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 +165.  श्री  राजवीर  सिंह  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  देश  में

 वायु  और  ध्वनि  प्रदूषण  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वास  बनाई  गई  अलग-अलग

 गोजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्षाबवरण  ओर  बन  राज्य  घंत्री  कमल  :  विवरण  सभा  पटल  पर  भ्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 देश  में  वायु  और  ध्वनि  प्रदूषण  की  दर  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  तैयार

 की  स््कीमों  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (।)  पर्यावरण  1986  के  अन्तर्गत  बहिल्लाव  और  उत्सजंन  मानक

 निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  श्रचालन  के  लिए  पर्फावरणीय  दिशानिर्देश  तैयार  किए
 गए

 उद्योगों  को  बहिस्रावों  के  विसर्जनों  और  उत्सजंनों  को  निर्धारित  सीमाओं  के  अन्दर
 रखने  के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्डों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के

 लिए  कहा  गया

 (4)  राज्य  सरकारों  के  परामशें  से  केन्द्र  सरकार  ने  प्रदूषक  उद्योगों  द्वारा  बहिल्राव  और
 उत्सजंन  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए  काये  योजना  तैयार  की

 (2)

 (3)

 है
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 (5)  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  लगाने  तथा  प्रदूषक  उद्योगों  को  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्रों  से  हटाने
 के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 (6)  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  ग्रुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  के  नेटवर्क  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।

 (7)  साझे  बहिस्नाव  शोधन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूह  को

 सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 (8)  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्ों  तथा  राज्यों  के  पर्यावरण  विभागों  को  अधिक  सक्षम  बनाने
 के  लिए  केन्द्र-राज्य  समन्वित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एक  स्कीम
 कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 (9)  प्रदूषण  की  मात्रा  का  मूल्यांकन  करने  तथा  उसके  निकास  हेतु  आवश्यक  उपाय  करने  के
 लिए  तटीय  राज्यों  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तटीय  निगरानी
 कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।

 (10)  जल  तथा  वायु  प्रदूषण  फैलाने  वाले  कुछ  उद्योगों  के  विरुद्ध  मुकदमें  चलाए  गए  हैं  ।

 (11)  प्रदूषित  उद्योगों  में  प्रदूषण  शोधन  प्रणालियां  लगाने  और  उनमें  सुधार  करने  के  लिए
 ऋण  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जाती  हैं  ।

 (1?)  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगंत  गंगा  की  जल  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक  विशेष
 परियोजना  शुरू  की  गई  थी  |  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  मल-व्यवस्था  तथा  मल-जल
 प्रणालियों  के  निर्माण/उनमें  सुधार  करने  तथा  मल-जल  के  शोधन  के  लिए  स्कीमें  शुरू
 की  गई  हैं  ।

 (13)  मार्ग  पर  चलने  वाले  वाहनों  से  निकलने  वाले  धुएं  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए
 हैं  ।

 (14)  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  सहित  सामान्य  रूप  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में
 जागरूकता  अभियान  चलाए  गए  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उद्योग  से  1993  तक  पेट्रोल  में  रीसे  की  मात्रा  को  कम  करके  0.15
 प्रति  लिटर  तक  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  सन

 (16)  मोटर  वाहन  नियमावली  के  अन्तर्गत  27  1989  को  वाहनों  के  लिए
 के  द्रव  उत्सजंन  मानक  निर्धारित  किए  गए  पेट्रोल  से  चलने  वाले  वाहन  इन  मानकों
 का  ।99।  से  पालन  कर  रहे  हैं  जबकि  डीजल  से  चलने  वाले  वाहनों  पर  ये
 मानक  1992  से  लागू  होंगे  ।

 (१7)  वाहन  निर्माताओं  से  इस  आशय  का  प्रमाण-पत्र  देने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  उनके
 वाहनों  से  निकलने  वाला  घुआं  निर्धारित  मानकों  के  भीतर  है  ।
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 (18  वाहनों  के  लिए  लम्बी  अवधि  के  द्रव  उत्सर्जन  मानक  निर्धारित  करने  के  लिए  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 (19)  ताजमहल  तथा  भरतपुर  के  चारों  ओर  एक  समलम्ब  बनाया  गया  है  और

 इस  क्षेत्र  में  कोई  भी  नया  उद्योग  स्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  इस  तरह
 के  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  ही  दोष-निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 (20)  संशोधित  वापु  निवारण  एवं  1987  तथा  पर्यावरण
 1986  में  ध्वनि  प्रदूषण  को  शामिल  किया  गया  है  |  वायु

 नियम  तथा  पर्यावरण  अधिनियम  के  अन्तगंत  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  ध्वनि  के
 सम्बन्ध  में  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानक  अधिसूचित  किए  गए  हैं  ।  घरेलू
 उपकरणों  तथा  निर्माण  के  चरण  में  अपनाए  जाने  वाले  उपकरणों  के  लिए  भी  ध्वति
 मानक  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 (21)  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्ड  द्वारा  उद्योगों  तथा  वाहनों  को  छोड़कर  अन्य  स्रोतों  से

 होने  वाले  ध्वनि  के  नियन्त्रण  के  लिए  व्यवहार  संहिता  बनाई  गई  है  ।

 (22)  दिल्ली  यातायात  पुलिस  द्वारा  शांत  अस्पतालों  तथा  स्कूलों  के  बाहर  हॉनं  बजाने
 पर  प्रतिबन्ध  लगाए  गए  जिन  क्षेत्रों  को  वाहनों/पब्लिक  के  लिए  शान््त  क्षेत्र  घोषित
 किया  गया  है  वहां  पर  इसके  लिए  संकेत  लगाए  गए  हैं  तथा  यदि  इन  बोर्डों  को  किसी
 प्रकार  की  क्षति  हो  जाए  तो  उनकी  मरम्मत  की  जाती

 श्री  राजबोर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  मैंने  वायु  और  ध्वनि  के  पर्यावरण  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  था  |  बहुत  लम्बा-चोड़ा
 जवाब  मेरे  पास  आ  गया  है  ।  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  जल  के  प्रदूषण  को  दूर  करने  के  लिए  गंगा  की
 कार्य  योजना  शुरू  हुई  हिन्दुस्तान  के  लोगों  के  लिए  जीवनदायनी  है  और  उसका  भ्रदूषण  दूर
 करने  के  लिए  इन्होंने  कुछ  योजना  बनाई  है|  गंगा  में  बहुत-सी  नदियां  मिलती  हैं  ज॑से  --  यमुना
 और  रामगंगा  ।  ये  थोड़ी  दूर  जाकर  के  उसमें  जल-मल  उसमें  मिला  देती  हैं  ।  रामगंगा  के  किनारे  जितने

 शहर  बसे  हुए  हैं  तो  उनकी  गन्दगी  उसमें  जाती  है  ओर  यमुना  की  सारी  गन्दगी  उसमें  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  प्रश्न  पूछना

 क्री  राजवोर  सिह  :  गंगा  की  सहायक  नदियां  उसमें  जाकर  मिलती  हैं  तो  गंगा  के  पानी  के

 शुद्धीक रण  के  मिलने  वाली  नदियों  का  प्रदूषण  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  योजना  बनाई

 ओर  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मैंने  बहुत  लम्बा-चौड़ा  जवाब
 दिया  है  ।  मैंने  सोचा  कि  मेरे  जवाब  की  प्रशंसा  होगी  ।  जहां  तक  सहायक  नदियों  का  प्रश्न  हैं  तो  वहां
 एक  नेशनल  रीवर  एक्शन  प्लान  बनाया  जा  रहा  हैं  और  गंगा  एक्शन  प्लान  में  जो  गंगा  की
 द्विब्युटरीज  हैं  उनको  सम्मिलित  किया  जा  रहा  ये  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  की
 जाएंगी  ।  गंगा  एक्शन  प्लान  में  कुछ  नदियां  हैं  और  जो  बाकी  नदियां  हैं  जोकि  गंगा  में
 नहीं  आ  रही  है  उसको  नेशनल  रीवर  एक्शन  प्लान  बनाया  जा  रहा  है  ।  इसकी  स्टडी  की  गई  ऐसे
 कदम  उठाए  गए  हैं  जो  सबसे  ज्यादा  प्रदूषित  हैं  तो  उनको  प्राथमिकता  दी
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 श्री  रालवोर  सिंह  :  अध्यक्ष  मंगा  की  इन  नदियों  का  प्रवूषण  दूर  करने  के  लिए  मन््त्री  जी

 ने  बताया  बड़ें-बड़े  कारखाने  गंगा  के  किनारे  बसे  हुए  जिनका  पानी  आज  भी  बंगा  में  जा  रहा

 जैसे--कानपुर  से  चमड़े  का  पानी  गंगा  में  जाता  ऐसे  ही  कल-कारखाने  दूसरे  शहरों  में  हैं  ।  क्या

 मन्त्री  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  गन्दे  पानी  को  गंगा  में  जाने  से  रोकने  के  लिए  आपने  क्या

 वाही  की  है  और  कारखानेदारों  को  अभी  तक  क्यों  नहीं  रोका  गया  है  और  टैनरी  का  पानी  गंगा  में  जाने

 से  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 क्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  कानपुर  की  बात  की  यह  बात  सही  है  ।  गंगा  एक्शन
 प्लान  में  जहां  कुछ  असकलता  हमने  प्राप्त  की  वह  कानपुर  इलाके  में  ही  है  ।

 क्योंकि  बहां  नदी  का  फ्लो  बहुत  धीमा  हो  जाता  इसलिए  वहां  जो  उपाय  सोचे  गए  जो

 ला।ू  किए  गए  वह  सफल  नहीं  हो  पाए  ।  जहां  तक  कारखाने  का  प्रश्न  इंचायरमेंट  प्रोटेक्शन  एक्ट
 और  वाटर  पोलुशन  एक्ट  के  अनुसार  कार्यवाही  की  थी  ।  वह  कुछ  रुक  रही  कुछ  शुरू  की  जा  रही  है  ।
 31  दिसम्बर  तक  का  इन्हें  समय  दिया  गया  था  और  अब  यह  देखा  जा  रहा  है  कि  उन्होंने  जो  वास्तव  में
 स्टेप  लिए  हैं  क्या  वे  बोनाफाइड  हैं  या  नहीं  हैं  ।

 थ्रो  चन्ूलाल  चन्द्राकर  :  जिन  कारखानों  का  गन्दा  पानी  नदियों  में  जाता  है  क्या  उसको  रोकने
 के  लिए  आपने  कोई  ऐसा  सिद्धान्त  अपनाया  है  जिससे  इन  कारखानों  को  वानिग  या  सूचना  दी  जा  सके
 जिससे  कारखाने  वाले  गन्दा  पानी  न  डालें  ?  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपने

 यह  गन्दा  पानी  नदियों  में  जाने  से  रोकने  के  लिए  कोई  मास्टर  प्लान  बनाण  है  ?

 भी  कमल  नाथ  :  कई  योजनाएं  बनाई  गई  खासकर  जो  बड़ें  और  मीडियम  स्तर  के  उद्योग
 हैं  उनके  लिए  एफलुएंट  ट्रीटमेंट  प्लान  और  अभी  हाल  ही  में  सदन  ने  वाटर  सेस  अमेंडमेंट  बिल  पास
 किया  है  उसमें  इनको  आर्थिक  सहायता  भी  दी  गई  कानून  पें  बहुत  सारे  ऐसे  क्लाज  हैं  जिसके
 आधार  पर  सख्त  कारंवाई  की  जाएगी  उन  उद्योगों  के खिलाफ  जो  इन  नदियों  को  प्रदूषित  कर  रहे
 हैं  ।

 थो  शंकर  सिह  बाघेला  :  माननीय  मन्त्री  जो  ने  जो  जवाब  दिया  है  वह  20  पाइंट  प्रोग्राम  से
 भी  ज्यादा  है  ।  इतने  व्यापक  जबाब  का  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  आपने  नबम्बर  8  में  बताया  है  कि  राज्य
 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  पढ़ना  नहीं  आप  प्रश्न  पूछें  ।

 भरी  शंकर  लिह  बाघेशा  :  केन्द्र  सरकार  ने  स्काम  बनाई  क्या  राज्य  प्रदूषण  कन्ट्रोल  बोर्ड
 आपके  अधीन  है  ?  इसके  साथ  ही  आपने  विस्तार  में  जो  बताया  एक  प्रतिशत  पोलुशन  भी  नहीं  घटा

 अगर  कोई  सांसद  शिकायत  करे  आपसे  कि  फलां  जगह  प्रदूषण  हो  रहा  है  तो  क्या  आप  इसके  बारे
 में  एक्शन  लेंगे  और  राज्यों  के  लिए  केन्द्र  न ेकौन-सी  योजना  बनाई

 भी  कलल  नाथ  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यकीन  दिलाना  चाहता  हूं  अगर  कोई  भी  मेरे  साथी
 सदस्य  इस  सदन  के

 मेरा
 ध्यान  आकर्षित  करें  किसी  मसले  पर  कोई  उदाहरण  दें  जहां  ५  दूधण  हो  रहा

 मैं  उस  पर  जरूर  कार्यवाही  करूंगा  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  है  कि

 4



 26  1913  मौलिक  उत्तरः

 केन्द्र  और  राज्य  प्रदूषण  बोड़  की  योजना  इसमें  हाल  ही  में  जेसा  मैंने  कहा  कि  राज्य  प्रदुषण  बोर्ड
 को  सक्रिय  करने  के  मजबूत  करने  के  लिए  ओर  इंफ्रास्ट्रल्चर  बढ़ाने  के  लिए  सदन  ने  ही  एक  बिल
 पास  किया  है  जिप्त  आधार  पर  उनके  रिसोर्सेज  और  बढ़  जायेंगे  ।

 श्री  शंकर  सिह  वाघेला  :  राज्य  प्रदूषण  बोर्ड  आपके  कन्दट्रोल  में  है  या  नहीं  ?

 ली  कमल  भाथ  :  जहां  तक  राज्य  प्रदूषण  बोर्ड  का  सवाल  है  उनसे  हमारी  चर्चा  होती  रहती
 है  और  कानून  में  भी  यह  एक  कंक्रेंट  लिस्ट  है  ओर  इसके  कारण  केन्द्र  प्रदूषण  बोर्ड  है  वह  राज्य  प्रदूषण
 कोर्ड  को  निर्देश  दे  सकता

 ]

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  उस  वक्तब्य  को  देखते  जिसमें

 उन्होंने  बीस  प्रशंधनीय  पहल  की  यह  तथ्य  है  कि  बड़ी  संख्या  में  नदियां  अभी  भी  प्रदूषित  हो  रही
 हैं  ।  उन्होंने  अभी-अभी  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  यदि  हम  यह  बात  उनके  ध्यान  में  तो  बे

 वाह्दी  करेंगे  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा  की  रशीकुलया  और  नदियों
 के  प्रदूषण  पर  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  क्या  पीने  के  लिए  सुरक्षित  पानी  प्रभावित  हो  रहा  है  ?
 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  क्या  दिशा-निर्देशों  का
 उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  कोई  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तो  कमल  नाथ  :  यह  एक  बहुत  अहम्  प्रश्न  परन्तु  मैं  उत्तर  देना  चाहूंगा'*****

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  वे  सामान्य  से  अहम्  प्रश्न  पर  हैं  ।  यह  उस  नीति  के  बारे  में  वे  नदी
 के  बारे  में  पूछ  रहे  थे  ।

 क्रो  कमल  नाथ  :  उन  तीन  नदियों  में  से  जिनका  माननोय  सदस्य  ने  जिक्र  किया
 रशीकुलया  नदी  एक्र  रसायन  कम्पनी  के  बहिस्नाब  के  विसजंन  से  प्रदूषित  होती  वंसधारा  नदी  में
 कोई  ओद्योगिक  बहिस्नाव-विसर्जित  होकर  नहीं  आता  परन्तु  निकटवर्ती  छोटे  शहरों  जंसे
 गुहाटी  और  कांशीनगर  से  विसर्जित-बहिस्नाव  उसमें  आता  है  ।  इसी  प्रकार  गंजम  आबि  से  विसजित
 घरेलू  बद्धिल्नाव  भी  इसमें  आता  हैं  ।

 ब्राह्मणी  नदी  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  थीं  और  हमने  पाया  कि  तालचर  धर्मेल  पॉबर  स्टेशन  और
 उर्वरक  प्लांट  इस  नदी  को  प्रदूषित  कर  रहे  हैं  ।  हम  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।

 रसायन  इकाई  को  कुछ  नोटिस  दिए  गए  थे  और  एक  केस  भी  दायर  कर  दिया  उन्होंने
 आश्वासन  दिया  है  कि  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उपचारात्मक  उपाय fer
 किए  गए  हम  आवश्यक  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 भी  बसुदेव  आच्ायं  :  मैं  एक  विशेष  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  दामोदर  नदी

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ध्यान  रहे  कि  यह  प्रश्न  पानी  और  हवा  का  प्रदूषण  रोकने  से

 सम्बन्धित  तैयार  की  गई  नीति  पर  न  कि  विशेषकर  नदियों  पर  ।

 श्रो  बसुदेव  आधा  :  मैं  पानी  के  प्रदूषण  के  बारे  पूछ  रहा  दामोदर  नदी  यदि  गंगा  से  अधिक

 तो  उतनी  ही  प्रदूषित  है  क्योंकि  वहां  ताप  विद्युत  दो

 बड़े  इस्पात  संयंत्र  जैसे  उनके  उद्योग  नदी  के  किनारों  पर  स्थित  हैं  !  पिछले  जब  बोकारो  इस्पात
 संयंत्र  से  भट्टी-तेल  छोड़ा  गया  था  और  बोकारो  से  दुर्गापुर  तक  समूचा  पानी  प्रदूषित  हो  गया  तब  इस
 पर  सभा  में  चर्चा  हुई  थी  ।  क्या  मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  सावंजनिक-क्षेत्र
 के  उपक्रमों  से  समन्वय  कर  दमोदर  नदी  का  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  एक  विशेष  परियोजना  तेयार  करने
 पर  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  दामोदर  नदी  के  किनारों  पर  अधिकतर  उद्योग  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नीति  पर  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  दामोदर  नदी  का
 घनबाद  से  हल्दिया  तक  का  क्षत्र  सबसे  अधिक  प्रदूषित  क्षत्र  है  । इस  समय  इसे  और  श्रंणी  में
 रखा  गया  यह  उन  नदियों  में  से  एक  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  नदी  कायं  योजना  और  गंगा  कार्ययोजना
 पर  योजना  में  शामिल  किया  जाना  यहां  पर  पानी  में  बीडीओ  में  धूलित  ऑकस्जिन  और  पानी  में
 इनकी  अधिकता  दोनों  ही  समस्याएं  हैं  ।  जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  यह  मुख्यतः
 विसर्जन  और  नदी  के  नजदीक  के  बड़े  उद्योगों  से  बढ़  रही  है  ।  हम  इसे  शामिल  करने  की  योजना  बना  रहे
 हैं  ।  इसका  पता  लगा  लिया  गया  है  ।  वहां  पर  पानी  का  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  ओर  इसे  हम
 आगामी  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  की  योजना  बना  रहे  जोकि  आने  ही  वाला

 जनसंख्या  वद्धि  पर  विश्व  बेंक  को  रिपोर्ट

 +366.  श्री  मोहन  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैंक
 ने

 अपनी  हाल  ही  की  रिपोर्ट  में  भारत  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  की  दर  के
 बारे  में  टिप्पणी  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 और

 राज्यों  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  से  जन्म  दर  कम  करने  के  लिए  अब  तक  कया
 ठोस  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  और  एक
 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया
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 विश्व  बैक  द्वारा  प्रकाशित  नवीनतम  डेवलपमेंट  .991”  के  अनुसार  1989-

 2000  के  दौरान  भारत  की  जनसंख्या  की  अनुमानित  औसत  वाधिक  वृद्धि  दर  1.7  प्रतिशत  तथा  सन
 2000  ई०  में  जनसंख्या  100  करोड़  70  लाख  विश्व  बैंक  के  दूसरे  प्रकाशन  अर्थात

 लेशन  प्रोजेक्शन  (1989-90  संस्करण  एण्ड  लोंग  ट्म  एस्टिमेट्सਂ  से  भी  1990-95  के  दौरान
 औसत  वाधिक  वृद्धि  दर  1.86  प्रतिशत  तथा  1995-2000  के  दौरान  1.65  प्रतिशत  होने  तथा  सन
 2000  ईसवी  में  जनसंख्या  101  करोड़  8  लाख  तक  पहुंचने  के  अनुमान  का  पता  चला  दूसरी  रिपोर्ट
 में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  इस  बात  पर  चिन्ता  व्यवत  की  गयी  है  कि  इस  समय  चीन  अथवा  अन्य  किसी
 देश  की  तुलना  में  भारत  का  विश्व  जनसंख्या  वृद्धि  मे ंअधिक  योगदान  है  और  वर्ष  2150  तक  यह  प्रवृत्ति
 जारी  रहेगी  ।  इसकी  स्थिर  जनसंख्या  इसकी  1985  की  जनसंख्या  बेंक  द्वारा  अनुमानित
 76  करोड़  5!  की  2.3  गुनी  होने  का  अनुमान  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  जनसंख्या  अनुमान  के  बारे  में  विशेषज्ञों  की  स्थाई  समिति  ने  1989
 में  जनसंख्या  अनुमान  तैयार  किए  इसके  अनुनार  सन्  2001  ईसवी  तक  भारत  की  जनसंख्या  की

 अनुमानित  वृद्धि  दर  1.6  प्रतिशत  तथा  सन  2000  ईसवी  तक  जनसंख्या  98  करोड़  70  लाख  होगी  ।

 अब  विशेषज्ञों  की  इस  स्थाई  समिति  के  अनुमान  वर्ष  1991  के  बारे  में  (84  करोड़  36
 वास्तविक  नवीनतम  अनन्तिम  जनगणना  (1991)  के  84  करोड़  43  लाख  के  आंकड़ों  के  बहुत

 नजदीक  पाए  गए  हैं  ।

 यदापि  !991  के  जनगणना  के  आंकड़ों  से  1०81-91  दशक  के  दौरान  2.  प्रतिशत  वाधिक
 घातीय  वद्धि  दर  का  पता  चला  है  जो  इसके  पिछले  दशक  (:97  -8  |)  के  दौरान  के  2.22  प्रतिशत  के
 आंकड़ों  ते  थोड़ी  ही  कम  फिर  भी  जनसंख्या  वृद्धि  दर  अभी  भी  काफी  अधिक  समझी  जाती  है  जोकि
 चिन्ता  का  विषय  है  |

 जनसंख्या  सम्रस्था  को  मुख्यतया  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  हल  किया  जाता
 है  ।  यह  कार्यक्रम  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  है  और  इसे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  माध्यम  से
 चलाया  जात  है  ।  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  में  स्वैच्छि  संगठनों  तथा  अन्य  गैर-सरकारी  एजेंसियों  की
 भूमिका  पर  बल  दिया  जाता  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  से  देश  में  जन्म  दर  जो
 1951-61  में  4!.7  प्रति  हजार  वर्ष  1990  में  कम  होकर  29.9  प्रति  हजार  पंजीयन

 हो  गई  है  ।  जन्म  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  कार्यक्रम  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 थी  मोहन  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मनन््त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उससे
 लगता  है  कि  भारत  की  आबादी  का  जो  अनुपात  पूरे  विश्व  में  बःत  तीब्र  गति  से  बढ़  रहा  है  ओर  ऐसा लगता  ऐसा  लोगों  का  अनुमान  है  कि  सन  2050  तक  चीन  को  भी  भारत  ओवरटेक  कर  लेगा  जिस
 गति  ते  हमारी  जनसंख्या  बढ़  रही  है  ।
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 मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  सिर्फ  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  ही  परिवार

 नियोजन  के  कार्यक्रम  और  आबादी  को  नियन्त्रित  करने  के  कायंत्रम  केन्द्र  सरकार  संचालित  कराती  है
 और  उसको  फंडिग  केन्द्र  करकार  से  होती  अभी  तक  के  जो  आफड़े  वे  यह  बताते  हैं  कि  जिस

 हिसाब  से  लक्ष्यों  की  पूर्ति  हुई  उसी  अनुपात  में  आबादी  भी  बढ़ी  यह  अपने  आप  में  इस  बात  का

 दुष्प्रमाण  है  कि  परिवार  नियोजन  के  सारे  कार्यक्रम  आपके  विफल  रहे  इस  मौजूदा  स्थिति  में  क्या

 केन्द्र  सरकार  अफ्ते  परिवार  नियोजन  के  पुराने  तौर-तरीकी  में  और  नश्बन्दी  के  पुराने  तौर-तरीकों  में

 और  आबादी  को  नियन्त्रित  करने  की  इनकी  जो  गाइडलाइन  उसमें  परिवर्तन  करने  के  लिए  राज्यों

 को  निर्देश  देने  क ेलिए  कोई  व्यापक  योजना  बना  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  माननीय  सदस्थ  का  यह
 कहना  बिल्कुल  सही  है  कि  देश  में  आबादी  बहुत  बढ़  रही  है  लेकिन  यह  कहना  दुरुस्त  नहीं  है  कि  इसका
 नियन्त्रण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  हम  इस  मामले  में  किसी  भी  प्रदेश  सरकार  को  कोई  आदेश  देना  नहीं
 चाहते  हैं  क्योंकि  यह  स्टेट  सब्जेक्ट  ह ैऔर  जो  कुछ  भी  किया  जाएगा  वह  प्रदेश  सरकारों  के  मशवरे  से
 किया  जाएगा  ।  इसके  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  प्रोग्राम  वह  सिर्फ

 हैल्थ  एण्ड  फंमिली  वेल्फेयर  मिनिस्ट्री  का  ही  प्रोग्राम  महीं  यह  मात्र  सभी  प्रदेश  सरकारों  भारत
 सरकार  का  ही  प्रोग्रान  नहीं  है  बल्कि  देश  के  तमाम  लोगों  का  सवाल  है  क्योंकि  देश  में  जनसंख्या  लगातार

 बड़  रही  इसलिए  यह  हम  सब  के  लिए  चंलेंज  चाहे  हम  सरकार  में  हैं  या अपोजीशन  में  आबादी
 के  नियन्त्रण  के  लिए  काफी  कुछ  किया  जाना  है  ।  में  आपसे  यहां  फिर  आग्रह  करूंया  कि  पीछे  जो  कुछ
 किया  गया  उसमें  थोड़ा  बहुत  रिवेम्पिग  और  री-स्ट्रक्चारिंग  करना  जरूरी

 इसके  लिए  हम  जल्दी  ही  कुछ  कदम  उठा  रहे  राज्य  सरकारों  से  पूछ  अमोजीशन  के
 लीडसं  से  पूछ  ताकि  हमारा  जो  परिवार  नियोजन  का  कायंक्रम  वह  जनता  का  कार्यक्रम

 प्यूपल्स  मूवर्मंट  बने  ताकि  इस  पर  पूरा  नियन्त्रण  किया  जा  सके  ।

 थी  भोहन  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  मानतीय  मन््त्री  जी  को  उनके  उपदेशात्मक  भाषण  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूं  और  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  वौरान  जनखंक्वा  नियन्त्रण

 के  लिए  केन्द्रीय  शासन  ने  राज्य  सरकारों  को  कितनी  अनुदान  राशि  ओर  उसकी  उपलक्धि  की  रिपोर्ट
 क्या  है  ।  राज्य  सरकारों  से  इन्हें  जो  उपलब्धि  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  उसके  आधार  पर  बय  केन्द्र  सरकार
 ने  कोई  छानबीन  कराई  कि  जो  उपलब्धि  की  सूचना  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  उसमें
 कितनी  सच्चाई  है  और  वह  कितनी  सत्य  नहीं  यदि  उसमें  सच्चाई  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  बहुत  बड़ा  हो  रहा  संक्षेप  में  कीजिए  ।

 थी  मोहन  सिंह  :  जी  संक्षेप  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की
 लब्धियों  के  बारे  माननीय  मन्त्री  जी  बताने  का  कष्ट  करें  ।

 थी  एम०  एल०  फोतेदाश  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  जो  टार्गेट  रखा  क्या  वह  बर्थ  रेट  के  मुताबिक  29.1  था  और  उसका  एचीवमैंट  29.9  हुआ  है  ।
 किसी  प्रदेश  में  उपलब्धि  हुई  हैं  और  किसी  में  उपलब्धि  नहीं  हुई  है  लेकिन  हमारा  यह  निश्चय  और
 निश्चय  ही  नहीं  बल्कि  दृढ़  संकल्प  है

 ''
 दृढ़  संकल्प  है  कि  इस  पर  बहुत  कुछ  किया
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 जाना  चाहिए  ।  इस  विषय  पर  हम  कोई  कंपेटेरिया  एप्रोच  नहीं  लेना  चाहते  बल्कि  हमारा  जो  तया  प्लान
 बन  रहा  वह  रिजल्ट  ओरियेन्टेड  प्रोग्राम  बनेगा  जिसमें  जन  साधारण  को  पूरी  तरह  से  इन्वाल्व  किया

 हर  सतह  पंचायत  लेवल  टाउन  लेवल  से  ऊपर  पालियामैंट  लेवल  उन्हें  पूरी
 तरह  इसमें  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो  वक्तब्य
 दिया  वह  वास्तव  में  इस  समस्या  के  बहुत  गम्भीर  पहलुओं  को  प्रकाशित  करता  उजागर  करता
 इनका  कहना  है  कि  आज  हमारी  जनसंख्या  लगभग  85  करोड़  है  और  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  विश्व
 बैंक  की  रिपोर्ट  के  अनुमान  के  100  करोड़  हो  जाएगी  ।  हमारे  योजना  आयोग  का

 अनुमान  है  कि  वह  98.7  करोड़  हो  बहुत  गम्भीर  स्थिति  लेकिन  जो  दोनों  उत्तर  दिए  गए
 उप्तमें  कोई  ऐसा  संकेत  या  लक्षण  नहीं  है  कि  सरकार  को  इसकी  गम्भीरता  का  आभास  है  ।  यहां  तक  कि
 यद्यपि  वित्तीय  दृष्टि  से  परिवार  नियोजन  का  सारा  दायित्व  केन्द्र  रखता  है  फिर  भी  इन्होंने  कह  दिया  कि

 यह  प्रदेशों  पर  निभर  अगर  किसी  मामले  में  राष्ट्रीय  नीति  की  प्रथम  आवश्यकता  है  तो  वह  परिवार  -

 नियोजन  और  जनसंख्या  की  नीति  के  बारे  में  है  ।  मैं  जानना  प्रधानमन्त्री  जी  भी  यहां  उपस्थित
 अनेक  मामलों  में  महत्वपूर्ण  विषय  जिसको  सरकार  समझती  स्वंदलीय  बेठक  बुलाकर  उनसे

 सलाह-मशविरा  होता  क्या  जनसंख्या  नीति  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  है  कि  हम  सभी  दलों  से  राय
 उनके  सामने  हमारे  क्या-क्या  विकल्प  हैं  यह  देखकर  फिर  एक  समन्वित  जनसंख्या  नीति  राष्ट्रीय  स्तर  पर
 बनाएंगे  ?

 '

 प्रधायभंत्रो  सहोदय  पो०  वो०  नरसह  :  सवंदलीय  बंठक  से  पू्वं  हम  इस
 पर  हम  सभा  में  विस्तृत  बहस  कर  सकते  मुझे  इसमें  कोई  परेशानी  नहीं  क्योंकि  हमारे
 पास  सभा  को  बताने  के  लिए  बहुत  कुछ  अन्य  सदस्यों  से  सुनने  के लिए  बहुत  कुछ  है  ।  मैं  जल्द-से-जल्द
 इस  पर  बहस  करवाना  चाहूंगा  ।  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  एक  ऐसी  समस्या  जिस  पर  राष्ट्रीय  बहस
 की  जरूरत  है  और  उस  बहस से  पूर्व  संसद  में  बहूस  की  जरूरत  है  ।  तब  सभी  पार्टियां  यहां  पर

 हम  निश्चित  रूप  से  इसे  ले  सकते  हैं  |

 थी  शोभनाव्रोश्वर  राव  बाहूं  :  अध्यक्ष  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  प्रधानमन्त्री  महोदय
 राष्टीय-स्तर  पर  चर्चा  के  सहमत  हुए  हैं  ।  मैं  माननीय  मनन््त्री  महोदय  से  विशेष  रूप  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  एक  प्रोत्साहनों  और  हतोत्साहन  प्रणाली  लाग्रू  करेगी  ताकि  जनता  परिवार
 नियोजन  कार्यक्रमों  की  ओर  और  अथिक  आक्थित  जिनमें  उनके  बनचों  को  शैक्षणिक-संस्थानों  एबं
 छात्रवृत्तियों  के  और  स्व-रोजगार  आई०  आर०  डी०  पी०  जेसे  और  अन्य  कायंत्रमों
 में  प्राथमिकता  दी  जा  सके  ।  जो  कुछ  चीन  में  हो  रहा  उसका  स्पष्ट  बहिष्कार  होना  चाहिए  ।

 श्रीमान  राजनतिक  दलों  से  सहयोग  मांगने  के  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह
 भी  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सरकार  विभिन्न  धर्मों  के  नेताओं  को  भी  इसमें  आमन्त्रित  करेगी  क्योंकि

 जो  90  प्रतिशत  मुस्लिम  जनसंख्या  वाला  देश  उसमें  भौ  धाभिक  नेता  प्रचार  कर  रहे  हैं
 और  सरकार  को  जनसंड्या  वृद्धि  को  कम  करने  में  सहयोग  प्रदान  कर  रहे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या

 श
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 हमारी  सरकार  भी  घामिक  नेताओं  को  आमन्त्रित  कर  उनसे  भी  सहयोग  मांगेगी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यह  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहूंगा  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  श्रीमान  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  यह  अवश्य  अवगत  करा

 दूं  कि  हम  इतिहास  की  एक  ऐसी  अवस्था  में  पहुंच  गए  जहां  जन्म  एक  घटना  नहीं  बल्कि

 बूकझ्षकर  किया  गया  एक  काय॑  होगा  ।

 प्रधानमन्त्री  ने  जो  कहा  है  उसके  सन्दर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या  के
 बारे  में  काफी  चिन्तित  प्रधानमन्त्री  न ेइसकी  ओर  ध्यान  दिया  है  और  हम  राष्ट्रीय  विकास  परिषद
 की  बेठक  में  इस  मामले  पर  चर्चा  जो  इस  महीने  23  और  24  तारीख  को  हो  रही  जिसमें
 सभी  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  भी  इस  मामले  मे  पहल
 की  है  और  वे  राज्ययालों  के  सम्मेलन  में  इस  मामले  पर  विचा  र-विमशं  करने  वाले  हैं  ।  हमने  भी  पहल  की

 इस  समस्या  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  हमने  ८  और  7  तारीख  को  सभी  राज्यों  के  स्वास्थ्य
 मन्त्रियों  की  बैठक  आयोजित  की  थी  ओर  हमने  उन्हें  विचाराथ  एक  प्रारूप  कार्य  योजना  भेजी  मुझे
 यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  प्रधानमन्त्री  उस  बैठक  में  उद्घाटन  अभिभाषण  देंगे  ओर  हमें  इस  पर  कतई
 कोई  आपत्ति  नहीं  ह ैऔर  यह  आपत्ति  न  होने  का  मामला  नहीं  यह  इस  राष्ट्रीय  आवश्यकता  का  प्रश्न
 है  कि  सभी  राजनीतिक  हरेक  स्तर  पर  मताभिव्यक्ति  देने  वालों  को  इससे  सम्बद्ध  होना  होगा  ।
 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  है  हम  इसे  समुदाय  के  आधार  पर  लागू  नहीं  करना
 चाहते  इसे  जनसंख्या  और  गांव  के  आधार  पर  लागू  करना  होगा  ।  हमें  इन  बातों  को  इसमें  शामिल
 नहीं  करना  चाहिए  ।

 जहां  तक  चीन के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  भारत  में  हम  लोक  सहमति
 से  शासित  होते  हमें  व ेकदम  उठाने  होते  हैं  जो  विश्वासोत्पादक  हों  ।  हमने  1977  में  अपने  कट
 अनुभव  से  सबक  लिया  हैं  ओर  हमारा  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  समाज  के  सभी  वर्गों  को  शामिल
 करने  का  विचार  मैं  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  कार्यक्रम
 केन्द्र  का  लेकिन  इसे  राज्यों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाना  हम  उन्हें  जरूरी  मार्गनिर्देश  देंगे  और
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  कार्ययोजना  के  कागजातों  को  अनुमति  दे  देने  क ेबाद  मुझे  उस  पर  सदन  में  चर्चा
 करने  पर  अति  प्रसन्नता  होगी  ताकि  मैं  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  सदन  की  सहमति  प्राप्त  कर  सकूं  ।

 ओोमती  चम्द्रप्रभा  असं  :  अध्यक्ष  यद्यपि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  केन्द्र  द्वारा  समर्पित
 फिर  भी  इसे  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  कार्यान्वित  किया  जाना  विगत  वर्षों  में  इसे  बिल्कुल  व्यवस्थित

 रूप  से  कार्यान्वित  किया  गया  था  लेकिन  अब  यह  धारणा  बन  गई  है  कि  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  आबश्यक
 कदन  नहीं  उठाये  जा  रहे  हैं  और  सरकार  द्वारा  जो  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  बे सभी  स्तरों  के  गरीब  बर्गो
 तक  नहीं  पहुंचते  हरेक  विकासात्मक  का  जनसंख्या  वृद्धि  से  जुड़ा  हुआ  इस  अवसर  पर  जब
 हमारा  देश  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  जा  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मन्त्रालय  द्वारा
 राज्यों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  उन्हें  इस  दिशा  में  समुचित
 प्रोत्साहनों  सहित  जनता  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  एक  व्यवस्थित  कार्यक्रम  दिया  जा  सके  ।
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 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  विनम्नतापूर्वक  अज  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  नसबन्दी  के

 लिए  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  कार्यक्रम  सोहं श्य  हो  और  इसके  परिणाम
 सामने  इसके  नतीजों  से  ही  लक्ष्यों  का  पता  चलेगा  ।  लक्ष्य  नसबन्दी  के  लिए  नहीं  बल्कि  जन्मदर  को
 कम  करने  के  लिए  निर्धारित  किए  जाने  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  इसके  क्या  कोई
 बद्ध  दृष्टिकोण  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इसके  लिए  एक  व्यवस्थित  कार्यक्रम  बनाना  होगा  पूरे  कार्यक्रम  को
 फिर  से  बनाना  होता  ताकि  यह  जन  आंदोलन  बन  जाए  ।

 )

 थी  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  सवाल  बहुत  ही  गंभीर  है  और  राष्ट्र  के  भविष्य  से  संबंध
 रखता  है  ।  जिस  प्रकार  से  मन्त्री  जी  इस  सवाल  का  सक्षिप्त  उत्तर  बार-बार  दे  रहें  उससे  ऐसा  नहीं
 लगता  है  कि  वह  इसको  गम्भीरता  से  ले  रहे  दो  पक्ष  एक  पक्ष  है  जिसकी  संकोचवश  आडवाणी  जी
 ने  यहां  चर्चा  नहीं  की  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  प्रत्येक  ब्यकित  पर  दो  से  अधिक  सन््तान  पैदा  करने
 पर  पाबन्दी  लगा  दे  ।  चीन  के  प्रधानमन्त्री  अभी  आए  वहां  ऐसा  किया  गया**ਂ  )

 अध्यक्ष  समहोबय  :  आप  प्रश्न  पर  आइए  ।

 झो  हरि  किशोर  सिह  :  क्यां  संरकारे  ऐसी  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  बनाने  का  प्रयास  करेगी  जिसमें

 एक  आंदमी  दो  से  अधिक  सन््तान  पैदा  न  कर  सके  ।  आखिर  इसमें  दिक्कत  भी  कया  है  ।

 श्री  गुमान  सल  लोढा  :  फिर  लालू  प्रसाद  का  क्या  होगा  ?

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  प्रधानमन्त्री  बैठे  हुए  हमारे  प्रधानमन्त्री  और  हमारे  मुख्यमन्त्री  जी
 वे  दो  आदमी  हैं  जिनकी  *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहुत  टाइम  ले  रहे  आप  प्रश्न  पर  आइए  ।

 भरी  हरि  किशोर  सिह  :  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  हमारे  देश  के  प्रधानमन्त्री  ओर  मुख्य  मन्त्रो  को
 अध्यक्षता  में  एक  आयोग  बना  दिया  जाए  कि  परिवार  नियोजन  कंसे  चलता  है  ?  इसके  साथ-साथ  कया
 राजनीतिज्ञों  पर  पाबन्दी  होगी  कि  जिसकी  दो  से  अधिक  सन््तान  उसको  कोई  मन्त्रिपद  नहों  दिया

 जाएगा  ?

 श्री  राम  माईक  :  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  कर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  करूंगा  ।

 झी  एमर०  एल०  फोलेदार  :  कया  अब  मैं  प्रश्न  का  जवाब  दूं  ?  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  कि  क्या
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  होगा  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  दो  हमारे
 दोਂ  नारे  का  सम्बन्ध  है  में  दो  हमारा  एकਂ  कहना  पसन्द  लेकिन  यह  ऐसा  मामला  है
 जिसे  जबद॑सस््ती  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  इसके  लिए  प्रेरणा  जगानी  होगी  ।  हम  लोकतन्त्र  के  वासी

 हैं  और  किसी  लोकतनन््त्रात्मक  व्यवस्था  में  पहली  बात  यह  है  कि  जन  इच्छा  को  भी  समझना  होता  है  ।
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  उन  लोगो  के  बारे  में  भी  कुछ  किया  जाएगा
 जो  इस  देश  या  राज्यों  अथवा  पंचायतों  का  शासन  चलाते  मैंने  कई  बार  कहा  है  कि  हमें  इस  देश  में

 जिम्मेदार  नेतृत्व  बनाना  होगा  ।  यह  मेरा  निजी  विचार  है  कि  पंचायत  से  ब्रेकर  संसद  तक  हमारी  एक
 प्रणाली  होनी  चाहिए  ताकि  हरेक  व्यक्ति  छोटे  परिवार  के  मानदण्ड  को  अपनाए  ।  केवल  वे  ही  लोग

 राज्य  या  पंचायत  अथवा  जिला  परिषद  के  शासन  को  चलाएं  जो  छोटे  परिवार  का  मानदण्ड  अपनाएं  ।

 ]

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  अवश्य  बताना  चाहूंगा  कि  यह  प्रभावशाली  ढंग  से  किया  जाएगा  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बता  दूं  कि  बिहार  के  मुख्यमन्त्रो  महोदय  ने  ही  मुझे  स्वयं  को  पूर्णतया  इस
 कार्यक्रम  से  जोड़े  रखने  के  बारे  में  कहा  था  ताकि  इस  देश  का  भविष्य  सुरक्षित  रहे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  कई  माननीय  सदस्य  इस  मुह  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं
 और  हमारे  सम्मुख  एक  प्रस्ताव  है  कि  इस  पर  सभा  में  चर्चा  की  इसके  लिए  हम  उचित  समय
 निकालने  का  प्रयत्न  यदि  इस  सत्र  में  तो  अगले  सत्र  में  हम  इस  पर  चर्चा  अवश्य  करेंगे  ।

 ओमती  गीता  भखर्जो  :  मैं  एक  छोटा-सा  पूरक  प्रश्न  पूछना  चाहती  हूं  मैं  आप  ही  के  राज्य  से  आा

 रही  हूं  ओर  यह  कहना  चाहती  हूं  कि औरतों  को  मियाद  समाप्त  गर्भ-निरोधक  गोलियां  दी  गई  हैं  ।  कल

 ही  एक  मो  में  मुझे  पता  लगा  है  कि  जो  गर्भ-निरोधक  गोलियां  स्त्रियों  को  दी  गई  थीं  उनकी  अवधि
 समाप्त  हो  चुकी  थी  ।  क्या  आप  इस  मामले  की  जांच

 भो  एम०  एल०  फोतलेदार  :  मैं  इस  मामले  की  जांच  करूंगा  ।

 रक्त  बेंक  खोलना

 #367.  श्री  सुधोर  साथंत  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  आम  आदमी  के  जीवन  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में
 रक्त  बेक  खोलने  के  लिए  सहायता  देने  का

 कया  रोग  का  मुकाबला  करने  के  लिए  ऐसे  रक्त  बैंकों  की  स्थापना  करने  हेतु  संयुक्त
 राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  विश्व  स्वास्थ्य  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी
 अथवा  विश्व  बेंक  जेसी  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसी  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  के  सिधुदुर्ग  जिले  में  ऐसी  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  डो०  के०  तारादेगो  :
 से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 12
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 सरकार  रकक्त  बैंकों  क ेविकास  के  लिए  एक  योजना  चरणवार  ढंग  से  क्रियान्वित  कर  रही  है  ।
 जिला  रक्त  बैंक  को  सुदृढ़  करने  का  कार्य  भी  इस  योजना  का  एक  घटक  है  ।  देश  में  चलाये  जा  रहे  608
 सरकारी  रक्त  बैंकों  में  से  6?  रक्त  बेंकों  के  विकास  के  लिए  3।  1991  तक  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को  धन  प्रदान  किया  गया  वर्ष  1991-92  के  दौरान  84  रक्त  बंकों  के  विकास  के  लिए  घन
 प्रदान  किया  जा  रहा  एड्स  निवारण  एवं  नियन्त्रण  परियोजना  के  जिस  पर  अब  विश्व  बेंक

 द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  90  और  रक्त  बेंकों  को  सुदृढ़  किया  जाएगा  ।  शेष  372  रक्त  बेंकों

 जिनमें  अधिकांश  जिला  मुख्यालयों  में  स्थित  वष॑  1992-93  के  दौरान  सुदृढ़  किया  जाएगा  ।

 एच०  आई०  वी०  संक्रमण  रोग  प्रतिरक्षा-हास  परीक्षण  को  सुविधाएं  97  रक्त

 बैंकों  में  स्थापित  की  गई  अमरीकी  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  1.3  मिलियन  अमरीकी  डालर
 की  सहायता  से  52  और  रक्त  बेंकों  में  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  सिन्धुदुगं  जिला  सिविल  अस्पताल  में  एच०
 आई०  वी०  संक्रमण  परीक्षण  परीक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी

 भी  सुधोर  साथंत  :  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  स्वास्थ्य-सेवाओं  में  रक््त-बेंकों  का एक  अहम  स्थान
 पिछड़े  और  पहाड़ी  जिलों  में  यह  समस्या  बहुत  विकट  है  और  कई  स्थानों  पर  लोगों  को  रक्त-बेंक  को

 सुविधा  प्राप्त  करने  के  लिए  48  घंटे  का  सफर  तय  करना  पढ़ता  है  ।

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  ताकि  दिक्कत  कम  हो  जाए
 और  रक्त-बेंक  स्थानीय  जनसंख्या  विशेषकर  पिछड़े  और  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  निकट-परिधि  में
 स्थापित  किए  जाएं  ।

 ह

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार-कल्याण  सन्त्रो  एम०  एल०  :  हमने  प्रथम  चरण  में  लगभग
 देश  के  सभी  भागों  में  रक्त-बेंकों  को विकसित  करना  प्रारम्भ  किया  था  ।  परन्तु  यह  बड़े  चरणबद्ध  तरीके
 से  किया  जाना  पहले  हमने  मद्रास  और  बम्बई  में  यह  कार्य  शुरू  किया  फिर
 हमने  इसका  दूसरा  चरण  शुरू  किया  ।  हमें  देश  के  उन  बड़े  शहरों  जिनकी  जनसंख्या  पांच  लाख  से
 अधिक  है  के  रक्त-बेंकों  से  सहायता  प्राप्त  होती  है  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इस  वर्ष  देश  में  हमारे  पास  84  नए  रक्त-बेंक  होगे  ।  जहां  तक  इस  क्षोत्र
 का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  सिंधुदुर्ग  में  भी  हमारा  एक  रक्त-बेंक  है  और
 मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  अच्छा  कायं  कर  रहा  है  ।

 श्रो  सुधोर  सावंत  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  निर्वाचन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  महाराष्ट्र  सरकार
 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  सिंधुदुर्ग  के  सिविल  हस्पताल  में  संक्रमण  के  परीक्षण  की  सुविधा
 पहले  ही  स्थापित  की  जा  चुकी  है  ।  सर्वप्रथम  तो  मेरे  जिले  में  कोई  भी  सिविल  हस्पताल  नहीं  है  क्योंकि
 यहां  पर  100  बिस्तरों  की  क्षमता  का  एक  ग्रामीण  हस्पताल  है|  परन्तु  वास्तव  में  यहां  50  बिस्तरों
 की  व्यवस्था  की  गई  प्रस्तावित  सिविल  हस्पताल  एक  नए  स्थान  पर  जोकि  अभी  चालू  होना

 डे
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 दूसरी  मेरे  जिले  में  कोई  रक्त  बैंक  नहीं  मैं  माननीय  मन््त्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 हूं  कि  यहां  पर  कोई  रक्त  बैंक  नहीं  है  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  से  पूछता  हूं  कि  सिविल  हस्पताल  स्थापित
 करने  और  दूसरे  रक्त-बेंक  जोकि  अभी  तक  नहीं  हैं  को  जल्द-से-जल्द  प्रदान  करने  के  बारे  में  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  गई  हे  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  सिंधुदुर्ग  जिले  के

 में  एक  सिवित्र  हस्पताल  है  ।  वहां  एक  रक्त-बेंक  यह  कार्य  कर  रहा  है  और  खून  की  जांच
 का  काय  कर  रहा  परन्तु  रफ्त-दान  करने  वालों  की  संख्या  बहुत  कम  जहां  तक  इन  पिछड़े
 इलाकों  अथवा  छोटे  रकत-बेंकों  अथवा  छोटे  अस्पतालों  का  सम्बन्ध  हम  तुरन्त  नेदानिक  परीक्षण  के
 नाम  से  एक  नई  प्रणाली  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रहे  यह  काफी  सस्ती  होगी  और  यह  जरूरी

 नहीं  है  कि एक  साथ  20-30  दानकर्त्ताओं  के  लिए  रक्त-बेंक  हैं  ।  एक  बार  में  एक  ही  व्यवित  आ  सकता
 उसकी  जांच  की  जाती  है  और  रक्त  लिया  जाता  है  ।  और  आगे  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  एक

 बहुत  निपुण  व्यक्ति  हो  ।  इसपर  सप्ताह  या  10  दिन  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  सिंधुदुर्ग  जेसे  इलाकों
 में  ये  परीक्षण  किए  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता
 क्या  भारत  के  सभी  जिलों  में  ब्लड-बेंक  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  ?  यदि  तो  कब  तक  कर  दी

 जाएगी  ?  मेरा  दूसरा  प्रश्न  क्या  यह  सही  है  कि  जो  रक्त  लिया  जा  रहा  वह  गरीब  व्यक्तियों  का
 परचेज  करके  लिया  जा  रहा  जिसका  ठीक  प्रकार  से  परीक्षण  न  होने  के  कारण  एड्स  रोग  में
 प्रतिदिन  की  वृद्धि  हो  रही  है  ?  इसको  रोकने  के  लिए  आप  क्या  समुचित  व्यवस्था  करेंगे  ?  रक्त-दान
 करने  के  लिए  आप  कितना  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ?  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  प्रोत्साहित  नहीं  कर
 रहे  रक््त-दान  एक  महा  दान  लोग  रक्त  दान  इस  बारे  में  आप  क्या  विचार  करेंगे  ?

 भरी  एम०  एल०  फोतेबार  :  में  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  572  जिलों  को

 इसके  अन्तगंत  लाया  जाएगा  जहां  1992-93  से  प्रारम्भ  किए  जाने  वाले  तीसरे  चरण  में  हमारे  पास
 रक्त  बैंक  इस  मार्च  के  अन्त  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  हमारे  पास  84  और  रक्त-बेंक

 होंगे  ।  जहां  तक  व्यावसायिक  दानकर्त्ताओं  का  सम्बन्ध  वे  इस  श्रेणी  में  नहीं  आते  हैं  ।  सरकारी

 हस्पतालों  की  तरह  स्वेच्छिक  संगठन  और  अन्य  संगठन  इस  श्रेणी  में  आते  हम  किसी  भी
 दानकर्ता  से  तब  तक  रक्त  नहीं  लेते  जब  तक  यह  प्रमाणित  न  हो  जाए  कि  ऐसा  करना  सुरक्षित  है  और
 प्रत्येक  स्थान  पर  घनात्मक  परीक्षण  किए  जाते  हैं  ।

 श्री  ए०  चाहसे  :  जीवन  के  लिए  जूझ  रहे  रोगियों  के  जीवन  की  रक्षा  करने  में
 बैंकों  का  कार्य  बहुत  महत्वपूर्ण  उनका  ध्यानपूर्वक  निगरानी  संरक्षण  करना  अभी  दो

 हफ्ते  पूर्व  ही  एक  दुखद  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  जिसमें  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  एक  रिपोर्ट  लिखी
 गई  थी  ।  उस  रिपोर्ट  में  लिखा  था  कि  2.00  ई०  पू०  के  अम्त  तक  इस  देश  के  25  प्रतिशत  लोग

 बब
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 से  प्रभावित  हो  जाएंगे  ।  उसमें  एक  मुख्य  कारण  यह  बताया  गया  था  कि  रक््त-बेंकों  को
 रक्त  की  अन्धाधुन्ध  आपूर्ति  होती  मैं  माननीय  मन्त्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार-चलित

 रकत-बेंकों  और  नीति  रक्त  बैंकों  के  माध्यम  से  असंक्रमित  रक्त  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम

 उठाए  जाएंगे  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  ही  बार  प्रयोग  में  आने  वाली  सुईयां
 टीोकाकरण-कायंत्रम  में  प्रयुक्त  की  जाती  हैं  ।  यह  एक  अन्य  कारण  है  ।  में  माननीय  मन््त्री  की  प्रतिक्रिया

 जानना  चाहता

 ]

 क्री  एम०  एल०  फोतेवार  :  मैं  माननीय  सदस्य  जी  से  यह  अवश्य  बता  दूं  कि  हमें  यकायक  तेजी

 से  फैल  रहे  एट्स  रोग  के  प्रति  सचेत  इसकी  रोकथाम  के  लिए  हमने  एक  ब्याएक  योजना

 तैयार  की  है  ।  विश्व  बेंक  से  हमें  विभिन्न  कार्यक्रमों  क ेलिए  लगभग  260  करोड़  रुपए  मिल  रहे

 जहां  तक  परीक्षण  का  सम्बन्ध  जो  भी  व्यक्ति  किसी  भी  बेंक  में  अपना  रबत  देता  हम  ये  कोशिश

 कर  रहे  हैं  कि एच०  आई०  वी०  पॉजिटिव  जांच  भी  अवश्य  की  जाए  जिससे  कि  संक्रामण  न  हो  और  ये

 संक्रामण  अन्य  स्थानों  में  न  फैले  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  अध्यक्ष  मैं  मानतीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में
 कई  ऐसी  चिकित्सा  संस्थाएं  हैं  जो  स्वतन्त्र  रूप  से  काये  करती  हैं  और  ब्लड  इकट्ठा  करने  के  लिए  ब्लड
 बैंक  बनाए  हुए  लेकिन  पास  ठीक  से  उपकरण  नहीं  साधन  नहीं  हैं  ओर  वंज्ञानिक

 शालाएं  ढीक  से  नहीं  इस  कारण  जो  ब्लड  बैंक  बने  हुए  हैं  वहां  स ेअगर  किसी  को  ब्लड  लेना  है  तो
 उससे  कई  प्रकार  की  बीमारियां  हो  जाती  हैं  क्या  इसके  लिए  आपने  कुछ  मानदण्ड  ऐसे  स्थापित  किए
 जिसके  कारण  उन  संस्थाओं  को  ब्लड  बेंक  बनाने  के  पहले  उनकी  पूति  करना  आवश्यक  है  अन्यथा  आप
 उनको  ब्लड  बँक  की  अनुमति  नहीं  देंगे  और  उसके  बाद  भी  अगर  उनको  अनुमति  दी  जाती  है  तो  निश्चित
 रूप  से  एड्स  व  अन्य  प्रकार  की  बीमारियां  हो  जाती  इसके  बारे  में  आपका  कया  ख्याल  है  ?

 क्री  एम०  एल०  फोलेदार  :  मैंने  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 कालाजआार  के  उपचार  हेतु  नई  भोषधि

 $368.  श्री  बो०  थ्रोनिवास  प्रसाद  :

 थ्री  जाजे  फर्मान्डीज  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कप्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  भारत  में  कालाजार  के  उपचार  के  लिए  एक  नई  औषधि
 का  जो  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रभावी  भारत  में  परीक्षण  करने  का  भ्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  ध
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तारादेवो  से
 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  कालाजार-रोधी  औषध  एम्फोटेरिसिन  बी  लिपिड  काम्पलंक्स

 पर  नेदानिक  परीक्षण  करने  की  एक  परियोजना  पटना  मेडिकल  कालेज  तथा  किंग  एडवर्ड  मेमोरियल
 बम्बई  में  चल  रही  इस  ओषध  की  प्रभावकारिता  और  सुरक्षा  इन  परीक्षणों  के  आधार

 पर  निर्धारित  की  जा

 थी  घो  ०  श्रोनियास  प्रसाद  :  अध्यक्ष  कालाजार  एक  भयानक  रोग  इसे  प्राण  घातक
 ज्वर  भी  कहा  जाता  है  और  ये  मलेरिया  से  भी  अधिक  घातक  रोग  है  ।  द्वितीय  विश्व  युद्ध  से

 पहले  तथा  उसके  बाद  भी  कई  लोग  इससे  प्रभावित  हुए  थे  ।  उस  समय  ऐसे  घातक  रोग  की  रोकथाम  के
 लिए  हमारे  पास  कोई  साधन  नहीं  थे  ।  तब  महान  समाजसेवी  डा०  यू०  एन०  ब्रह्मचारी  ने  कालाजार
 के  प्रभाव  को  रोकने  के  लिए  भारतीय  जड़ी-बूटियों  से  एक  औषधि  का  आविष्कार  मैं
 माननीय  मनन््त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कालाजार  के  इलाज  के  लिए  कमंठ  समाजसेवी  स्वर्गीय
 डा०  यू०  एन०  ब्रह्मचारी  ने  जो औषधि  तेयार  की  थी  क्या  सरकार  के  पास  उसका  कोई  रिकार्ड  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  आपके  पास  कोई  जानकारी  हो  तो  आप  दे  सकते  हैं  ।  यदि  न  तो  आप
 जानकारी  हासिल  करके  दे  सकते  हैं  ।

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  एम०  एल०  मैं  हासिल  करके  सारी
 जानकारी  माननोय  सदस्य  को  दे  दूंगा  ।

 को  थो०  भ्रोनियास  प्रसाव  :  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  कालाजार  की  औषधि  के  परीक्षण  के  लिए
 केन्या  व  तीन  देशों  को  चुना  है  ।  दि  ब्रिस्टल  स्किवब  फर्मास्यूटिकल्स  कम्पनी  ने  उनके

 परीक्षण  क्षेत्र  के लिए  पटना  की  चुना  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  किन  कारणों  से  सरकार  ने  विश्व
 स्वास्थ्य  संगठन  को  अमरीका  में  तैयार  औषधि  के  परीक्षण  के  लिए  भारत  को  परीक्षण  क्षेत्र  के  रूप  में

 चुनमे  की  अनुमति  दी  जबकि  अमरीका  में  ही  किसी  भी  तरह  के  परीक्षण  की  अनुमति  रहीं  दी
 परीक्षण  के  लिए  उन्होंने  भारत  को  ही  क्यों  चुना  ?

 भी  एस०  एल०  फोतेदार  :  शायद  माननीय  सदस्य  एम्फोटेरिलिन  के  विषय  में  जानना  चाहते
 हैं  ।

 को  वो  ०  भोनिवास  प्रसाद  :  जी  नहीं
 ****

 शो  एस०  एल०  फोलेबार  :  यदि  माननीय  मन्त्री  जी  एम्फोटेरिसिन  के  विषय  में  जानना  चाहते
 मैं  इसका  जवाब  दुंगा  ।  जहां  तक  किसी  अन्य  औषधि  का  सम्बन्ध  है  और  इस  प्रशन  का  सम्बन्ध  है  हम
 उस  पर  क्यों  प्रयोग  कर  रहे  इसके  दो  कारण  पहला  कारण  ये  हो  सकता  है  कि  ये  सस्ती  औषधि
 है  ।  दूसरा  कारण  ये  है  कि  कालाजार  रोग  भारत  में  है  ।  कुछ  राज्यों  में  लोग  इससे  ग्रस्त  यह  एक
 राष्ट्रीय  समस्या  बन  गई  है  ।  यदि  हम  कोई  प्रयोग  करते  हैं  तब  मैं  सोचता  कि  इसका  विरोध  नहीं
 दोना  चाहिए  क्योंकि  कुछ  ओऔषधियां  यहां  पर  मिल  रही  हैं  और  हम  कुछ  औषधियों  को  बाहर  से  मंगा
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 रहे  यदि  कम  कीमतों  पर  नई  औषधि  मिलती  तथा  यदि  भारत  में  यह  प्रयोग  सफल  हो  जाता
 तो  मैं  सोचता  हूं  कि  इसका  विरोध  नहीं  होना  बाहिए  ।

 श्री  राम  नगीना  सिश्र  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  च  और  निवेदन
 भी  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  निवेदन  प्रश्न  करिए  ।

 क्री  राम  नगीना  सिश्र  :  मैं  प्रश्न  भी  कर  रहा  हूं  और  प्रश्न  के  साथ-साथ  निवेदन  भी  कर  रहा

 हूं  ।  अध्यक्ष  महोदय  यह  बीमारी  गोरखपुर  और  देवरिया  में  इतनी  बुरी  तरह  से  फली  हुई  है  कि  हजारों
 आदमी  मर  रहे  इस  ओर  मैंने  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  था  ओर  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था

 कि  मैं  उस  क्षेत्र  का  दौरा  गोरखपुर  और  देवरिया  का  क्षेत्र  जो  इस  बीमारी  से  सबसे  अधिक
 ग्रस्त  जिन  नई  औषधियों  का  आविष्कार  किया  ना  रहा  क्या  उनका  प्रयोग  इस  क्षेत्र  में  इस
 बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  कराने  का  प्रयास

 श्री  एम०  एल०  फोलेदार  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  यह  वादा  करता  हूं  कि  पालियामेंट  के  सेशन

 के  बाद  नए  साल  के  पहले  ही  महीने  में  मैं  ईस्टर्न  यू०  पी०  का  दौरा  कहूंगा  ।  मैंने  इस  क्षेत्र  में  एन०

 आई०  सी०  की  टीम  भेजी  है  और  वह  निरीक्षण  कर  रही  है  ।  इसके  लिए  जितना  भी  हो  सरकार

 सहायता  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 क्री  शाम  नगीना  मिश्र  :  मैं  गोरखपुर  और  देवरिया  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।

 थी  एस०  एल०  फोलेदार  :  मैं  देवरिया  या  हर  उस  जगह  पर  जाऊंगा

 जहां  ऐसी  समस्या  है  ।

 श्री  विग्चिजय  एक  विशेष  प्रकार  के  मच्छर  के  कारण  कालाजार  रोग  होता
 माननीय  मंत्री  जी  ने  इलाज  की  पद्धति  की  बात  कही  है  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  मच्छर  के  जंविक

 नियंत्रण  वी  वात  सोच  रहे  हैं  जिससे  कि  ये  घटना  फिर  से  न  दोहराई  बिहार  में  इस  रोग  से

 सर्वाधिक  व्यक्ति  ग्रस्त  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  इस  बारे  में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यवत  कि

 राज्य  सरकार  ने  जिम्मेदारी  की  भावना  से  कार्रवाई  की  अथवा  नहीं  ?

 अध्यक्ष  जी  :  जब  तक  मन्त्री  जी  असंक्राम्य  नहीं  हो  मैं  उनके  कहीं  के  भी  दौरे  पर  राक

 लगा  दूंगा  ।

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मछछर  मन्त्रियों  से  डरते  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेबार  :  मैं  मनुष्यों  के  कष्टों  को  समझता  हूं  ।  मुझे  उनके  लिए  कुछ  कहने

 की  इच्छा  है  और  मैं  हर  रोग  से  असंक्राम्य  हो  गया  हूं  ।

 जहां  तक  बिहार  का  प्रश्न  मैं  इस  सन्दर्भ  में  कोई  विरोधी  टिप्पणी  नहीं  देना  मैंने

 बिहार  के  मुख्यमन्त्री  के सामने  ही  कहा  था  कि  बिहार  सरकार  द्वारा  जो  प्रबन्ध  किया  गया  था वे  पर्याप्त

 नहीं  थे  ।  इसे  नियंत्रित  किया  जा  सकता
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 श्री  क्विशोर  :  आप  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रयासों  के  विषय  में  भ्ापक्री  ,  हृया
 राय

 .  श्री  एम०  एल०  फोलेदार  हो..कहा  जाए  तो  ज़ी  बे.ध्वीकार  था  कि

 कालाजार  को  नियंत्रित  करने  में  राज्य  सरकार  की  ओर  से  चूक  हुई  |  उसके  बाद  हमने  ..  समस्या

 पर  और  विचार  करने  का  निर्णय  लिया  ।  मैंने  बिहार  के  मुख्यमन्त्री  जी  को  आश्वासन  दिया  कि  राज्य

 को  डी०  डी०  टी०  दी  जाएगी  जिससे  कि  समय  पर  उसका  किया  +हमसे  ऋकःप्मझोता

 किया  था  कि  इस  महीने  के  गंत  तक  डी०  डी०  टी०  भेजी  जाएगी  ।  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी
 कि  हमने  जो  भी  वायदा  किया  था  उसे  पूरा  किया  है  ।

 हमारा  दूसरा  वायदा  यह  था  कि  हम  स्थानीय  -  औषधि  के  बिए  श्रतिपूर्ति  करें  ।  हम  और

 कदम  आगे  बढ़े  और  हमने  कम्पनी  से  कहा  कि  बह  हमें  औषधि  दे  हम  कम्पनी  को  धम  देंगे
 लेकिन  बिहार  सरकार  को  यह  औषधि  मुफ्त  में  उपलब्ध  करानी  चाहिए  ।  ये  बिहार  सरकार  का  कारये

 है  कि  वह  इस  रोग  के  रोकथाम  के  लिए  इस  औषधि  का  प्रयोग  करें  ।

 उस  समय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  अपनी:सहायता  का  परिचय  देते  हुए  बकहार-को  बाहर  से:आयात

 किए  गए  वाइल्सਂ  मुफ्त  में  देने  की  बात  कही  मैं  भी  यही  काहता  हूं  कि  बिहार  वे  झुफ्त
 में  देना  हमने  अपने  वायदे  को  पूरा  किया  है  ।

 मेरे  !  1991  को  बिहार  के  मुख्यमन्त्री  जी  ने  सावंजनिक  एलान  किया  था

 कि  इस  रोग  को  अधिसूचनीय  रोग  घोषित  किया  जाएगा  ।  उन्होंने  हमें  यह  भाश्वासम  दिया  कि

 2  अबतूबर  को  सरकार  एक  बेठक  करेगी  और  निर्णय  पर  मुझे.आश्चययं  व  निराशा  हो  रही  है  कि

 अब  तक  मुख्यमन्त्री  जी  ने  इस  सन्दर्भ  में  कोई  रचनात्मक  कार्य  नहीं  बिहार  के  मुख्यमन्त्री  द्वारा

 इस  रोग  को  अधिसूचनीय  रोग  घोषित  कराने  के  लिए  मैं  सदन  तथा  बिहार  के  सदस्यों  का  हस्तक्षेप

 चाहुंगा  जिससे  कि  हमें  कालाजार  पीड़ित  सेक्नियों  ह्ात  सके,और  इम.थर्याप्त  प्रबन्ध

 कर  सके  ।  उन्हें  अन्य  वग्यदे  पूरे  करने  उस्तको  सूची  यह  है  4  व्यज़्य  ख़रकार  सचिव
 राज्य  मुख्य  सचिव  के"बीच  तथा  मेरे  और  केःबीच  हुई  संयुक्त  ब्लीटिय  निजंयों
 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  मूलभूत  ढांचा  तेघार  करने  कायदे.को  भी  पूरा  करने  में  समर्थ  नहीं  हुई

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  1977  में  सबसे  कालाजार  को  कोई  जानता

 नहीं  मैंने  इसी  सदन  जब  मैं  उस  तरफ  करे  उदाया,च्रा  +  धन्यवाद  चाहता
 राज  नारायण  वे  अब  नहीं  उस  समय  वे  स्वास्थ्य  मंत्री  उस  समय  हमने  डव्ल्यू०  एच०

 ओ०  की  सहायता  से  कालाजार  पर  कुछ  हद  तक  रोक  लगाने  काम  किया  लेकिन--बाद  में
 सरकार  सीरियस  नहीं  हुई  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  कालाजार  बड़ता  कला  मया  ।  जंसे  सिंहःज़ी
 ने  यह-बात  सही  है  हजारों:,आवदमीः  -  के  हो.ग्रए  हैं  ।  में.कछत्री  .  मट्ोदय  से
 जानना  चाहता  मैं  मिला  भी:था:बिहाइ  के/स्वास्थ्य  मन््त्री  के  इनसे  थी  ।
 इनकी  भावना  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  ये  चिन्तित  हैं  ब्रिह्ार  इल्लेंने  दोस्,भ्री  किया  है  ।,  लेकिन
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 दोनों  सरकारों  के  आरोप-प्रत्यारोप  में  मरीज  मारे  जा  रहे  हैं  मैं  समझता  हूं  कि  आरोप-प्रत्यारोप  करने  से

 काम  नहीं  भारत  सरकार  की  भी  जवाक्देही  है  कि सरकार  कंसे  इस  फर  रोक  लगाएगी  |  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दो  सालों  में  *  '”  मैं  कितनी  बढ़िया  बात  कर  रहां  मैं  कोई
 बसी  बातਂ  नहीं  कर  रंहा  हूँ  ''  '  कुछ  संमझ  भी  आ  रहां  है  कि  नहीं  ?  मैं  सरकार  से
 सीधे  प्रश्न  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  बात  कीਂ  जानकारी  है  कि  पिछले  दो  सालों  में  बिहार
 में  कितने  लोग  कालीभी  रँंसे  मर  चुके  हैं  और  भारत  सरकार  द्वारा  अभी  तक  कालाजार  को  रोकने  के  लिए
 बिहार  सरकेर  को  क्यां-बयों  सहायता  दी  गयी  जिससे

 '
 कालाजार  रोगी  को  न  सिर्फ  मदद  पंहुंचाएं

 बल्कि  कालाजारं  का  उन्पूलंन  भी  हो  सकें  ?.

 शो  एम०  एल०  फोतेबार  :  अध्यक्ष  मैं  किसी  सरकार  पर  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता

 हूं  ।

 ]

 मैं  तथ्य  बता  रहा  चाहे  जी  भी  -  तथ्य  मैं  उन  तथ्यों  संसद  से  छिपाना  नहीं
 चाहता  ।  माननीय  सदस्य  स्वयं  जानते  हैं  कि  जब  बिहार  के  स्वास्थ्य  मंत्री  उनकी  उपस्थिति  में  मुझसे
 मिले  तो  उन्होंने  राज्य  सरकार  की  असफलता  को  स्वीकार  किया  श्री  पासवान  जी  मेरे  विचार
 से  आप  मुझःसे  सहमत  होंगे-कि  उन्होंबे  आपकी  उपस्थिति  में  स्वीकार  किया  था  और  कहा  था  कि
 राज्य  सरकार  असफल  रही  थी  +

 ]

 अध्यक्ष  सहोश्य  :  कितने  लोग  हताहत  हुए  हैं  ओर  क्या  मदद

 |ਂ

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  प्राप्त  सूचना  के  44,432  मामलीं  कापता  चला

 इसी  कारण-से  मैंमे  कहा  था  कि  इस  बीमारी  को  सूचनीय  बीमारी  घोषित  किया  जाना  चाहिए  जिससे

 कि  जांव  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  अधिकार  मिल  जाए  कि  वह  नीम  हकीम  को  या  डाक्टर  को  इस
 बीमासी  की  सूचना दे  सके  ।  कानून  के  वे  रिपोर्ट  कर  सकते  हैं  ।  यह  मामले  केवल  दर्ज  किए  हुए
 माभले  हैं  लेकिन  ऐसे  और  भी  मामले  हो  सकते  हैं  ॥  इस  वर्ष  के  मरने  वालों  की  संख्या  652

 है  ।'  1990  54,480  की  सूचना दर्ज  करवाई  गई  थी  ओर  मृतकों  की  संख्या  589

 1989  30,903  मार्मलें  दंजे  गएਂ  और  मृतकों  की  संख्या  477  थी  ।

 हमें  करना  यंह  है  कि  फरवरी-मा्ं  के  महीनों  हमें  उन  क्षेत्रों  में  दवा  का  प्रभावशाली  कराना

 होगा  जहां  कालाजार  के  कारण  महामारी  फंली  दूसरा  छिड़काव  अप्रेल-मई  के  दोरान  कराना
 ताकि  छिड़काव  से  मर  एक  बार  सेंडफ्लाई  के  मर  जाने  पर  फिर  कालाजार  नहीं
 फैलेगा  ।  जहां  तक  इलाज  का  सम्बन्ध  हमने  राज्य  सरकार  को  बता  दिया  है  कि  चाहे  कितना  भी  खे

 हम  उस  खर्च  को  वहन  लेकिन  इसे  लागू  करने  के  लिए  उन्हें  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध
 करानी  होंगी  ।
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 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  जब  बिहार  गए  थे  तो  इन्होंने
 अस्पताल  देखने  के  बाद  कहा  कि  ये  सलाटर  हाउस  इनका  स्टेटमेंट  आया  था  कि  बिहार  के  अस्पताल
 स्लाटर  हाउस  हैं  ।  कालाजार  से  बहुत  लोगों  की  मुत्यु  हुई  मैं  चलेंज  करती  हूं  कि  ये  गलत  फिगर्ज
 दे  रहे  हैं  । क्या  सरकार  इसकी  जांच  करवाएगी  और  एक  महीने  के  अन्दर  प्रतिवेदन  को  यहां  उपस्थापित
 करेगी  ?  इन्होंने  जो  आंकड़े  दिए  हैं  उससे  10  गुणा  ज्यादा  मृत्यु  हुई  हैं  ।  दस  ग्रुना  ज्यादा

 मृत्यु  हुई  है  ।  जितना  बता  रहे  हैं  उससे  दस  गुना  ज्यादा  लोग  प्रभावित  जितने  पैसे  दिए  गए  हैं  तो
 बिहार  के  पदाधिकारियों  की  तन्ख्बाह  में  बांट  दिए  गए  हैं  ।  क्या  आप  इसकी  जांच

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मृत्यु  होने  बालों  की  संब्या  ज्यादा  है  तो  क्या  आप  उसकी  जांच  करवायेंगे  ।

 )

 झोमतो  कृष्णा  साही  :  जांच  करवाकर  रिपोर्ट  देंगे  या  नहीं  ।

 ]

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  कया  मैंने  कहा  था  कि  बिहार  में  कुछ
 अस्पताल  स्लम  जेसे  हैं  ।  मुख्य  मंत्री  जी  की  उपस्थिति  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  उसे  मुझे  दोहराने  की

 आवश्यकता  नहीं  यहां  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ]

 लेकिन  उन्होंने  कहा  है  कि  क्या  वह  जांच  करवायेंगे  ।  जांच  करवाने  की  जरूरत  से  पहले
 बीमारी  को  रोकमा  जरूरी  बाद  में  जांच

 क्रो  नोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  लम्बा  उत्तर  दिया  है  तो  मैं

 उनके  आंकड़ों  को  चुनौती  देता  हूं  इस  मामले  में  और  जो  शिकार  हुए  हैं  कालाजार  के  में  ।  लेकिन

 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  केन्द्र  सरकार  हर  संभव  सहायता  देने  के  लिए  तेयार  है  ।  राज्य  सरकार  के  पास

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  नहीं  है  और  राज्य  सरकार  ने  डिमांड  नहीं  यह  बात  इन्होंने  कही  1982-83  2-8  3  में
 प्लानिंग  कमीशन  का  एक  एक्शन  ग्रुप  उसने  एक  एक्शन  प्रोग्राम  बनाया  था  |  डा०  हरचरण  सिंह
 उसके  संयोजक  थे  ।  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  तथा  कालाजार से  प्रभावित  प्रदेशों
 के  लिए  अलग-अलग  एक्शन  ग्राम  बनाया  उसमें  बिहार  के  लिए  दस  करोड़  रुपए  कालाजार  से
 प्रभावित  हुए  लोगों  के  लिए  दवा  उपलब्ध  कराने  के  यह  बीमारी  सन्  80  से  बड़े
 पैमाने  पर  फंल  रही  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  आप  प्रश्न  पर  आइए  ।
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 श्री  नीतोश  कुमार  :  एक्शन  ग्रुप  प्लानिंग  कमीशन  का  उसका  इम्पलीमेंटेंशन  नहीं
 मैं  सदन  के  सामने  तथ्य  रखना  चाहता  हूं  कि  उसमें  नेगलीजेंस  हुआ  है  ।  यह  स्थिति  आ

 गई  है  कि  लाखों  की  संख्या  में  मरीज  हैं  ।  जितने  मरीज  अस्पताल  में  भर्ती  हैं  उनके  लिए  पेंटामिन  कितनी

 दवा  उपलब्ध  है  और  कितनी  बिहार  को  इम्पोर्ट  करके  दे  रहे  हैं  ।'''  कालाजार  के  उन्मूलन
 के  लिए  कितनी  मात्रा  में  डी०  डी०  टी०  और  पेंटामिन  देने  जा  रहे  हैं  ।  )

 श्री  एम०  एल०  फोतलेदार  :  इन्फ्रास्ट्क्चर  राज्य  सरकार  को  प्रोवाइड  करना  कहीं  पर

 डाक्टर  ओर  कहीं  पर  कम्पाउन्डर  हैं'*ਂ  आप  घबराइए  आपको  संतुष्ट
 28400  मीट्रिक  टन  उनको  जरूरी  वह  हमने  पहुंचा  दिया  फरवरी  और  मा  में  उनको  स्प्रे

 करना  है  |  हम  बिहार  सरकार  से  इतना  जानना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने  नोटिफाई  डिसीज  को  डिक्लेयर

 किया  वा  नहीं  |  दूसरा  सवाल  एस०  एस०  जी०  का  हम  उनको  31  मार्च  1992  तक
 दे  देंगे  । उसके  अलावा  और  भी  जरूरत  होगी  तो  हम  देने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  लेकिन  अपनी  सरकार  को

 एक्टीवाहज

 फोन  डिन्पा  वन््यजोब  अभयारण्य

 #369.  श्री  महासमृव्रम  गणरत्र  रेड्डो  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कोनडिन्या  वन्यजीव  अभयारण्य  को  हाथी  संरक्षण  परियोजना  में
 शामिल  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हाथियों  के  रहने  के  लिए  दूषित  हुए  प्राकृतिक  वातावरण  को  पुनः  अनुकूल  बनाने  हेतु  अब
 तक  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  राज्यमन्त्रो  कमल  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत

 विवरण

 और  कोनडिन्या  वन््यजीव  अभयारब्य  में  रह  रहे  हाथी  परियोजनाਂ  के  तहत
 प्रस्तावित  नीलगिरि  पूर्वीघाट  हाथी  रिजवं  के  हाथियों  में  शामिल  इस  रिजवं  में  शामिल  किये  जाने
 वाले  क्षेत्रों  के  ब्यौरों  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  लेते  समय  कोंडिन्या  क्षेत्र  को  इसमें  शामिल  किए  जाने
 के  प्रश्न  पर  समुचित  विचार  किया  जाएगा  ।

 हाथियों  के  वास  स्थलों  में  आई  गिरावट  की  बहाली  के  लिए  परियोजनाਂ  के  तहत
 निम्नलिखित  कारंवाई  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (1)  ज॑विक  दबावों  में  कमी  तथा  उपयुक्त  प्रजातियों  के  पौध  लगाकर  हाथियों  के
 स्थलों  का  संरक्षण  ओर
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 (2)  -  विगत  में  द्वाथियों  द्वारा  अपने  प्रवास  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जा  रहे  पारम्परिक  कॉीडॉरी
 के  साथ  आवास  स्थलों  को  शामिल  करके  उनकी

 (3)  लोगों  बनों  पर  निर्भरता  में  कमीਂ  और  पारि-विकास  गतिविधियों  के  जरिये  उनके
 जीवनस्तर  में  सुधार  और

 (4)  मानव-हाथी  के  बीच  संघर्ष  को  कम  करना  ओर  संरक्षण  उपायों  में  जन-सहयोग

 सुनिश्चित  करना  |

 भी  महासमुदम  ज्ञानेस््र  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मैं  मअन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया
 राज्य  सरकारें  हाथियों  के  खतरे  के  शिकार  व्यक्तियों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजना  राज्य  सरकार  को  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रावधान  है  ।

 तो  इसकी  रोशि  आर  इस  राशि  को  निर्धारित  करने  के  लिए  मानेदण्ड  सहिते  इसका

 ब्यौरत  क्यो  ओर  बर्दि  भहीं  सो  इसके  कारंण  है  !

 शो  कमल  नाथ  :  जंगली  हाथियों  के  हमले  के  शिकार  हुए  व्यक्तितयों  को  मुआवजा  देने  के  लिए
 एक  योजना  है  और  इस  मामले  में  कुछ  शश्शिका  भुगतान  कर  दिया  गया  1989-90  में
 1,01,000  रुपए  का  और  1990-91  में  १8,960  रुपए  के  मुआवजे  का  भुगतान  किया  गया  था  ।
 आंध्र  प्रदेश  सरकारें  हार्थियों  द्वारा  भारे  गए  व्यक्तियों  के  निकट  सर्म्बन्धियों  को  10,700  रुपए  का
 भुगतान  करती  है  ओर  आंध्र  प्रदेश  सरकार  मुआवजे  के  रूप  में  2,90,000  रुपए  का  भुगतान  पहले  ह्दी
 कर  चुकी  है  ।  "

 झो  सहासमुदस  शानेम्त्र  रेड्डो  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आंध्र  प्रदेश  के  चित्तोड  जिले
 विशेष  रूप  से  हाथियों  के  झुण्ड  से  हुए  विभिन्न  प्रकार  के  भुकसान  को  रोकने के  लिए  दीर्धकालिक  तथा
 अल्पकालिक्  उपाय  किए  हैं  ।  यदि  तो  अपनाए  गए  तरीकों  को  ध्यान  में  रखते  तमिलनाड़  और
 कर्नाटक  के  जंगलों  से  आंध्र  प्रदेश  में  आने  वाले  लोगों  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  परम्परागत
 हाथी  निवास के  पुनर्वास  के  प्रयासों  आदि  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 को  कमल  माय  :  आंध्र  प्रदेश  का  अल्लीपारी  और  कल्याणी  के  बीच  तिरुमल  पहाड़ियों
 पर  हाथी  सफारी  करने  का  भ्रस्ताव  किया  समूचा  क्षेत्र  तगभग  26  कि०  मी०  लम्बी  हाथी  रोधक
 दीवार  व  खाई  से  घिरा  हुआ  होगा  ।  हाथियों  के  निवाश्त  में  सुधार  तथा  पानी  की  सप्लाई  में  बुद्धि  के  भी
 उपाय  किए  जाने  होंगे  ।  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  4.।  करोड़  रुपए  हाथी  निवास
 के  संरक्षण  के  लिए  विभिन्न  योजनाओं  के  तहत  अन्य  उपाय भी

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 विश्वविद्यालयों  के  प्रशासन  में  एकशूपता

 +370,  ओ  पी०  हुस  ?  क्या  सामव  संसाधन  पंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 22:
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 क्या  सरकार  का  विचार  बिशित्त.किश्कप्रिद्रालयों  के  प्रशासन  में  एकरूपता  लाने  का

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  तैयार  की  गई  योजना  ब्यौ  भौर

 प्रस्तावित  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना

 मानव  संसाधन  विकास  मन््त्रो  अजुंन  सरकार  विश्वविद्यालयों  के
 प्रशासन  में  एकरूप्रता  के  प्रस्ताव  पर  विचार-जहीं  कर-रही  है  ।

 .  प्रश्व  नहीं  उठते  ।

 सिलाबटो  ग्लास

 *371.  सदन  लाल  खराना  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  पा
 करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  27  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  कैन
 डेमेज  दि  आईजਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 (a)  यवि  तो  तध्यक्या

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कटम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  कि  बाजार
 में  केवल  शुद्ध  गुलाब  ही:बि

 वर्ष  1991  में  गुलाल  के  कितने  नमूने  लिए  गए  थे  और  उनमें  से  कितने  मिलावटी  पाए
 गए  और

 बाजार  में  मिलावटी  गुलाल  की  सघ्लाई  करने  के  र:व्यवक्तियों:  के  विरुद्ध क्या
 गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सनन््त्रो  एम०  एल०  :  से  (Ee)  €कਂ  विवरण
 सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हां  ।

 राष्ट्रीय  इष्टिहीनता  निवारण  सोसायटी  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ग्रुलाल  जब
 बाजार  में  बेचा  जाता  है  तो  उससे  अश्नरक  समाविष्ट  होता  है  और  साधारणतया  इसमें  इंट  का  चरा
 आदि  मिला  होता  होली  खेलते  समय  गुलाल  डालने  पर  यह  रंगीन  पाऊडर  आंखों  में  घुस-जाता  है
 और  फानिया  को  नुकसान  पहुंचा  सकता  है  जिससे  खराश  होती  है  जिसकी  वजह  से  नजर  जा

 सक
 से  औौषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  में  दी  गई  परिभाषा  के  अनुसार/शुलाल

 कोई  प्रसाधन  स्मममग्री  नहीं  इसलिए  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  खुले  बाजार  में  गुलाल
 की  बिक्री  को  नियंत्रित  नहीं  इसके  प्रयोग  के  खतरनाक  पहलुओं  के  लिए  जन-श्लिक्ष  और
 जागरूकता  की  जरूरत  है  ।  *
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 भेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश

 $372.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :

 थ्रो  जे०  चोक्का  राव  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वा  र/संघ  राज्य  क्षेत्र  बार  कितने-कितने  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेज

 ऐसे  कालेजों  की  संख्या  कितनी  है  जो  विशेषरूप  से  गर-सरकारी  संगढठंनों/न्यासों  अथवा
 व्यक्तियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 विभिन्न  कालेजों  में  प्रवेश  हेतु  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 क्या  ऐसे  कालेजों  में  प्रवेश  हेतु  कोई  एक  समान  प्रक्रिया  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 प्रवेश  के  लिए  कंपिटेशन  शुल्क  अथवा  बढ़ाकर  शुल्क  लेने  वाले  मेडिकल  कालेजों  का  ब्यौरा
 कया  ओर

 मेडिकल  कालेजों  द्वारा  किए  जा  रहे  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मल्त्री  एम०  एल०  :  देश  में  116
 प्राप्त  मेडिकल  कालेज  हैं  जिनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं

 राज्य  मान्यता  प्राप्त  कालेजों
 की  संख्या

 ||  2

 आंध्र  प्रदेश  9

 असम  3

 बिहार  9

 गोवा  1

 गुजरात  $

 हरियाणा  1

 हिमाचल  प्रदेश  1
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 1  2

 जम्मू  और  कश्मीर  2

 कर्नाटक  13

 केरल  5

 मध्य  प्रदेश  6

 महाराष्ट्र
 15

 मणिपुर  1

 उड़ीसा  3

 पंजाब  5

 राजस्थान  5

 तमिलनाड  11

 उत्तर  प्रदेश  9

 पश्चिम  बंगाल  ।

 संय  राज्य  क्षेत्र

 दिल्ली  4

 पांडिचेरी
 1

 रा  कुल  ;  116
 need

 16  मान्यताप्राप्त  प्राइवेट  मेडिकल  कालेज  हैं  ।

 से  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्  ने  स्नातक  आयुविज्ञान  शिक्षा  सम्बन्धी  अपनी
 सिफारिश  में  मेडिकल  कालिजों  में  दाखिले  हेतु  न्यूनतम  शैक्षिक  मेरिट  का  निर्धारण  करने
 की  प्रक्रिया  से  सम्बन्धित  मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देशों  के  अनुसार  देश  के  माम्यताप्राप्त  मेडिकल/डेंटल  कालेजों  में

 15°/,  एम०  बी०  बी०  एस०/बी०  डी०  एस०  सीटें  तथा  25%  स्नातकोत्तर  सीटें  पूर्ण  रूप  से  क्रमशः
 सी०  बी०  एस०  ई०  तथा  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  द्वारा  आयोजित  अखिल  भारतीय  प्रवेश
 परीक्षा  के  आधार  पर  निर्धारित  मेरिट  के  आधार  पर  भरी  जाती  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्
 द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षिक  अहंताओं  आदि  से  सम्बन्धित  मानदण्डों  के  अनुरूप  प्रत्येक  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  की  अपने  नियंत्रणाधीन  मेडिकल  कालेज  में  दखिले  हेतु  अपनी  क्रियाविधि  केन्द्र  पूल  से
 आवंटित  सीटों  पर  उम्मीदवारों  का  चयन  लाभार्थी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र/केन्द्रीय  मन्त्रालयुं  द्वारा
 अपने-अपने  मानदण्डों  और  क्रियाविधि  के  अनुतार  किया  जाता  है  ।
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 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्  के  अनुसार  देश  में  25  मेडिकल  कालेज  केपिटेशन

 बढ़ाकर फीस  वसूल  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  का  भारतीय  आयुवविज्ञान  परिषद्  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  हेतु  संसद
 में  एक  विधेयक  लाने  का  विचार  है  ।

 स्टेडियमों  को  हालत

 +
 कुमारो  दीपिका  खिखलिया  :

 थी  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  स्वायत्त  निकायों  के  अनेक  खेल  स्टेडियम  बहुत
 ही  खसस््ता  हालत  में

 क्या  इन  स्टेडियमों  के  ठीक  रख-रखाव  तथा  खिलाड़ियों  को  उचित  सुविधाएं  देने  के  लिए
 सरकार  इन्हें  प्राइवेट  पार्टियों  को  सौंपने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इन  खेल  स्टेडियमों  क ेउचित  रख-रखाव  और  उपयोग  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाएंगे  ?

 सासव  संसाधन  विकास  सन््त्री  अर्जुन  :  खेल  विषय  भारतीय  संविधान  की  राज्य
 सूची  में  रखा  गया  है  और  संघ  सरकार  राज्य  सरकारों  और  स्वायत्त  निकायों  द्वारा  निर्भित  खेल
 स्टेडियमों  के  रखरखाव  पर  सीधा  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  संघ  सरकार  या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  का  कोई
 भी  स्टेडियम  खस्ता  हालत  में  नहीं  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रखरखाव  का  उत्तरदायित्व  संस्थानों  का  जिनका  स्टेडियमों  पर  स्वामित्व  है  ।

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग

 #३74.  श्रीमती  गोता  सख्लों  :
 शी  फेसला  सिंध  सधुक्र  :

 क्या  मानव  संताधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  महिंलाओं  को  वास्तविक  स्थिति  का  पता  और  उनके
 कारों  की  रक्षार्थ  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  दो  राष्ट्रीय  महिला  आयोगों  कीਂ  स्थापना  करने  का
 निर्णय  किया
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 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  ये  आयोग  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  1990  के  अन्तगंत  स्थापित  किए  जा

 रहे  और

 यदि  तो  क्या  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कोई  अन्य  आयोग  नियुक्त  किया

 जाएगा  ?

 सानव  संस।धन  विकास  संत  अर्जुन  :  से  सरकार  ने  राष्ट्रीय  महिला
 श्रायोग  1990  के  अन्तग्रंत  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  स्थापित  करने  ओऔर  महिला  अधिकार

 5
 आयुक्त  की  भी  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  इस  आयोग  में  एक  5  सदस्य  और  एक
 सदस्य-सचिव  आयोग  के  मुख्य  कार्यों  अन्य  बातों  के  महिलाओं  के  लिए  उपलब्ध

 कराए  गए  संबंधानिक  और  कानूनी  सुरक्षोपायों  सम्बन्धी  सभी  मामलों  की  जांच  जहां  आवश्यक

 हो  मौजूदा  कानूनों  की  संवीक्षा  कतम्मःऔरःशिकायतों  की  जांच  करना  तथा  महिला  अधिकारों  की  वंचना
 से  सम्बन्धित  मामलों  पर  स्वप्रेरणा  से  ध्यान  महिलाओं  के  सामाजिक  आर्थिक  विकास  की  आयोजना
 प्रक्रिया  में  भाग  लेना  और  परामणशं  देना  तथा  महिलाओं  के  विकास  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  जेसे
 कार्य  शामिल  महिला  अधिकार  आयुक्त  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  तेयार  किया  जा  रझ्ष  है  ।

 -'  कॉकण  रेल  परियोलना  का क्सिपोणम

 *375.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 करी  अटल  बिहाशे  बालपेयो  :

 रेल-भंत्रो  यह  बचाने  कृपा  कि  :

 क्या  कोंकण  रेल  निगम  लिमिटेड  ने  बांड  जारी  करके  कोंकण  रेल  परियोजना  के  लिए  धन

 जुटानेਂ  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 कर्नाटक  और  केरल  की  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक
 इस  मामले  में  दया-क्या  योगदान  दिया

 कया  यह  योग्रदान  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  किया  गया

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  «योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  निर्धारित  समयावधि  कया

 रेल  भमम्जो  सो०  के०  जाफर  :  हां  ।

 वित्त  मन्त्रालय  ने  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  अभी  तौर-तरीकों  को  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।
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 राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  किया  गया  अंशदान  इस  प्रकार

 है  :--

 महाराष्ट्र  ;  44.0  करोड़  रुपए

 गोवा  8.7  करोड़  रुपए

 कर्नाटक  :  25.0  करोड़  रुपए

 केरल  7.0  करोड़  रुपए

 रेल  मम्त्रालय  121.0  करोड़  रुपए

 से  वर्ष  1991-92  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  अभी  निम्नलिखित  राशि  का  और

 अंशदान  किया  जाना  है  :  --

 गोवा  3.3  करो  रुपए

 कर्नाटक  $  5.0  करोड़  रुपए

 केरल  ः  5.0  करोड़  रुपए

 अप्रत्याशित  परिस्थितियों  को  इस  परियोजना  के  लगभग  4  वर्षों  में  पूरा  हो  जाने

 की  सम्भावना  है  ।

 राजगंगपुर  में  क्षयरोग  से  प्रस्त  आदिवासो

 *376.  क्षुसारी  फ्रिडा  तोपनों  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  सीमेंट  लिमिटेड  राजगंगपुर
 के  निकट  रहने  वाले  अधिकांश  आदिवासो क्षय  रोग  से  ग्रस्त

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बस्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्रो  श्री  एम०  एल०  :  से  राज्य  सरकार
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  राजगंगपुर  में  क्षयरोग  के  654  रोगियों  का  उपचार  चल

 रहा  है  और  क्षय  रोग  की  मौजूदा  व्याप्तता  दर  2.5  प्रतिशत  विशेषज्ञ  की  राय  के  अनुसार  जिन
 कामगारों  के  मुंह  से  सीमेंट  का  गर्दा  अन्दर  चला  जाता है  उन्हें  श्लेष्मा  अतिक्ताव  और  अवरोधी  वायु-पथ
 रोग  हो  जाता  है  क्योंकि  इस  गद  में  खतरनाक  सिलिकेट  के  कण  होते  हैं  जिनसे  श्विलकोसिस  रोग  होता
 है  ।

 क्षयरोग  की  रोकथाम  के  लिए  एक क्ष  यरोग  क्लीनिक  के  साथ-साथ  10  क्षयरोग  पलंग  उपलब्ध
 हैं  तथा  उप-मडलीय  राजगंगपुर  में  एक्सरे  की  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  इसके
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 कमंचारी  राज्य  बीमा  राजगंगपुर  में  क्षय  रोगियों  के  लिए  16  पलंग  उपलब्ध  प्रदूषण
 नियन्त्रण  उड़ीसा  ने  उत्पादन  विधियों  में  परिधतंन  करने  के  साथ-साथ  प्रदूषण  नियन्त्रण  विधियां
 अपनाने  का  सुझाव  दिया  सीमेंट  फैक्टरी  ने  निर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  है  जिसके  लिए  प्रदूषण
 नियन्त्रण  उड़ीसा  द्वारा  सब-डिवीजनल  न्यायिक  सुन्दरगढ़  के  न्यायालय  में  एक  मामला
 दर्ज  किया  गया  है  ।  यह  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ा  जाना

 *377.  श्री  सी०  पी०  भुदालुगिरियप्पा  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  भन््त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  अभी  तक  विमान  सेवा  से  नहीं
 जोड़ा  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  इन्हें  निकट  भविष्ट  में  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  भसनन््त्रो  साधवराव  :  इस  समय
 सिक्किम  ओर  दादर  तथा  नागर  हवेली  व  दमन  ओर  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  हवाई  मार्ग  से  जुड़े  हुए  नहीं
 हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  इस  समय  इन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को  हवाई  संपकक  से  जोड़ना  व्यवहाय॑  नहीं  है  ।

 दवाओं  को  खरोद

 +378,  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मनन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1991  के  नई  दिल्ली  से  प्रकाशित ~
 स्टेट्समेनਂ  में  दवाओं  की  खरीद  से  सम्बन्धित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  में  ऐसा  कौनसा  तन्त्र  है  जो  बल्क  क्रयादेश  देने  से  पहले
 सप्लाईकर्ताओं  को  यह  जांच  करता  है  कि  क्या  उनमें  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  ओऔषधियां  बनाने  की
 योग्यता
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 आोषधिननिर्माता  एककों  से  दवाएं  खरीदने  से  पहले  उनका  परीक्षण  किया  जाता

 (&)  ग्रदि  तो  यह  परीक्षण  कहां  तथा  किसकी  देखरेख  में  किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  एम०  एल०  :  हां  ।

 (@)  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  का  चिकित्सा  स्रामग्री  भंडार  पूर्ति  और  निपटान

 महानिदेशालय  के  जरिए  ओऔषधों  की  बल्क  मात्रा  में  खरीद  करने  के  अलावा  उन  विनिर्माताओं  के

 करण  के  लिए  निर्धारित  एवं  सुस्थापित  पद्धति  का  अनुपालन  करता  है  जिनसे  ओषषधें  प्रतियोगी  मूल्य  पर

 खरोदी  जाती  हैं  ।

 विशिष्टियों  के  अनुसार  ओधधों  काःबिनिर्माण  करने  के  लिए  आपूर्तिकत भें  की  क्षमता  का

 समुचित  सत्यापन  करने  हेतु  चिकित्सा  सामग्री  भंडार  संगठन  में  तकनीकी  रूप  से  अहुंताप्राप्त  कामिक

 तथा  जांच  सुविधाएं  हैं  ।

 हां  ।

 और  चिकित्सा  सामग्री  भंडार  संगठन  द्वारा  खरीदी  गई  ओऔषध के  प्रत्येक  बैच  की

 जांच  उसे  स्वीकार  करने  से  पूर्व  सक्षम  प्राधिकारी  के  पर्यवेक्षण  के  अधीन  करनी  होती  है  ।

 बिहार  में  स्टेडियम  भोर  खेलक्द  प्रशिक्षण  केखों  का  निर्माण

 +379,  झो  छेदो  पासवल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  में  स्टेडियम  और  खेलकूद  प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  निर्माण  करने
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  सरकार  मे  इस-पर  क्या  कार्यकाही  की

 ऐसे  स्टेडियम  ओर  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  बनाये  जाने  की  संभावना  और

 इन  पर  कितनी  धमराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अर्जुन  :  हां  ।

 से  गत  तीन  वर्षों  में  बिहार  सरकार  से  5  प्रस्ताय  श्राप्त हुए  हैं  ।  एक  अविस्कुत  विवरण

 संलग्न  है  ।
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 विश्रर्ण  -

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत  वतंमान  स्थिति

 1  2  3  4

 1.  डाल्टन  जिला  प्लामऊ  73.00  लाख  रुपए  जांच  करने  पर  कथियां  पाई
 में  खेल  परिसर  राज्य  सरकार  को

 कमियां  दूर  करने  के  लिए
 सूचित  किया  गया

 2.  संडीस  कम्पाउन्ड  भागलपुर  15.81  लाख  रुपए
 में  स्टेडियम  का  निर्माण

 3.  आर०के ०  मिशन  4.37  लाख  रुपए  कुल  स्वीकायं  वित्तीय

 देवगढ़  में  इंडोर  स्टेडियम  सहाबता  2.18  लाख  रुपए
 )  दे  दी  गई  है  ।

 4.  गुम्ला  में  खेल  परियोजना  46.07  लाख  रुफएਂ  केन्द्रीय  सरकार  ने  सेद्धान्तिक
 विकास  क्षेत्र  रूप  में  परियोजना  का

 मोदन  कर  दिया  है  ।

 5.  बोकारो  स्टील  सिटी  में  37.00  लाख  रुपए  परियोजना  हमारे  वतंमान

 स्टेडियम  मापद७्डों  के  अनुसार  ब्यवहायं
 नहीं  पाई  इसलिए  केन्द्रीय
 सहाम्रतस के  लिए  क्नार  नहीं
 किया  गया  ।  बिहार
 सरकार  को  परियोजना  में
 परिवर्तन  करने  तथा  पुनः
 भेजने  के  लिए  सूचित  कर

 है  4

 रेलमभरड़ियों  में  शकंतो  ओर  हत्काओं को  चहमाकं

 +380.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 भरी  राम  मारायण  बेरबा  :

 क्या  रेल  अन््तरों  यह  बताने  की  कृफा  करेंगे  कि  :

 कया  रेलगाड़ियों  में  डकंती  और  हत्या  की  घटनाओं  में  लगातार  बृद्धि  हो  रही
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 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  घटनाओं  संश्या  कितनी

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 इन  घटनाओं  के  शिकार  हुए  लोगों  को  यदि  कोई  मुआवजा-राशि  दी  गयी  तो  वह
 कितनी  है  ?

 रेल  मन्त्रो  सो०  के०  जाफर  :  ओर  (a)  सूचना  इकट््ठी  की  जा  रहौ  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  ऐसे  सभी  मामलों  की  रिपोर्ट  राजकीय  रेलवे  पुलिस  के  पास  की  जाती  जो
 उन्हें  दर्ज  करती  है  तथा  उनकी  छानबीन  करती  है  ।  राजकीय  रेलवे  पुलिस  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के
 अधीन  काये  करती  है  |

 ऐसे  मामलों  में  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  किसी  प्रकार  के  मुआवजे  का  भुगतान  नहीं  किया
 जाता  ।

 सामाजिक  धानिको  कार्यक्रमों  पर  व्यय

 +381.  श्री  गंगांधघरा  सानोपल्ली  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  सामजिक  वानिकी  कार्यक्रमों  राज्य-वार  कितनी
 राशि  व्यय  की  गई

 क्या  प्राप्त  परिणामों  का  निर्धारित  उद्देश्यों  और  लक्ष्यों  के  संदर्भ  में  कोई  मूल्यांकन  किया
 गया  और

 यदि  तो  यदि  कोई  कमियां  हैं  तो  उन्हें  दूर  करने  हेतु  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की
 गई  है  अथवा  करने  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  पिछले  तीन  वर्षों

 1988-89,  1989-90  और  1990-91)  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  सहित  20  सूत्री  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  वनीकरण/वक्षा रोपण  कार्यकलापों  के  लिए  धनराशि  का  राज्यवार  उपयोग  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।

 और  विभिन्न  राज्यों  में  सामाजिक  बानिकी  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  किए  गए
 अध्ययनों  और  मूल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  इन  कार्यकलापों  के  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 बायोमास  के  रोजगार  के  अवसरों  तथा  आय  में  वृद्धि  हुई  निजी  भूमि  पर  फार्म
 कृषि  वानिकी  को  बढ़ावा  मिला  कायंकलापों  में  महिलाओं  और  स्वेच्छिक  एजेंसियों  की  भागीदारी  में
 वृद्धि  हुई  है  तथा  वन  विभागों  की  अन्तः  संरचना  सुदृढ़  हुई  है  ।
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 सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सभी  राज्यों  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 बनीक  रण/वक्षारोपण  का  समग्र  लक्ष्य  तथा  उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :--

 लक्ष्य  उपलब्धि

 8.6  मि०  हैक्टेयर  8.8  मि०  हैक्टेयर

 वनीक  रण/बृक्षारोपण  कार्यकलापों  की  अनुवीक्षा  और  मूल्यांकन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता
 है  जिनके  पास  इस  प्रयोजन  हेतु  अपनी  व्यवस्थाएं  मौजूद  राज्य  सरकारों  को  बेहतर  परिणाम  सुनिश्चिन
 करने  के  लिए  अनुवीक्षण  कायंतन्त्र  को  मजबूत  बनाने  की  सलाह  दी  इसके  क्षेत्र  मे ंकिए  गए
 रोपण  कार्यों  की  नमूना  जांच  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 विवरण

 20  सुत्रो  कार्यक्रम  के  अम्त्गंत  बनोकरण/बृक्षारोपण  का्यकलापों  के  लिए
 घगराशि  का  राज्यवार  उपयोग

 स्पयों

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शा०  1988-89  9  1989-90  1990-9  ।
 प्रदेश

 कर  2  3  4  5

 1.  ,  ओर  श्रदेश  3538.00  2175.0  2195.92

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  451.75  315.85  336.05
 3,  असम  2128.00  1354.96  343.57*
 4...  बिहार  5298.00  208  5.37  3519.42
 5.  गोवा  118.00  139.15  117.91
 6.  गुजरात  3168.00  4530.62  4754.08

 7...  हरियाणा  1921.50  2347.41  3780.49
 8...  हिमाचल  प्रदेश  2257.50  1619.05  2023.27
 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1124.63  1140.77  1719.43

 10.  कर्नाटक  2710.50  3938.32  3809.13
 11...  केरल  2374.00  942.74  981.54
 12.  मध्य  प्रदेश  4672.00  2833.84  4954.37
 13.  महाराष्ट्र  4194,25  5008.24  4282.57
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 1  2  3  4  5.

 14.  मणिपुर  403.50  .3१३3.32  402.00

 15...  भेघालय  756.00  532.32  630.33

 16.  मिजो  रम  658.00  526.50  466.20

 17...  नागालैंड  518.00  228.36  0.00०*

 18.  उड़ीसा  2667.25  2718.62  2546.50

 पंजाब  1035.25  1084.22  4.22  989.01

 20.  राजस्थान  3202.00  3770.90  6899.04

 21.  सिक्किम  235.00  267.52  424.47

 22...  तमिलताड  3479.50  2329.61  3885.32

 23.  त्रिपुरा  462.75  550.71  644.22

 24...  उत्तर  प्रदेश  7589.75  7804.37  8831.19

 25...  पश्चिम  बंगाल  3292.88  1468.44  2304.37

 26.  अंडमान  व  निकोबार

 द्वीप  समूह  259.50  112.95  96.21

 27.  चंडीगढ़  23.50  14.00  14.00

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  111.25  96.76  107.10

 29.  दिल्ली  45.00  275.99  109.48 48

 30.  दमन  व  द्वीव  85.50  10.50  १8.60

 34.  जक्षढ्वीप  48.00  58.60  86.17

 32.  ,  पांडिचेरी  48.00  58.60  6128

 योग  :  #अनन्तिम (अर्थात फरवरी 91 तक)  50687.54

 34. *अनन्तिम फरवरी ++*राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है । श्रो ब्रज किशोर त्रिपाठी : डा० जयन्त शंगवो : # आपरेशन ब्लेक शेड पोलना क्या मानव संसाधन प्रिकास अंज्री यह बताने की कृप करेंगे कि :



 26  1913  लिखित ऊ  २

 केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  ब्लंक  बोर्डਂ  योजना  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 साठवीं  पंचवर्षीय  के  दौरान  वर्षवार  और  राज्यवार  कुल  कितना  ब्र्यय  किया

 पढ़ाई  बीच  में  छोड़  जाने  वाले  छात्रों  की  प्रतिशतता  क्या  है  और  इसे  रोकने  के  लिए
 सरकार  का  राज्यवार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  जाने  बालले  कुल  प्रस्तावित  व्यय  का
 राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 भानथ  संसाधन  विकास  मन्त्री  अर्जुन  सूचना  में  दी  गई  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  बषं  1987-38  में  पहली  कक्षा  से  पांचवीं  कक्षा  के
 बीच  में  पढ़ाई  छोड़ने  वाले  छात्रों  की औसत  दर  46.97%  बीच  में  पढ़ाई  छोड़ने  वालों  के
 बार  आंकड़े  में  दिए  गए  बीच  में  पढ़ाई  छोड़ने  वाले  छात्रों  की  दर  कम  करने  के  लिए
 उठाए  गए  मुख्य  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  योजना  के  अधीन  अन्य  सुविधाओं  के  प्राथमिक  स्कूलों
 में  सुविधाओं  में

 (Il)  स्कूल  छोड़ने  वाले  कामकाजी  जो  पूर्णकालिक  स्कूलों  में  पढ़ाई
 नहीं  कर  सकते  तथा  उन  जिनमें  सकल  नहीं  के  बच्चों  के  लिए  अंशकालिक

 अनौपचा  रिक  शिक्षा  का  प्रावधान  -

 (11)  अध्यापकों  की  प्रभाविता  में  सुधार  लाने  के लिए  जिला  शिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  सस्थान  की

 .  वि  ~

 (IV)  300  की  जनसंस्या  वाली  सभी  बरितियों  में  तथा  अ०  जा०/अ०  To  जा०  की  बस्तियों  के
 मामले  200  की  जनसंख्या  वाली  बस्तियों  में  एक  किलोमीटर  की  दूरी  के  भीतर
 प्राईमरी  स्कूलों  का  तथा

 (५)  सामाजिक  आथिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  बच्चों  को  निःशुल्क  नि:शुल्क
 लड़कियों  के  लिए  उपस्थित  छात्रवृत्ति  श्रोर  मध्याह्न  भोजन  की  व्यवस्था  आदि  प्रोत्साहनों
 का  प्रावधान  ।

 जब  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  होते  हैं  और  मंजूर  कर  दिए  जाते

 हैं  तो  राज्यवार  आबंटन  किया  जाता  है|  वर्ष  1991-92  के  दौरान  आपरेशन*ब्लेक  बोर्ड  योजना  के  लिए
 100  करोड़  रुपए  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।
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 ,  26  1913  चसिखित  डशर

 प्राथमिक  स्तर  पर  छात्रों  द्वारा  स्कूल  छोड़ते  की  दर

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  198  7-88
 सं०  का  नाम

 1  2
 रे

 1,  भांध्र  प्रदेश  $5.03

 2.  असम  55.01

 3.  बिहार  65.63

 4.  गुजशात  41.92

 5.  हरियाणा  27.32

 6.  हिमाचल  प्रदेश  28.63

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  33.44

 8.  कर्नाठक  “$0.16

 9.  केरल  4.39

 10.  भध्य  प्रदेश  41.04

 11.  महाराष्ट्र  39.82
 .  71.67

 13.  मेघालय  32.35

 14.  35.45
 15.  उड़ीसा  38.97

 16.
 पंजाब  37.27

 17.  राजस्थान  हु  52.25

 18.  सिक्किम  59.86
 19.  तमिलनाडु  21.78
 20.  त्रिपुरा  58.65
 21.  उत्तर  प्रदेश  47.65

 _  22.  पश्चिम  बंयाल  ,  .  63.81
 “23.  अंडमान  ओर  विकोका  र  क्ीफसमूहਂ  2054  *
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 लिखित  उत्तर  17  ।99।

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  58.63

 25.  चंडीगढ़  4.78

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  36.14

 27.  दिल्ली  19.76

 28.  दमन  और  दीव  5.33

 29.  मिजोरम  37.98

 30.  सक्षद्वीप  4.02

 31.  पाडिबेरी  5.59

 कुल  :  46.97

 मवोदय  बिश्लालय

 +383.  प्रो०  सालिनो  भट्टाचायं  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  देश  में  तवोदय  विद्यालय  खोलने  पर  कुल
 शिक्षा  बजट  का  कितना  प्रतिशत  खं  किया

 उपरोक्त  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में  गरीबी-रेखा  से  नीचे  रह  रहे  कितने  बच्चे  नवोदय
 विद्यालयों  में  भर्ती  किए  और

 ग्रामीण  गरीबों  में  इस  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  उनके  बच्चों  को  नवोदय  विद्यालयों
 में  भर्ती  करंने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री  अर्जुन  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  शिक्षा  पर
 कुल  केन्द्रीय  बजट  में

 से
 नवोदय  विद्यालय  योजना  पर  किए  गए  व्यय  की  प्रतिशतता  निम्नलिखित  हैं  :-..

 wa  प्रतिशतला

 1988-89  5.01

 1989-90  5.11

 1990-91  5.86

 बष  1989-90  में  223  नवोदय  विद्यालयों  से  एकत्र  की  मयी  सूचना  के  लगभग
 40  प्रतिशत  छात्र  ऐसे  परिवारों  स ेआए  जिनकी  वाधिक  भाय  6,000/-  र०  से  कम  है  ।
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 26  1913  लिखित  उत्तर

 इस  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  कम-से-कभ्  75  प्रतिशत  बच्चों को  नवोदय  विद्यालयों  में
 दाखिल  करने  की  परिकल्पना  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  से प्रतिभाशाली  बच्चों  को  इस  योजना  के  प्रति  आकर्षित
 करने  के  लिए ओर  उन्हें  इसकी  जानकारी देने  के  लिए  विभिन्न  माध्यमो ंसे  इसका  व्यापक  प्रचार  किया
 जाता  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  हारा  विसानों  में  दिया  लाने  वाला  भोजन

 *384.  श्री  यशवन्तराब  पाटिल  :
 mt  कड़िया  म॒ण्डा  :

 क्या  सागर  विमानन  और  पयंटन  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  ब्िमानों  में  दिया  जाने  वाला  भोजन  घटिया  किस्म  का

 होता

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिस्पर्धा
 के

 आधार  पर  निविदाएं  अमंत्रित  की  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  भोजन  की  गुणवत्ता  में  सुधार

 लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सागर  विभानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधबराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  एयरल।इम्स  की  उड़ानों  पर  परोसे  गए  भोजन  के  लिए  ठेकों  टेंडरों  की  समा
 के  आधार  पर  प्राप्त  दरों  और  तत्पश्चात  आवश्यक  समझे  जाने  कीमत  नि्धरिण  के  लिए  की  गई
 बातचीत  के  आधार  पर  की  अम्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।

 भोजन  की  गुणवत्ता  सुभिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  इण्डियन  एथरलाइन्स  ह्वास  निम्नलिखित
 कदम  उठाए  जाते  हैं  :--

 (1)  ग्रुणवत्ता  नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  अर्हता  प्राप्त  खान-पान  कमंचारियों  द्वारा
 उड़ान-पूर्व  गुणवत्ता  जांच  और  खान-पान  सस्थापनों  का  आभावधिक  निरीक्षण  किया  जाता

 (2)  जिन  स्थानों  पर  भोजन  तैयार  किया  जाता  स्टोर  किया  जाता  पृवं-ब्यवस्थित
 किया  जाता  है  और  लादा  जाता  है  वहां  समुचित  स्वच्छता  की  स्थितियां  सुनिश्चित  करने
 की  दृष्टि  से  इण्डियत  एयरलाइन्स  के  चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  छान-पान
 यूनिटों  का आवधिक  निरीक्षण  किया  जाता  ओर

 ह

 री

 ।
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 (3)  जब  भी  खामियां  ध्यान  में  आती  हैं  खान-पान  प्रबन्धकों  के  विद्द्ध  दंडात्मक  कारंवाई  की
 जाती  है  ।

 ]

 +385.  श्री  गुरुदास  कासत  :  क्या  सानव  संसाधन  जिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क््यः  दिल्ली  प्रशासन  ने  अपने  सभी  स्कूलों  को  कक्षाएं  प्रारम्भ  करने  से  पहले  राष्ट्र  गान
 गाने  के  निदेश  दिए

 क्या  इस  निदेश  का  सभी  स्कूलों  द्वारा  पालन  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  निदेश  का  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कार्रवाई  करने  का
 विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  अर्जुन  :  हां  ।

 प्िह दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  उन्हें  निर्देश  को  कार्यान्वित  न  करने  के
 सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हुसनाथाद  तथा  हैदराबाद  के  मध्य  सीधो  रेल  लाइन

 4059.  शो  रामचस  वोरप्पा  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुमनाबाद  से  हैदराबाद  तक  सीधी  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 को  डरसा-गया  लाइन  पर  रेल  वुधघंटना

 4060.  श्री  भुवनेश्यर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  कोडरमा  और  गया  के  बीच  ग्रांड  को्ड  रेल  लाइन  पर  विशेषकर
 गश्न्डी  ओर  गुरपा  में  प्रति  माह  एक  या  दो  रेल  दुघंटनायें  होती  रहती
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 क्या  कोई  माफिया  ग्रूप  प्रत्येक  दुघंटना  में  लाखों  रुपए  के  रेलवे  के  सामान  की  लुटमार
 करता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  रेलवे  को  प्रतिवर्ष  करोड़ों  रुपए  का  घाटा  होता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ऐसी  दुघंटनाओं  को  रोकने  तथा  रेलवे  को  घाटे  से  बचाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।  चालू  वित्त  वर्ष  के  पहले  आठ

 महीनों  के  दौरान  ग्रांड  कार्ड  खंड  पर  गुझन्डी  और  गुड़ापा  स्टेशनों  के  बीच  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  की
 केवल  4  घटनायें  हुईं

 जी  नहीं  ।

 अन्यथा  किए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं--मानवीय  तत्व  की  सहायता  के  तकनीकी
 उपकरणों  का  उपयोग  नाजुक  संस्थापनाओं  की  गहन  तथा  बार-बार  जांच  गार्डों  तथा
 स्टेशन  मास्टरों  जैसी  महत्वपूर्ण  संरक्षा  कोटियों  के  कायं  निष्पादन  पर  नजर  रखना  और  रेलपथ  पर  गश्त
 लगाना  आदि  |  >

 उच्चर  रेलवे  में  सकनोंको  पयंवेक्षकों  के  वेतन  का  पुननिर्धारण

 ]

 4061.  थो  तेखनारायण  सिह  :
 श्री  बो०  एस०  विजपराघवन  :

 क्या  रेल  पघंत्रो  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  रेलवे  के  जल  आपूर्ति  विभाग  में  तकनीकी  पयंवेक्षकों  की  कुल  संख्या  क्या

 क्या  इन  पयंवेक्षकों  को  उत्तरी  रेलवे  के  अन्य  विभागों  में  अपने  समकक्ष  अधिकारियों  से  कम
 बेतन  मिलता

 क्या  इन  पयंवेक्षकों  के  वेतन  के  पुनर्निर्धारण  का  कोई  मामला  काफी  समय  से  लम्बित  पंड़ा
 हुआ

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 (2)  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  5(1600-:.600  के  वेतनमान  में  2
 निर्माण  निरीक्षक  और  ।  00-2300  के  वेतनमान  में  3  निर्माण  निरीक्षक  ।

 और  जी  नहीं  ।

 और  (४)  प्रश्न  नहीं
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 कंटेनर  निगम  लिसिडेड  हारा  अख्ित  लाभ

 4062.  भरी  एस०  बी०  सिवनाल  :  क्या  रेल  घझंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कंटेनर  निगम  लिमिटेड  ने  1989-90  में  स्थापना  के  बाद  से  अब  तक  कितना

 लांभ  अजित  किया

 भारतीय  कंटेनर  निगम  ने  1989-90  तथा  1990-91  के  बयों  के  दोरान  कितना
 कारोबार  और

 भारतीय  कंटेनर  निगम  द्वारा  अधिगुहीत  अन्तर्देशीय  कंटेनर  डिथुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  भारतीय  कंटेनर  निगम  लिमिटेड  द्वारा
 कर  उपरान्त  अजित  किया  गया  लाभ  1989-90  में  ।4  05  लाख  रुपए  और  1990-91  में  $41.49
 लाख  रुपए

 भारतीय  कटेनर  निगम  लिमिटेड  ने  1989-90  के  दौरान  ।989  से
 1990  9.97  करोड़  रुपए  और  1990-91  के  दौरान  32.23  करोड़  रुपए  का  कारोबार

 भारतीय  कंटेनर  निगम  लिमिटेड  द्वारा  भारतीय  रेलों  से  1-11-198  ५  से

 कोयम्बत्ूर  और  लुधियाना  में  स्थित  सात  अन्तदेंशीय  कटेनर  डिपुओं  के
 परिचालन  और  प्रबन्ध  का  काम  अपने  हाथ  में  ले  लिया  गया  था  ।

 अधिकारियों  के  बिरद्ध  जांज

 406  3.  क्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  क्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ससक्षार  का  ध्यान  2।  ।99।  के  एक्सप्रेसਂ  में  इंथ
 यू  ट्  कंलसनेसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आइष्ट  किया  गया  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कस््याण  मंत्रालय  में  राज्य  धंत्रो  डो०  के०  तारादेवी  :
 और  जी  हां  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  भुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक

 जांच  की  थी  ।  जांच  रिपोर्ट  मे  चिकित्सीय  सहायता  प्रदान  करने  में  स्थानीय  प्रशासन  की  ओर  से  कोई
 कठो  रता  या  लपस्वाही  प्रकट  नहीं  होती  है  ।

 डां०  राभ  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  ने  सूचित  किया  है  कि  आक्सीजन  के  अभाव  के  सिलसिले
 में  ्यायाधीश  कुंलदीप  सिंह  की  कोई  शिकायत  नहीं  थी  ।

 मुख्य  न्यायाधीश  पी०  एन०  भगवती  के  मामले  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  रक्त  में  शर्करा



 26  1913  लिखिस  उत्तर

 सम्बन्धी  एक  ही  रिपोर्ट  से  किसी  के  बारे  में  मधुमेह  का  रोगी  होने  या  न  होने  के  बारे  में  घोषणा  नहीं  की
 जा  सकती  क्योंकि  रक्त  निकालने  का  रक्त  शर्करा  का  मूल  औषध  देने  का  समय  और
 संभावित  संक्रमण  आदि  से  पीड़ित  किसीं  सम्बद्ध  रोग  की  होने  के  विभिन्न  घटेकों  के  कारण  रक्त
 में  शकरा  की  मात्रात्मक  स्थिति  घट-बढ़  सकती  है  ।

 वायुबूत  में  घोटाला

 4064.  श्री  सन्तोथ  कुमार  गंगथार  :  कया  मागर  विभामन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3।  1991  के  दैनिक  में  वायुदुतत  में  धोटके

 सम्बन्धी  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यंबाहो .
 की  जा  रही  है  ?  ८

 मागर  विभामस  ओर  पटल  संत्रो  साधथर/थ  :  हां  ।  2

 वायुदृत  लिमिटेड  के  कुछ  अधिकारियों  के  विष्ड  लगाए  गए  आरोपों  कीं  प्रबन्धकर्बर्ग  ने
 जांच  की  आरोप  केवल  एक  प्रमाण-पत्रਂ  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  हीं  साबित  हुए
 जिसके  लिए  सम्बन्धित  अधिकारी  के  विरुद्ध  कारंवाई  की  गयी  है  ।

 स्वतर्त्रता  सेनालियों  के  लिए  चिकित्सा  सुचिधाएं

 4966.  भरी  भुकषत  चन्द्र  खन््हरो  :  बया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :  ल््थ

 क्या  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  बरने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेजो  :
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके  आश्वितों  को

 पहले  ही  नि.शुल्क  चिकित्सीय  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  सभी  राज्य  सरकारों  से  उनके  द्वारा
 चलाए  जा  रहे  अस्पतालों  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  इसी  प्रकार  को  सुविधायें  प्रदान  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  है  ।  स्वतन्त्र  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुंविधोयें  भी  दी
 गई  हैं  ।

 $
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 चिकित्सा  उप-केल्द्रों  को  रणापना

 4067.  क्षुमारी  बिसला  बर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  खोले  गए  चिकित्सा  उप-केन्द्रों  को

 राज्यवार  संख्या  क्या  और

 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  चिकित्सा  सुविधायें  देने  क ेलिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :
 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  46,337  उपकेन्द्र  खोले  गए  राज्यवार

 स्थिति  को  दर्शाने  वाला  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  9831  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  1090
 दायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  गए  थे  |  सातवीं  पंचक्षवर्षीप  योजना  के  दौरान  खोले  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केम्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या  को  राज्यवार  स्थिति  में  दीं  गई  है  ।

 मंदानी  क्षेत्रों  में  5000  की  जनसंख्या  और  पहाड़ी  तथा  आदिवासो  क्षेत्रों  में  3,000  की
 संख्या  के  लिए  एक-एक  मेंदानी  क्षेत्रों  में  30,000  की  जनसंख्या  और  पहाड़ी  और
 आदिवासी  क्षत्रों  में  20,000  की  जनसंख्या  के  लिए  एक-एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  80,000
 से  ।,20,000  को  जनसंख्या  के  लिए  एक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।
 ग्रामीण  स्तर  पर  प्रत्येक  1000  की  जनसंख्या  के  लिए  एक  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  और  इतनी  ही
 संस्या  के  लिए  एक  परम्परागत  जन्म  परिचारिका  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।

 1991-92  के  दौरान  795  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केरद्र  ओर  :68  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केना
 खोलने  का  लक्ष्य  वित्तीय  कठिनाइनों  क ेकारण  1991-92  के  दौरान  और  उप-केन्द्र  मंजर  नही  किए
 जा  सके  ।  ग्रामीण  स्तर  पर  मात्  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए
 199  1-92  के  दोरान  10,000  दाइयों  को  प्रशिक्षित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 सं०

 फ्ल्मिजणय  आस  |भयएश।भ।भभ3ईभनभ६ल38कतपण॑”पैह9/!प/0फै।।५।७:"ह.ओफ:५फ५3ै  स्नपिए:पन््पप्पिपभा  जज्जज  ee
 ।  2  3  4

 1.  आस्प्र  प्रदेश  728
 रा

 19
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  28  6
 3.  असम  203  44

 4

 6 न
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 1  2  3  4

 4.  बिहार  1205  46

 5.  गोवा  7  2

 6.  गुजरात  396  113

 7.  हरियाणा  203  39

 8.  हिमाचल  प्रदेश  84  7

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  143  14

 10.  कर्नाटक  768  48

 11.  केरल  687  50

 12.  मध्य  प्रदेश  501  114

 13.  महाराष्ट्र  107  136

 14.  मणिपुर  37  3

 15.  मेघालय  39  —

 16.  मिजोरम  16  4

 17.  नागालेंड  12  2
 18.  उड़ीसा  440  25

 19.  दंजाब  330  58
 20.  राजस्थान  600  110

 21.  सिक्किम  2  निल
 22.  तमिलनाडु  950  42

 23.  त्रिपुरा  17  5
 24.  उत्तर  प्रदेश  1934  143

 25.  पश्चिम  बंगाल  372  64

 26.  अष्डमान  और  निकोबार  10  2
 दीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  _  —

 28.  दादरा  और  नागर  हवेली  2

 29.  दमन  और  दीव  2  ना

 47
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 2  3  4

 30.  दिल्ली  न  -

 31.  लक्षद्वीप  न

 32.  पांडिचेरी  8  र्

 योग  :  9831  1096

 स्नोत  :  भारत  में  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  1991  को  समाप्व  तिहाई  का
 स्वास्थ्य  सेवा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ।

 पंचवर्थोय  योजनाथधि  में  ग्रामोण  क्षेत्रों  मे ंखोले  गए  उप-केलों  को
 राज्यवार  संक्या  को  दर्शाने  बाला  विधरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षंत्र  उप-केन्द्रों  की

 सं०  संख्या

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1765

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  190

 3.  असम  3399

 4,  बिहार  5500

 5.  गोबा  10

 6.  गुजरात  1564

 7.  हरियाणा  708

 8.  हिमाचल  प्रदेश  550
 :

 9.  जम्मू ब  कश्मीर  851

 10.  कर्नाटक  2829

 11.  केरल  2824
 12.  मध्य  प्रदेश  5295

 13.  महाराष्ट्र  119

 14.  मणिपुर  2857

 48%
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 ||  2  3

 15.  मेघालय

 रा

 119.  या

 मिजोरम  98

 नागालैंड  58

 उड़ीसा  68

 पंजाब

 20.  राजस्थान  250

 सिक्किम

 22.  तमिलनाड  50

 22.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश  242

 25.  पश्चिम  बंगाल  6000

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 27.  चबण्डीगढ़
 न

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली

 29.  दमन  और  दीव

 30,  दिल्ली  बन

 लक्षद्वीप
 न+

 32.  पांडिचेरी
 न

 योग  :
 ह

 46  -37

 ल्लोत  :  भारत  में  प्रामीण  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  1991  को  समाप्त

 तिमाही  का  स्वास्थ्य  सेवा  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्रालय  ।

 राष्ट्रीय  बंजर  भूलि  विकास  परिधोलना

 4068.  भरो  चित्त  बसु
 :

 कूसारो  बिसला  बर्सा  :

 बया  पर्यावरण  ओर  बन  सत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 की

 ।
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 0-8 ैप््््  :पपपफहफैफएखण/»/»
 बंजर  भूमि  के  विकास  के  लिए  निभमित  व्यापारियों  ओर  एजेंसियों  को

 आमंत्रित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (ग):विभिन््न  राज्यों  में  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  में  इस  समय  बंजर  भूमि  में  खेती  करने  वाले

 भमिहीन  व्यक्तियों  को  आवश्यक  सहायता  देने
 के  लिए  सरकार  की  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्काबरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  (a,  ब्ष  1988  में

 अपनाई  गई  राष्ट्रीय  वन  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  समस्त  वनस्पति  अवक्रमित  तथा

 जाऊ  भूमि  विशेष  पर  वनीकरण  और  सामाजिक  वानिकी  के  व्यापक  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  देश  में  वन

 तथा  वक्ष  आवरण  में  पर्याप्त  वृद्धि  करना  नीति  में  यह  भी  निर्धारित  किया  गया  है  कि  ब्यक्तियों  और

 संस्थाओं  को  उनकी  अपनी  भूमि  पर  वृक्ष  खेती  शुरू  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जाए  ओर  उन्हें  सहायता

 उपलब्ध  कराई  और  जहां  तक  सम्भव  हो  वनों  पर  आधारित  उद्योग  कच्चे  माल  की  अपनी  जरूरतों

 को  पूरा  करने  के  लिए  वृक्षारोपण  जिसके  लिए  उन  व्यक्तियों  के  साथ  सीधे  सम्बन्ध  स्थापित  किए

 जाएं  जो  कच्चा  माल  प्रदान  करने  वाले  वृक्ष  उगा  सकें  और  इसके  लिए  उन्हें  तकनीकी

 कटाई  तथा  परिवहन  सेवाएं  आदि  प्रदान  की  जाएं  ।

 2.  नीति  के  उपबन्धों  के  अनुपालन  में  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  शुरू  की  गयी

 है।एा  ...

 fi)  घरेल  और  ओऔद्योगिक  तथा  शहरी  जरूरतों  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  लोगों  को  उनकी
 अपनी  भूमि  पर  फार्म  वानिकी/कृषि  वानिकी  को  बढ़ावा  देना  ।

 ब्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  उपलब्ध  कराने  तथा  लोगों  को  अपेक्षित  स्थानीय  भ्रजातियों
 __  की  अच्छी  किस्म  की  पौध  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विकेन्द्रित  जन-पोधशालायें  स्थापित

 करना  |
 हु

 (ii:)  निजी  भूमि  पर  उगाए  गए  वृक्षों  की  कटाई  और-परिबहन  पर  लगे  मौजूदा  प्रतिबन्धों
 की  समुचित  रूप  से  समीक्षा  करने  और  उनमें  छूट  दिए  जाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 सलाह  देना  ।

 (४)  मध्य  आन्ध्र  उड़ीसा  तथा  कर्नाटक  राज्यों
 में  वृक्ष  उत्पादकों  की  सहकारिताएं  तथा  फामं  वानिकी  सहकारिताएं  स्थापित  करना  ।

 (५)  निजी  भूमि  पर  वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलाप  चलाने  के  लिए  संस्थागत  ऋण
 लब्ध  कराने  में  मदद

 (७)  वनोकरण  और  परती  भूमि  विकास  के  राष्ट्रीय  प्रयास  में  जब  भागीदारो  सुनिश्चित  करने
 हेतु  एक  कायंतन्त्र  तंयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  बनीकरण  कोष  स्थापित  करना  !  इसमें
 किए  गए  अंशदान  से  कर  में  छूट  दी  जाती  ।  .

 50°
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 जिन  अवक्रमित  वन-भूमियों  की  सुरक्षा  और  विकास  के  लिए  ग्रामीण  समुदाय  राजी  होते
 हैं  उन  वन  भूमियों  से  प्राप्त  वनोपज  में  उन्हें  भागीदार  बनाना  ।

 (५४)  निजी  और  सावंजनिक  भूमि  पर  वनीकरण  और  परती  विकास  कार्यकलाप  चलाए  जाने

 हेतु  स्वेष्छिक  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  ।

 उपर्यृ+त  भाग  में  उल्लिखित  सहित  वनीकरण/वृक्षारोपग  तथा  परती

 भूमि  विकास  कार्यकलापों  से  भूमिहीनों  की  मदद  मिलती  विशेषकर  कायं  करने  के  लिए  श्रमिकों  को

 लगाकर  रोजगार  दिलाया  जाता  है  |  जिन  अवक्र|मत  वन  भूमियों  को  सुरक्षा  और  विकास  के  लिए  ग्राम

 समुदाय  राजी  होते  हैं  उन  भूमियों  से  ध्राप्त  बनोपज  में  उन्हें  भागीदार  बनाया  जाता  है  और  भूमिहदीन
 व्यक्तियों  को  लाभ  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  आठवी  पंचवर्षीय  जिसे  कि  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 के  दौरान  ऐसे  कार्यकलापों  का  व्यापक  विस्तार  किया  जाना  प्रस्तावित  हैं  जिसमें  रोजगार  उपलब्ध
 कराने  पर  बल  दिया

 कांगड़ा  घाटी  में  रेलवे  फाटक

 4069.  थ्री  डोी०  डो०  खनोरिया  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  कांगड़ा  घाटी  में  रेलवे  फाटक  खोलने  द्वेतु  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 ॥  यदि  तो  इस  संक्शन  में  जहां  कि  सड़कों  का  निर्माण  हो  चुका  है  कि  कितने  रेलवे  फाटक
 खोले  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  ने  ग्यारह  स्थानों  पर  फाटकों  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रारम्भिक  और  आवर्ती  लागत  वहन  करने  की  सहमति  देने  तथा
 श्यक  निक्षप  जमा  करने  के  पश्चात  हो  रेलें  वांछित  सुविधा  की  व्यवस्था  करेंगी  ।

 अस्पतालों  का  आधुनिकोकरण  ओर  घिस्तार

 4070.  श्री  धर्मभिक्षम  :
 श्रोमसो  वसुम्धरा  राज  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  सम्न्नो  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  कुछ  चुने  हुए  राज्यों  में  कुछ  अस्पतालों  के  आधुनिकीकरण
 विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (@)  यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  :
 और  सरकार  को  आन्धप्र  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्च्रिम  बंगाल  राज्य

 हर

 1
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 सरकारों  में  जिला/ताल्लुक  स्तर  के  मध्यम  स्तरीय  अस्पतालों  के  आधुनिकीकरण  ओर  विस्तार  के  लिए
 विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  करने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  विश्व  बेंक  सहायता  से  प्रस्तावित  राशि  और
 कार्यकलापों  का  र'ज्यवार  विवरण  इस  प्रकार

 प्रस्तावित  का्यकलाप क्रम  «ज्यों  का  नाम  मांगी  गई  सहायता
 सुं०

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  236.70

 2.  कर्नाटक  172.00

 3.  मध्य  प्रदेश  263.00

 4.  उत्तर  प्रदेश  169.75

 5.  पश्चिम  बंगाल  200.03

 मध्यम  स्तरीय  10  बेस

 एक  आपदा  राहत
 क्षण  केन्द्र  ओर  एक  क्षय  रोग
 ताल  का  विकास  |

 13475  अतिरिक्त  पलंगों  की
 वस्था  करके  तथा  30  पलंगों  बाले

 प्रसूति  अस्पता  तों  की  स्थापना  करके
 प्रध्यम  स्तरीय  अस्पतालों  का
 विकास  ।

 21370  अतिरिक्त  पलंगों  की
 व्यवस्था  करके  मध्यम  स्तरीय
 अस्पतालों  का  विकास  ।

 छह  जिलों  में  नए  मध्यम  स्तरीय
 अस्पतालों  ओर  7  अपूर्ण  अस्फ्तालों
 को  पूरा  करना  ।

 मध्यम  स्तरीय  अस्पतालों  का  दर्जा
 बढ़ाना  तथा  चुने  हुए  जिलों  के
 संभा  प्ैय  अस्पतालों  में  सेबाओों  और
 नैदानिक  सुविधाओं  में  सुधार  ।

 डिब्यों  के  निर्माण  के  लिए  अनियासो  भारतोयों  से  सहायता

 4071.  थी  भोपीनाथ  गजपति  :  कया  रेल  सभंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अनिवासी  भारतीयों  के  निवेश  से  डिब्बों  ओर  वेगनों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  अनिवासी  भारतीयों  की  सहायता  से  प्रतिवर्ष  कुल  कितने-कितने  डिब्बों  और
 बंगनों  के  निर्माण  का  बिचार

 क्या  इसके  बारे  में  अनिवासी  भारतीयों  ने  कोई  प्रतिक्रिया  जाहिर  की  और
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  से  होने  वाला  प्रदूषण

 4072.  भी  गोबिस्द  राव  निकास  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  अन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  सरकार  ने  पर्यावरण  सम्बन्धी  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  का  कोई  सर्बेक्षण  किया

 यदि  तो  राज्य-वार  उनकी  संख्या  कितनी

 पर्यावरण  सम्बन्धी  सन््तुलन  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने
 का

 कया  पर्यावरण  सम्बन्धी  असन्तुलन  के  कारण  तापमान  में  बद्धि  हुई  ओर

 (3)  यदि  तो  सरकार  का  क्चार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  मंजो  कलल  :  ओर  हां  ।  अत्यधिक  प्रदूषण
 फैलाने  वाले  17  किस्प्र  के  उद्योगों  का  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  इनका  राज्यवार  अ्योरा  इस  प्रकार

 है

 1.  आंध्र  प्रदेश  303

 2.  बिहार  67

 3.  हरियाणा  101

 4.  गोवा  7

 5.  गुजरात  183

 6.  हिमाक्ल  प्रदेश  37

 1.  कर्नाटक  79

 8.  केरल  32

 9.  मध्य  प्रदेश  98
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 लिखित  उसेंरं  17  ,991

 10.  महाराष्ट्र  411

 11.  मेघालय  1

 12.  उड़ीसा  34

 13.  पंजाब  48

 14.  राजस्थान  49

 15.  तमिलनाडु  129

 16.  उत्तर  प्रदेश  -  308

 17.  पश्चिमी  बंगाल  40

 18.  संघशासित  प्रदेश  पांडिचेरी  11

 19.  संघशासित  प्रदेश  दिल्ली  5

 20.  संघशासित  प्रदेश  दादर  6

 ओर  नागर  हवेली

 पर्यावरणीय  सन्तुलन  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कारेवाई  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :--

 (1)  पर्यावरण  1986  के  अम्तगंत  बहिस्नाव  ओर  उत्सजंन  मानक
 रित  किए  गए  हैं  ।

 (2)  परिवेशो  बायु  गुणवत्ता  मानक  तैयार  किए  गए

 (3)  परिवेशी  वायु  और  जल  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया

 (4)  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तैयार  किए
 गए  हैं  ।

 (5)  उद्योगों  को  बहिल्लावों  के  विसजंनों  और  उत्सजंनों  को  निर्धारित  सीमाओं  के  अन्दर  रखने
 के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  की सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए  कहा  जाता

 (6)  उद्योगों  को समयबद्ध  आधार  पर  जरूरी  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  के  निदेश  दिए
 गए  हैं  और  दोषी  इकाइयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 (7)  अत्यधिक  प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  की  !7  श्रेणियों  की  शिनार्त  की  गई  है  और  राज्य
 सरकारों  ने  इन  उद्योगों  को  निश्चित  अवधि  के  अन्दर  बहिस्राव  उत्सर्जन  मानकों  का  अनुपालन  करने  के
 लिए  कहा  है  ।

 ५  कई  है
 8)  मल-जल/जल  निकासी  प्रणाली  के  निर्माण/वृद्धि  करने  और  मल-जल  शोधन  की  स्कीमें  शुरू

 की  गई  हैं  ।
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 (9)  साझे  बहिस्नाव  शोधन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूह  को

 सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई

 (10)  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  और  प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  को  चीड़-फभाड़  बाले
 क्षेत्रों  स ेशिफ्ट  करने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 (1!)  मोटर  वाहन  1989  के  अन्तगंत  सभी  वाहनों  के  लिए  समध्र  और  व्यापक
 उत्सजन  मानक  अधिसूचित  किए  गए  हैं  ।

 (12)  जन-जागरूकता  अभियान  चलाए  गए

 पर्यावरणीय
 असन्तुलन

 के  कारण  भारत  में  तापमान  में  वृद्धि  हुई  है  इस  आशय  का  कोई
 वेज्ञानिक  प्रमाण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भोपाल  में  गंस  पीड़ितों  के  लिए  नोकरियों  में  आरक्षण

 4073.  श्री  सुशोल  चना  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 कया  गेस  पीड़ितों  के  लिए  भोपाल  कोच  रिपेयर  फेक्टरी  में  30  1990  तक
 नौकरियों  में  आरक्षण  का  कोई  प्रावधान

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  आरक्षण  की  अवधि  को  बढ़ाने  का  विचार  है  क्योंकि  भोपाल  शहर
 अभी  भी  गैस  से  प्रभावित  और

 यदि  तो  आरक्षण  कितनी  अवधि  के  लिए  बढ़ाया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  :  से  जो  हां  ।  हाल  हो  में  हन  आरक्षण
 आदेशों  की  बेघता  31-12-91  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।  े

 राणस्थान  में  खेलों  के  विकास  को  योजनाएं

 4074.  श्री  कुन्जो  लाल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  aT  रेंग्रे  कि

 राजस्थान  सरकार  तथा  अन्य  संगठनों  से  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  खेलों  को  प्रोत्साहन
 देने  के  सम्बन्ध  में  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  योजनाएं  मंजूर  की  गयी  हैं  और  कितनी  योजनाएं  अभी
 भी  विचा  राधीन

 कया  सवाई  माधोपुर  जिले  के  लिए  भी  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सूत्रों  अर्जुन  :  आठ  ।
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 शून्य  ।  सभी  आठ  मामलों  में  पायी  गयो  कमियों  में  सुधार  हेतु  राजस्थान  सरकार  को

 सूचित  कर  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  पश्चिम  दिल्लो  में  के०  स्वा०  यो०  ओवधघालय

 407  5.  श्री  सोमाभाई  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  क्रः

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर-पश्चिम  संसद  दिल्ली  में  दस  नब-निर्मित
 आवास  समितियों  के  निवासियों  के  लाभ  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  खोलने  का

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  को  किसी  सरकारी  समूह  आवास  समिति  की  ओर  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :
 नहीं  ।

 किसी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्ंचारियों  को  सखस्या  के  आधार  पर  लक्ष्य  आबंटन  के

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालय  खोलने  को  प्राथमिकता  दो  जाती  है  ।  वित्तीय
 कठिनाइयों  के  कारण  संसद  बिहार  में  सी०  जी०  एच०  एस०  ओऔषधालय  खोलने  पर  बिचार  करना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 हां  ।

 ऊपर  में  बताई  गई  स्थिति  को  देखते  हुए  संसद  बिहार  में  तत्काल  ओऔषधालय  खोलना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 अण्डसान  ओर  निकोबार  होपसस् ह  में  बिद्यायियों  को  संख्या

 4076.  धो  मनोरंजन  भक्त  :
 भरी  गुसान  सल  लोढ़ा  :

 क्या  मानव  संसाधन  जिकास  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  .
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 उच्च  माध्यमिक  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  में  शिक्षा  माध्यमवार  विद्याथियों  की  कुल
 संख्या  कितनी

 कया  इन  वर्गों  के  विद्यालयों  में  से  किसी  में  अध्यापकों  की  कमी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अस्पताल  के  सन  के  लिए  घटिया  निर्माण  सामग्री

 4077.  श्री  जोवन  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  हूपा  करेंगे

 क्यां  तरकार  का  ध्यान  9  1991  के  में  प्रकोशित  स्टैंडर्ड
 मैटीरियल  फार  हास्पिटल  बिल्डिंगਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्समभ्बन्धी  ब्यौरा  कया  ह ैऔर  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वारेष्य  ओर  परिवार  कह्यांण  संत्रीलये  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारेदिवी
 और  हां  ।  तथापि  रिपोर्ट  में  कोई  सार  नहीं

 संजय  गांधो  राष्ट्रीय  प्राणो  भम्बई

 4078.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 किसी  उद्यान  को  राष्ट्रीय  प्राणी  उच्चान  घोषित  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  और

 मुम्बई  के  निकट  ओोरोवली  में  संजय  गांधी  प्राणी  उद्यान  को  राष्ट्रीय  प्राणी  उच्चान  घोषित
 न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्नालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  वन्यजोव
 1972  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारें  किसी  क्षेत्र  को  उसकी  परिस्थितिकीय  प्राणिजातीय

 भू-आकृतिविज्ञानीय  या  प्राणि-विज्ञान  गुण  या  के  कारण  उसमें  वन्यजीबों  या
 उसके  पर्यावरण  कौ  सुरक्षा  संवर्धन  करने  के  प्रयोजन  से  राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप  में  घोषित  कर
 सकती  है  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने-वन्यजीवब॑  1973  की  धारा  35  के  भन््तगंत
 जारी  की  गई  दिनांक  4  1983  की  अधिसूचना  के  द्वारा  बम्बई  उपनगरीय  तथा  थाणे  जिलों

 संजय  गांधी  राष्ट्रीय  बोरिवली  को  राष्ट्रीय  उच्चान  घोषित  करने  का  अपना  इरादा  घोषित  कर
 दिया  अधिनियम  की  उपरोक्त  धारा  के  अन्तगंत  अन्तिम  जो  अभी  जारी  नहीं  की  गई

 राज्य  सरकार  द्वारा  तभी  जारी  की  जा  सकती  है  जबकि  राष्ट्रीय  उद्यान  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र
 अधिकारों  की  जांच  कर  लो  गई  हो  और  उन्हें  समाप्त  कर  दिया  गया  हो  ।  है
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 Se  ॒  ७  इ[इ[ीृ  ्  आृखृ?खऊ़्_३4टठय_[__ी  कम्पनियों  _  __ डइडइउ्ॉ््/+भ3+-ससफकफन अ  न यह
 ओषध  कम्पनियों  हारा  गुणवत्ता  नियन्त्रण

 २079.  श्री  अर्भुन  चरण  सेठो  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मनश्नो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  तैयार  दवाओं  के  क्या  नाम  हैं  जिनके  लिए  अनेक  कम्पनियों  को  निम/ण  ऋण  लाइसेंस
 दिया  गया

 क्या  इनमें  से  प्रत्येक  एकक  के  पास  अप्रयुक्त  निर्माण  क्षमता

 क्या  लघु  एककों  के  पास  वांछित  गुणवत्ता  नियन्त्रण  और  जांच  सुविधाएं  नहीं

 कया  ऐसे  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आए  ओर  यदि  तो सरकार  ने  उस  पर

 क्या  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  और  राज्य  के  औषध  प्राधिकरणों  ने  इन  एककों  पर  ऋण  लाइसेंस  देने  के

 पूर्व  कोई  कर  लगाया  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो

 औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1940  ओर  उसके  बन्तशंत  बनाए  नियमो  के  प्रावधानों  के
 अन्तगेंत  ओषध  नियन्त्रक  लाइसेंस  देने  के  प्राधिकारी  द्वोते  हैं  व ेऋण  लाइसेंसधारियों  को  निष्पन्न
 ओषध  योगों  के  निर्माण  करने  की  अनुमति  देते  हैं  ।  देश  में  लगभग  8,000  ऋण-लाइसेंसधारी  हैं  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औषध-योगों  को  तैयार  करने  के  लिए  मूल  निर्माता  की
 जित  क्षमता  को  विचार  में  रखते  हुए  लाइसें  स  प्राधिकारी  द्वारा  ऋण  लाइसेंस  दिया  जाता  है  ।

 और  ओऔषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945  के  प्रावधानों  के
 प्रत्येक  निर्माता  फर्म  के पास  कच्ची  सामग्री  और  अपने  तंयारशुदा  उत्५दों  के  परीक्षण  के  लिए  उनके
 पास  अपनी  परीक्षण  प्रयोगशाला  होनी  अपेक्षित  है  ।  राज्य  के  लाइसेंस  देने  वाले  प्राधिकारी  को  लाइसेंस
 देने  या  उसके  नवीनीकरण  से  पूर्व  परिसर  का  निरीक्षण  करके  स्वयं  सन्तुष्ट  होना  अपेक्षित  राज्य
 ओऔषध  निरीक्षक  यादुच्छिक  नमूने  लेकर  अपने  राज्यों  में  तैयार  भौषधों  को  ग्रुणबत्ता  की  जांच  करते
 हैं  ।

 जब  कभी  भी  निरीक्षण  करने  पर  औषधि  घटिया  किस्म  की  पाई  जाती  है  तो  लाइसेंस  को
 निलम्बित/रह  करने  जंसी  कारंवाई  की  जाती  है  ओर  या  औषध  ओर  प्रशासन  सामग्री  अधिनियम  के
 प्रावधानों  के  अनुसार  राज्य  ओषध  नियन्त्रक  द्वारा  शुरू  किए  गए  अभियोग  लगाए  जाते  हैं  ।

 और  औषध  निर्माता  को  क्षेत्र  का  निरीक्षण  करके  और  इससे  सन्तुष्ट  होने  के  पश्चात
 कि  लाइसेंस  की  सभी  शर्तें  आवेदक  द्वारा  पूरी  की  जा  रही  लाइसेस  प्राधिकारी  द्वारा  लाइसेंस  प्रदान
 किया  जाता  है  ।
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 सहालक्मोी  एक्सप्रेस  का  समय

 4081.  श्री  प्रकाश  थो०  पाटिल  :  कया  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यात्रियों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुम्बई  से  मीराज  के  बीच
 चलने  वाली  महालक्ष्मी  एक्सप्रेस  क ेआगमन  तथा  के  समय  के  बारे  में  पुनविचार  किया
 और  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ¢

 रेल  मम्त्राल  में  राज्य  सन्त्रो  :  और  वतंभान  उपयोगकर्ताओं  को

 महालक्ष्मी  का  वतंमान  समय  सुविधाजनक  समझा  जाता  है  ।

 जनसंख्या  सम्बन्धो  शिक्षा  का  पाठ्यक्रम  शुरू  करना

 4082  भरी  बो०  देवराजन  :  वया  मानव  संसाधन  बिकास  संन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 कया  सरकार  का  विचार  स्कूली  प्रौढ़  शिक्षा  तथा  व्यावसायिक  शिक्षा  के  पाद्यक्रम
 में  परिवार  नियोजन  विषय  शामिल  करने  का  च्ड

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 समान  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  से  लघु  परिवार  मानक  सकल
 पाठ्यचर्या  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  प्रयोग  की  सामग्री  में  समेकित  जनसंख्या  शिक्षा  के  एक  विषय के
 रूप  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  सामग्रियों
 में  उत्तरदायी  विवाह  की  उचित  जनसंख्या  वृद्धि  और  जनसंख्या  और
 विकास  पर  संदेश  सम्मिलित  हायर  संकेण्डरी  स्तर  पर  व्यावसायिक  वर्ग  मे  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 पाठ्यक्रम  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 शर्भ-नि  रोधक  गोलियां

 408  3.  श्री  परसराम  भारहाल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  गर्भ-निरोधक  सामाजिक  विपणन  कायंक्रम  के  अन्तगंत  महिलाओं  के  प्रयोग
 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  कम  खुराक  वाली  गर्भ-निरोधक  आरम्भ  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है और  इससे  यदि  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  तो

 वह  क्या  ओर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंइसे  लोक  प्रिय  बनाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 ड़
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सें  दृशम्य  मन्त्री  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धा्ं  )  :

 और  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  महिलाओं  के  लिए  गर्भ-निरोधक
 सामाजिक  विपणन  कार्यक्रम  में  कम  खुराक  वाली  गर्भ  निरोधक  जिसमें  प्रत्ग्रेक  गोली  में  30
 मि०  ग्रा०  डेलनार  थेजेस्ट्रेल  तथा  0.03  मि०  ग्रा०  इथिनिल  एस्ट्रेंडायल  होती  शुरू  की  गई  ये
 गोंलियां  इक्रोज  तथा  पल  के  ब्रांड  नामों  से  उपलब्ध  जहां  माला-डी  पूरे  देश  में  चुनिदा
 फार्मेस्यूटिकल  कम्पनियों  द्वारा  प्रति  चक्र  2/-  रु०  के  उपभोक्ता  मूल्य  पर  बेची  जाती  हैं  वहां  कुछ
 राज्यों  में  अन्य  ब्रांडों  को  गोलियां  चुनिदा-स्कयक्ेक्लीःझ्लंग्रढनों  द्वारा  सम्बन्धित  स्वयसेवी  संगठनों  द्वारा
 निर्धारित  मूल्यों  पर  बेची  जाती

 इनके  कुछ  गोण  प्रभाव  हैं  के  चक्कर  स्तन  पीठ  में  दर्द
 सिर  मासिक  धमं  धब्बों  के  रूप  में  आना  तथा  रुक-रुक  कर  रक्तस्त्राव  होना  ।  इन  लक्षणों  में

 से  कुछेक  लक्षण  इन  गोलियों  के  निरन्तर  इस्तेमाल  से  समाप्त  हो  जाएंगे  ।

 पूरे  देश  में  जन-प्रचार  माध्यमों  में  माला-डी  का  विज्ञापन  देने  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 सहित

 देश  में  बिकी  को  बढ़ाने  के  लिए  एसोसिएटिड  विपणन  कम्पनियों  तथा  स्वयसेवी  संगठनों  को
 प्रोर्क्ाहित  किया  जाता  है  ।

 इसके  अलाबी  मुफ्त  वितरण  योजना  के  अन्तर्गत  कम  खुराक  वाली  मुख-सेव्य  गर्भ-निरोधक
 गोलियां  माला-एन  के  ब्रांड  से  भी  उपलब्ध  हैं  जिन्हें  शहरों  एवं  ब्रामीण  क्षेत्रों  में  सरकारी  तनत्र
 परिवार  कल्याण  केन््द्रों/उपकेन्द्रों  तथा  कुछेक  गेर-सरका  रो/स्वमंसेवी  सगठनों  द्वारा  वितरित

 किया  जाता  है  ।

 लुसडिग-अवदरपुर  सेक्शन  का  पविस्तार

 4084.  भ्रो  उद्धव  बसंन  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 कय्मा  दिहाक  क्षेत्र  में  स्थित  लुमडिग-बदरपुर  सेक्शन  को  जमीन  धंस  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे 1]  अ  छा

 क्या  लुमडिंग  से  बदरपुर  और  आगे  सिलचर  तक  रेलवे  लाइन  को  बनाने  की
 है  और  पूरे  सुदृढ़  बनाने  क

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 परिचालन  सामान्य  है

 राज्य  सत्त्रो  :  दिहाक्  स्टेशन  धंस  नहीं  रहा  गाड़ी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  लाइन  पर  पड़ने  वाले  गाड़ी  भारों  के  रेलपथ  को  अपेक्षित  सुदृढ़ता  की  स्थिति
 में  बनाए  रखा  जाता  इसलिए  इस  खंड  के  सुदृढ़ीकरण  की  कोई  योजना  नहीं
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 आंध्र  प्रदेश  में  रेल  लाइनों  को  हुई  क्षति

 4085.  श्री  आर०  सुरेख  रेह्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  अनेक  रेल  मार्ग  प्रभावित  हुए  और  रेल

 सम्पत्ति  को  क्षति

 (3)  यदि  तो  कुल  कितनी  लम्बी  रेल  लाइनों  को  क्षति  पहुंची  और  रेल  विभाग  को  कुल
 कितनी  क्षति  ओर

 इन  रेलमार्गों  को  पुनः  चालू  हालत  में  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  हां  ।  नर

 विभिन्न  स्थानों  पर  कुल  500  मीटर  लम्बी  रेल  लाइन  को  क्षति  पहुची  थी  ।  क्षतिग्रस्त

 हो  जाने  के  कारण  रेल  परिसम्पत्ति  को  लगभग  2.50  करोड़  Yo  की  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  |

 क्षतिग्रस्त  रेलपथ  का  पुनर्स्थापन  कर  दिया  गया  है  ।

 अफ्रोका  को  टोस  बिना  थीजा  के  आई  थोਂ  शीर्षक  से  समाचार

 4086.  श्रो  बारे  लाल  जाटथ  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  सम्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्या  सरकार  का  ध्यांन  18  1991  के  देनिक  जागरण  में  अफ्रोका  की
 टीम  बिना  वीजा  के  आई  थीਂ  शीषंक्र  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओस्गया  और

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भन््त्रो  अंग  :  हां  ।

 सरकार  ने  दक्षिण  अफ्रीका  की  क्रिकेट  मीडियाकारों  तथा  अन्य  शिष्टमण्डलों  को  ।5
 दिन  के  लिए  ग्रुप  लेंडिग  परमिट  प्रदान  किया  ताकि  समयाभाव  के  कारण  उनके  प्रवेश  में  सहायता
 मिल  सके  ।

 रांची  के  आदिवासो  लड़कों  का  हाको  टुनासेंट  में  प्रदर्शन

 4087.  भरी  पीयूथ  तोरको  :

 ओ  गोबिस्द  चन्द्र  सण्डा  :

 क्या  सानव  संसाधन  विफकासभंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  जूनियर  हाकी  टूर्नापेंटों  में  रांची  के आदिवासी
 लड़कों  द्वारा  दिखाए  गए  उत्कृष्ट  प्रदर्शन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  रांची  में  एक  हाकी  प्रशिक्षण

 संस्थान/केन्द्र  खोलने/स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  आदिवासी  लोगों  में  खेल  प्रतिभा  को  बंढ़ावा  देने  के  लिए  उक्त  संस्थान  कब
 तक  कार्य  आरम्भ  कर  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागनव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  पहले  ही
 विशेष  क्षेत्र  खेल  योजना  के  अन्तगंत  हाकी  में  प्रतिभा  खोज  और  पोषण  केन्द्र  1987-88  में  रांची  में
 स्थापित  कर  चुका

 ओर  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  को  विशेष  क्षेत्र  खेल  योजना  के  अन्तर्गत  भारतीय  खेल
 प्राधिकरण  ने  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  24  आदिवासी  लड़कों  और  ।8  आदिवासी  लड़कियों  का  चयन
 किया  है  तथा  उन्हें  शंक्षिणिक/ब्यावसायिक  कोचिंग  तथा  खेल  विज्ञान  आदि  जेंसी

 सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  |

 लिपिक  अ्रणो  सें  भर्तो

 4088.  भी  घपाल  सिह  सलिक  :  कया  रेल  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 रेलवे  भर्ती  बो्डों  द्वारा  वर्ष  1990  तथा  1991  में  अब  तक  की  अवधि  के  दौरान
 आयोजित  लिपिक  श्रेणी  की  विभिन्न  परीक्षाओं  का  बोडंवार  ब्यौरा  क्या

 इन  परीक्षाओं  फे  परिणाम  अखबारों  में  १रकाशित  होते  और

 यदि  तो  उन  समाचारपत्रों  क ेनाम  ओर  उनको  प्रकाशन  तारीख  सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  हैं
 जिनमें  ये  परिणाम  प्रकाशित  हुए  हैं  ?

 रेल  भन्जरालय  में  राज्य  मम्त्रो  :  सूचना  हकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पुरातत्व  संग्रहालय  में  चोरो  को  घटनाएं

 4089.  क्रो  दाऊ  दथाल  जोशो  :  कया  मानथ  संसाधन  जिकास  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किन-किन  स्थानों  पर  पुरातत्व  संग्रहालय  स्थित  हैं  और  उनके  वर्गीकरण  का  ब्यौरा
 क्या
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 पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  इन  संग्रहालयों  में  हुई  चोरियों  की  संया  कितनी
 और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सझंत्रो  अर्जुन  :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन

 पुरातत्व  स्थल  जो  केन्द्रीय  संरक्षित  स्थलों  एव  स्मारकों  का  अभिन्न  अंग  की  सूची  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 और  नागार्जुनकोंडा  और  सांची  के  स्थल  संग्रहालयों  में  पिछले  दो  बर्षों  के  दौरान
 चोरी  के  दो  मामलों  की  सूचना  मिली  है  ।

 नागार्जुनकोंडा  से  चुराई  गई  आठ  वस्तुएं  पुनः  प्राप्त  कर  ली  गई  सूचना  मिली  है  कि  सांची
 संग्रहालय  से  ताम्बे  की  एक  घंटी  गुम  हो  गई  यह  मामला  गुप्तचर  एजेन्सियों  को  जांच  के  लिए  सौंप
 दिया  गया

 विवरण

 पुरातत्व  संप्रहालयों  को  सूची

 1.  भारतीय  युद्ध  स्मारक  संग्रहालय  लाल  किला  दिल्ली

 2.  लाल  किला  संग्रहालय

 3.  पुराना  किला  संग्रहालय  नई  दिल्ली  नई  दिल्ली

 4.  सारनाथ  संग्रहालय  तारनाथ  उत्तर  प्रदेश

 5.  ताजमहल  संग्रहालय  आगरा  उत्तर  प्रदेश

 6.  रोपड़  संग्रहालय  पंजाब  पंजाब

 1.  कालीबंगन  संग्रहालय  राजस्थान  राजस्थान

 8.  सांची  संग्रहालय  सांची  मध्य  प्रदेश

 9.  खजुराहो  संग्रहालय  खजुराहो  मध्य  प्रदेश

 10.  ग्वालियर  संग्रहालय  ग्वालियर  मध्य  प्रदेश

 LL.  चंदेरी  संग्रहालय  चंदेरी  मध्य  प्रदेश

 12.  नालन्दा  संग्रहालय  नालन्दा  बिहार

 13.  वैशाली  संग्रहालय  वेशालोी  बिहार
 14.  बोध  गया  संग्रहालय  बोघ  गया  बिहार
 15.  रत्नाभिरि  संग्रहालय  रत्नागिरि  उड़ीसा

 16.  कोणाकं  संग्रहालय  कोणाक  उड़ीसा
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 17.  किला  सेंट  जाजं  संग्रहालय  मंद्रास  समिलनाडु

 18.  अमरावती  संग्रहालय  अमरावती  आंध्र  प्रदेश

 19,  नागार्जुनकोंडा  संग्रहालय  नागार्जुनैकोंडा  अधि  प्रदेश

 20.  चन्द्रगिरि  संग्रहालय  चन्द्रगिरि  आंध्र  प्रदेश

 21.  कोंडापुर  संग्रहालय  कोंडापुर  आंध्र  प्रदेश

 22.  मट्टनचे री  महल  संग्रहालय  कोचीन  कैंरल

 23.  हम्पी  संग्रहालय  हम्पी  कर्नाटक

 24.  बीजापुर  संग्रहालय  बीजापुर  कर्नाटक

 25.  एहोले  संग्रहालय  एहोले  कन  टिक
 26,  बांदामी  संग्रहालय  बांदामी  कर्नाटक

 27.  टीपू  सुल्तान  संग्रहालय  श्रीरं  गपट्टन  कर्नाटक

 28.  हेलीबिड  संप्रहालय  :
 हैलीबिड  कर्नाटक

 29.  वेल्हा  गोबा  संग्रहालय  गोवा  गोवा

 30.  लोथल  संग्रहालय  लोथल  गुजरात
 31.  हजारढद्वांरी  महल  संग्रहालय  मुशिदाबाद  बंगाल

 केन्द्रीव  विश्वविद्यालयों  को  स्थापना

 4090.  श्री  भोम  सिह  पढेल  :
 शो  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :

 भरो  गोविन्द  चर्द्र  मुंडा  :
 थी  पीयष  तोरको  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 _(%)  क्या  सरकार  का  वर्ष  1992-93  2-93  के  दोरान  नए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  का
 विचार

 यदि  तो  राज्यवार  ये  विश्वविद्यालय  किन-किन  स्थानों  में  स्थापित  किए  जाएंगे  तथा
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सस्त्रो  अर्शून  :  ओर  असम  के  सिल्यर  और
 नाग्राल॑ण्ड  के  लुमानी  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  विधान  तैयार  किया  गया  है  ।
 असम

 के  तेजपुर  में  भी  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सिंद्धांत  रूप  से  स्वीकृति
 दे  दी  गई  है  ।  ।

 64



 ५6  1913  लिखित  उत्तर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एयर  इष्डिया  को  लाटरी  योजना

 4091.  शी  भ्रवण  कुमार  पढेल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  एयर  इण्डिया  द्वारा  राजा  योजनाਂ  नाम  से  कोई  लाटरी  योत्रना

 शुरू  की  गई

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  चलाने  के  लिए  क्या  नियम  बनाये  गये

 इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  धनराशि  एयर  इण्डिया  को  प्राप्त  हुई  और

 इस  योजना  की  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लागर  घिसानन  ओर  पबंटन  सन््जो  साधवराब  से  20
 सितम्बर  से  30  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  एयर  इण्डिया  से  तथा  भारत  में  खरीदी  गई
 टिकटों  पर  यात्रा  करने  बाले  यात्री  इस  योजना  के  अन्तग्रंत  आते  विजेता  एयर  इण्डिया  नेटवर्क  पर
 कतिषय  गंतथ्य  स्थानों  ते  लिए  निःशुल्क  टिकटों  के  पात्र  थे  ।  यह  एयर  इण्डिया  की  मन्दी  की
 अवधि  में  यात्रियों  के बीच  एयर  इण्डिया  की  छवि  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  प्रारम्भ  की  गई  यह  उद्दे श्य
 पूरा  द्वो  गया  ।

 खनिज  अल

 4092.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  बेशमुख  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रजत  आयनन  प्रक्रिया  द्वारा  खनिज  जल  बनाने  की  प्रक्रिया  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से
 रोग  लगाई  गई  है  क्योंकि  इसका  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  रजत  आयनन  प्रक्रिया  द्वारा  खनिज  जल  बनाने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 क्या  इस  प्रक्रिया  पर  रोक  लगाने  का  कोई  अस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  डो०  के०  तारावेबो  :
 से  सभी  संगत  विषाक्तता  सम्बन्धी  कारकों  पर  विचार  करने  के  बाद  बिश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  ने  पेयजल  में  रजत  आयनन  की  0,05  मिप्रा०/लो  की  अनुमत्य  सीमा  निर्धारित  को  इस
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 बारे  में  भारतीय  मानक  संहिता  ब्यूरो  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  निर्धारित  अनुमत्य  सीमा  का  पालन
 करता  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में हेलोकाप्टर  सेथा

 4093.  थ्रो  लाइता  उस्ड्रे  :  कया  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (5)  क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पव॑तीय  स्थानों  के  लिए  हेलीकाप्टर  सेवा  शुरू
 करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 यह  सेवा  कब  से  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सागर  जिसानन  ओर  पयंटन  सन््त्रो  साधवराव  :  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 हेलीकाप्टर  सेवाएं  शुरू  करने  का  इस  समय  कोई  परिशिष्ट  परियोजना  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ऐसी  सेवायें

 शुरू  करने  की  संभावना  तकनीकी-आश्थिक  सक्षमता  सुनिश्चित  करने  पर  निर्भर  करेगी  ।

 रेलवे  में  बंडरों  के  लिए  कमोशन  का  प्रतिशत

 4094.  श्री  सूर्य  नारायण  सिंह  :  क्या  रेल  भनन््त्रो  यह  बताने  की  क्ुंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रेलवे  खान-पान  सेवा  के  कमीशन  बेंडरों  के  कमीशन  का  प्रतिशत  बढ़ाने
 का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेंडरों  को  देय  कमीशन  भिन्न-भिन्न  मदों  के  बिक्री  मूल्य  तथा  बिक्री  की  मात्रा  से  जुड़ा  है  ।
 मदों  के  बिक्री  मूल्य  तथा  तिक्री  की  मात्रा  में  वृद्धि  हो  जाने  पर  वेंडरों  का  कमीशन  बढ़  जाता  है  ।
 बिक्री  मूल्यों  की समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 भोपाल  से  भुम्बई  तक  नई  रेलगाड़ो  चलाना

 4095.  क्री  महेसा  कुमार  सिह  ठाकुर  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भोपाल  ओर  मुम्बई  के  बीच  भारी  यात्री  यातायात  को  देखते  हुए  एक  नई
 रेलगाड़ी  चलाने  का  विचार  ओर
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 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 परिचालनिक  कठिनाई  तथा  संसाधनों  की  तंगी  के

 पठानकोट  से  भुम्बई  तक  रेलगाड़ी  खलाना

 4096.  श्री  महेसा  कुमार  सिह  ठाकुर  :  कया  रेल  भनत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पठानकोट  से  बरहामपुर  होते  हुए  मुम्बई  तक  एक  नई  रेलगाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 ओर

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  भम्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  :  नहीं  ।

 परिचालनिक  कठिनाई  और  संसाधनों  की

 आपरेशन  ब्लक  बोड्ड

 अनुबाद  ]

 4097.  थी  वो०  कृष्ण  राव  :  कया  सानव  संसाधन  विकास  मंधी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ब्लेक  बोड  द्वारा  निर्धारित  कार्यक्रम  के
 अनुसार  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 सभी  प्राथमिक  विद्यालयों  में  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  गई

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 लक्ष्य  को  कब  तक  प्राप्त  करने  की  संभावना  है  ?

 सानसव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अर्जुन  :  नहीं  ।

 प्रारम्भ  में  इस  योजना  का  लक्ष्य  वर्ष  ।987-88  के  दोरान  20  प्रतिशत  ब्लाकों  वर्ष
 1988-89  में  30  प्रतिशत  तथा  वर्ष  1989-90  के  दौरान  शेष  50  प्रतिशत  ब्लाकों  को  शामिल  करना
 था  ;  तथापि  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इस  योजना  अवधि  को  और  आगे  बढ़ना  अभी  यह
 योजना  देश  के  69  प्रतिशत  ब्लाकों  में  लागू  की  जा  सको  है  जिसमें  64  प्रतिशत  प्राइमरी  स्कूल  शामिल
 हैं  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  शेष  सभी  ब्लाकों  को  इसमें  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ।
 है

 '
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 बेतन  का  निर्धारण

 4098.  श्री  विलास  मृत्तेमवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  शिक्षा  निदेशालय
 दिल्ली  प्रशासन  के  सरकारी  स्कूलों  के  उपभ्रधानाचायों  के  2000-3500  %०  के  वेतनमान  के

 वेतन  निर्धारण  के  बाद  कुछ  असमानताए  पैदा  हो  गई  ओर

 सरकार  ने  अवकाश  प्राप्त  प्रभावित  कमंचारियों  से  सम्बन्धित  असमानताओं  को  दूर  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भम्त्रो  अजुंग  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  उनके  वित्त  विभाग  के  परामशं  से  सेवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  सहित
 प्रभावी  कमंचारियों  के  मामलों  पर  कारंबाई  कर  रहा  है  ।

 कायमकुलमभ  स्टेशन  पर  यात्रो  सुविधाएं

 4099.  श्री  टो०  जें०  अंजलोज  :  क्या  रेल  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  कायमकुलम  स्टेशन  पर  छतयुकत  प्लेटफार्मों  सहित  आवश्यक  यात्री  सुविधाएं
 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मल्लिकाजु  :  हां  ।

 कायनकुलम  स्टेशन  पर  संभाले  जाने  वाले  यातायात  के  अनुरूप  यात्री  सुविधाएं
 क्यूल  दोहरीकरण  काय॑  के  भाग  के  रूप  में  मुहैया  कराई  जा  रही  जो  इस  समय  प्रगति  पर  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अण्डसान  निकोबार  दोपससूह  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 श्री  ग॒मान  सल  लोढा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान-निकोबार  द्वीपसमूह  में  कोई  पूर्णतया  विकसित  सामान्य  अस्पताल  हैं  जहां
 चिकित्सा  एवं  शल्य-चिकित्सा  की  विभिन्न  शाखाओं  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञों  सहित  आधुनिक  चिकित्सा
 सुविधाएं  उपलब्ध
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 यदि  तो  क्या  अनेक  क्षेत्रों  से सम्बन्धित  विज्ेषज्ञों  के  न  होने  के  कारण  अनेक  मरीजों  को

 मद्रास/कलकत्ता  के  अस्पतालों  में  भेज  दिया  जाता  और

 यदि  तो  किन-किन  क्षेत्रों  में  विशेषज्ष  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भमंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नोलम्बर-फेरोक  लाइन

 4  थरो  ई०  अहमद  :  क्या  रंल  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मंजेरी  से  होकर  नीलम्बूर-फेरोक  लाइन  का  निर्माण  करने  हेतु  प्रारम्भिक
 सर्वेक्षण  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  का  कायं  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सह्लिकाजु  :  हां  ।

 इसे  पहले  ही  शुरू  किया  आ  चुका  है  ।

 बेरोजगार  नेत्रहोन  बिद्यान

 ]

 4102.  थ्रो  भोगेख  क्या  सानव  संसाधान  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  नेत्रहीन  जिनके  पास  एम०  फिल  तथा  पी०  एच०  डी०  की  डिग्री  बे
 गार

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  नेत्रह्वीनों  के  लिए  कुछ  पद  आरक्षित  करने
 का

 ह

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  हारा  ऐसे  व्यक्तियों  की  सहायतार्थ  उठाए  गए  अन्य  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 सानव  संसाधन  थिकास  सस्त्रो  अक्षत  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 से  इस  समय  ग्रुप  सी  और  डी  में  निर्धारित  पदों  पर  सीधे  भर्ती  के  सम्बन्ध  में
 आंखों  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  एक  प्रतिशत  आरक्षण  प्राप्त  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग
 द्वारा  भेजी  गई  सूचता  के  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण  शुरू  करने  के
 एक  प्रस्ताव  पर  वे  विचार  कर  रहे  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  के  ग्रुप-ए  और  बी  पदों  में  आंखों  से
 लांग  व्यक्ति  भी  शामिल  होंगे  ।

 कई
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 मोरेच्राम  ओर  बल््लालपुर  पर  पुल

 ]

 शो  जायमल  अवेदिन  :  कया  रेल  भ्नन््त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  34  पर  मोरेग्राम  और  बल्लालपुर  पर

 सड़क  उपरि  पुलों  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  ये  कब  से  चालू  हो

 अगर  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  हुआ  है  क्या  इसको  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध

 कार्यक्रम  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सम्भालय  में  राज्य  सन्त्रो  :  अभी  नहीं  ।

 इन  ऊपरी  पुलों  का  चालू  किया  जाना  राज्य  सरकार  द्वारा  पुल  के  पहुंच  मार्गों  को  पूरा  किए
 जाने  पर  निर्भर

 और  रेलों  द्वारा  दोनों  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  लिए  रेलपथ  पर  खास  का  निर्माण

 पहुले  ही  कर  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  पुल  के  पहुंव  मार्गों  का निमोण  काय॑  नीचे  लिश्वी  तिथियों

 तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  :

 मोरेग्राम
 न  31-3-92  2

 बल्लालपुर
 न  30-/-92

 (३)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  प्रशासतिक  स्पायाधिकरण  के  मिर्णयों  का  क्रियासग्ववन

 4104,  डा०  घुधोर  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  प्रधान  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 चारियों  को  जोन-वार  कितने  मामलों  का  निपटान  किया

 उनमें  से  उन  मामलों  की  जोन-बार  संख्या  कितनी  है  जिनको  अब  तक  क्रियान्वित  नहीं
 किया  गया

 इन  निर्णयों  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इनको  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकाजु  :  से  सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जन-भमि  बिस्तार  हेतु  केरल  को  सहायता

 4105.  श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  अन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केरल  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  राज्य  में  वन  भूमि  का  विस्तार  करने  के

 लिए  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बम  राज्य  सन्त्रो  कमल  :  से  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  फिर  विभिन्न  स्कीमों  के  तहत  1991-92  तक  राज्य  सरकार  को
 प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार

 स्कोसों  के  नाम  लाखों

 जलाने  की  लकड़ी  और  चारा  स्कीम  50.00
 परियोजना

 लघु  बन  उत्पाद  0.20

 बीज  विकास  स्कीम  16.35

 विकेन्द्रित  जन  नसंरी  99.38

 वबरदरालन  समिति  को  रिपोर्ट

 4106.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  थन  सन््त्रो  यह  बताने  की  करेंगे

 सरकार  ने  वरदराजन  समिति  की  रिपोर्ट  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  लाग्रू  करने  के  लिए  कया  कायंबाही  की

 यदि  अभी  तक  इस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  कमल  :  ओर  आगरा  में
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 ताजमहल  तथा  अन्य  ऐतिहासिक  स्मारकों  पर  प्रस्तावित  मथुरा  तेलशोधन  कारखाने  के  पर्यावरणीय
 प्रभाव  के  बारे  में  सरकार  को  तथा  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  को  सलाह  देने  के  लिए  पेट्रोलियम  और
 रसायन  मन्त्रालय  ने  दिनांक  16  1974  के  अपने  ज्ञापन  के  तहत  श्री  एस०  बरदराजन  की
 अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  ।  समिति  ने  निम्नलिब्वित  सिफारिशें  की

 (1)  आगरा  क्षेत्र  में  स्थित  उत्तर  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  के  2  कोयला  आधारित  संयंत्रों
 की  क्षमता  10  मे०  को  बन्द  करना  ।

 (2)  आगरः  के  रेलवे  मार्शलिंग  याई  में  कोयला  से  चलने  वाले  लोकोमोटिवों  को  डीजल
 मोटिव  बनाना  ।

 (3)  ताजमहल  के  उत्तर-पूथ  में  प्रदूषण  फंलाने  वाले  किसी  नए  उद्योग  की  स्थापना  न  की  जाए  ।

 (4)  मौजूदा  छोटे  उद्योगों  विशेषकर  फाउन्ड्रियों  को ताजमहल  से  दूर  आगरा  के  दक्षिण-६वं  में
 स्थानांतरित  किया  जाए  ।

 ($)  तेलशोधक  कारखाने  के  आस-पास  उवरक  और  पैट्रो-रासायनिक  जैसे  नए  बड़े  उद्योगों
 की  स्थापना  न  की  जाएं  ।  आगरा  में  किसी  नए  उद्योग  के  स्थान  का  चयन  इस  तरह
 किया  जाए  ताकि  स्मारकों  वाले  क्षेत्र  में  पर्यावरणीय  भ्रदूषण  में  किसी  तरह  की  वृद्धि  न
 होने  पाए  ।

 (6)  आगरा  क्षेत्र  में  प्रदूषण  स्तर  की  किसी  उपयुक्त  प्राधिकरण  द्वारा  लगातार  अध्ययन  किया
 जाना  चाहिए  ।  कया  स्मारकों  में  कोई  खराबी  आई  इस  बात  का  निर्घारण  करने  के
 लिए  आवध्िक  अध्ययन  किए  जाने  चाहिए  और  यदि  कोई  खराबी  आई  है  तो  उसे  रोकने
 के  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  समिति  ने  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इस  तरह  के
 अध्ययन  करने  की  सिफारिश  की  ।

 (7)  मथुरा  तेल-शोधक  कारखाने  के  विद्युत  संयंत्र  में  कोयले  के  इस्तेमाल  को  तब  तक  रोक
 दिया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  इससे  देने  उत्सजंनों  को  *म  करने  के  लिए  कोई
 प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  न  हो

 (8)  तेल-पोधक  कारखाने  ओर  आगरा  के  मध्य  कम  से  कम  तीन  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता
 निगरानी  स्टेशनों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 इन  सभी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लाइफलाइन  एक्सप्रेस

 ]
 4107.  भी  आर०  धनुषकोड़ो  आदित्यन  :  क्या  स्वास्थ्य  मोर  परियार  कल्याण  भन्नो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 72



 26  1913  लिखित  उत्तर

 कया  एक्सप्रेसਂ  नामक  गाड़ी  पर  छोला  क्या  प्रायोगिक  अस्पताल  देश  के
 विभिन्न  भागों  में  सुदुर  क्षेत्रों  को  चिकित्सा  सुविधायें  प्रदाव  करने  में  सफल  पाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विद्यार  प्रत्येक  राज्य  में  स्थायी  तौर  पर  ऐसी  अस्पताल

 गाड़ियां  चलाने  का  और
 ः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराहेबो  :

 लाइफला  इन  एक्सप्रस  ने  बिहार  के  दूरदराज  के  दो  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  है  ओर  भब  तक  ३789
 रोगियों  का  उपचार  किया  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  । 1

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एयर  इण्डिया  को  उड़ानों  में  बड़े

 )
 4108.  श्री  सुरेशानन्द  स्वामी  :  क्या  सागर  बिभागन  ओर  पर्यटल  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मार्ग  पर  एयर  इण्डिया  की  उड़ानों  की  संख्या  बढ़ाने  पर  विचार

 कर  २ही  है  ताकि  और  अधिक  विदेशी  पयंटकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  बिस्तुत  ब्योरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  प्यंटन  मम्त्री  माधवराण  :  और  पयंटन  को
 प्रोत्साहन  देने  वी  दृष्टि  से  एयर  इण्डिया  ने  हाल  ही  में  (27-10-1991  से  भारत-सिग्रापुर
 मा  पर  अपनी  प्रति  सप्ताह  7  उड़ानों  में  वृद्धि  करके  इसे  प्रति  सप्ताह  10  कद  दिया  है  और

 जापान  मां  पर  प्रति  सप्ताह  4  से  बढ़ाकर  प्रति  सप्ताह  6  कर  दिया  हे  ।

 आन्प्र  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  हारा  शोध  प्रायोजना

 ु
 4109.  श्री  खो  ०  एम०  सो०  बालयोगो  :  कया  सानव  संलाप्तन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  आंध्र  प्रदेश  विश्वविद्यालय  के  विभिन्न  छात्रों  द्वारा  1990  और  1991  के  दोरान
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  बड़ी  संख्या  में  प्रस्तुत  की  गई  शोध  प्रायोजनायें  भनिर्मीत
 पड़ी  न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  विषयवार  प्रायोजनाएं  प्रस्तुत  किए  जाने  की
 तिथियां  क्या-क्या
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 प्रायोजनाओं  को  स्वीकृति  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 लिखित  उत्तर

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रो  अर्ुग  :  से  खूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आरखित  पद

 41 10.  भी  हरिकेवल  प्रसाद  :

 करी  सोसलो  भाई  डासोर  :

 क्या  रेल  झन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रेल  में  जोनवार  कितने  आरक्षित  पद  विभिन्न  श्रेणियों  में  रिक्त  पढ़े

 इन  रिक्तियों  को  न  भरने  के  क्या  कारण

 इन  पदों  को  कब  तक  भरा  जाएगा  ?

 रेल  भम्त्रालय  में  राज्य  सन््जो  :  से  विवरण  संलग्त  है  ।

 विवरण

 कोई  आरक्षित  पद  खाली  नहीं  रखा  जाता  ।  वास्तब  में
 है

 अनुसूचित  जाति/अनु-
 सूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  आरक्षित  पदों  का  अनारक्षण  क  रके  उन्हें
 सामान्य  उम्मीदवारों  द्वारा  भर  लिया  जाता  है  ओर  आरक्षित  बिन्दुओं  को  अग्रेन्रीत  कर  लिया  जाता  है  ।

 भर्ती  की  जहां  अनारक्षण  पर  1-4-1989  से  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  ऐसा  नहीं
 किया  जाता  ।  30-4-1991  को  क्षेत्रीय  रेलों  पर  अनुसूचित  जाति  और  ब्रनुश्नूचित  जनजाति

 के  उम्भीदवारों  के  लिए  आरक्षित
 कोटे  में  रह  गए  बकाया  नीचे  लिखे  अनुसार  थे  :---

 30-4-  991  को  अनुसचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कोटे  में  र७  गए
 जकायों  का  जिथरण

 ग्रुप  भ्रूप  ग्झ्े  गा

 भर्ती  पदोन्नति  भर्ती  पदोन्नति

 अन्जा०  अ०्ज०जा०  अ०्जा०  अण्जग्जा०  अग्जा०  अनण्जग्जा०  अं>्जा०  भ०्जा०जा०

 2.  :2  इस  ज्रप  में  रिक्तियों  ये  पद  ब्रुप  नयी  इस  ध्रुप  में  रिक्तियों
 को  अप्रेनीत  से  पदोन्नति  द्वारा  को  अप्लेनीत  करने  की

 age  की  कोई  व्यवस्था  भरे  जाते  हैं  ।  कोई  व्यवस्था नहीं  है  ।
 नहीं  है  ।

 ता
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 ग्रुप  पीਂ  ग्रुप
 [|  ४  ad  हे

 रेलवे  भर्ती  पदोम्जति  भर्ती  पदोन्नति

 अण्ञा०  अ०ज०  अग्जा०  अनग्ज०  बणगण्जा०  अण्ज०  अ०ण्जा०  भग्ज०
 जा०  जा०  जा०  जा०

 मध्य  33  85  1421  2013  —  —  310.  453

 पूर्व  6  34  487  880  —  —  29  198

 उत्तर  125.  102  789  1808  300  524  114  400

 श्रूबोत्तर  113  79  998  1728 =  272  79  469  765
 :
 पृीत्तर  10.  54  177  256  21  23  66.  128
 सीमा

 40  58  547  2921  ।  1  30  743

 द०  म०  14  28  535  1275  3  13  173  435

 द०  पूर्ण  94.  129  1413  1526  119  296  629  989

 पश्चिम  227.  424  2580  2366  61  195  410  327

 भर्ती  और  पदोन्नति  की  कोटियों  में  कमी  का  मुख्य  कारण  होता  है--अनुसूचित  जाति/भमु-
 सूचित  जनजाति  के  पात्र/उपयुक्त  उम्मीदबारों  विशेषकर  तकनीको  कोटियों  के  उपलब्ध  न
 होना  ।  इसके  ऐसे  संवर्गों  जहां  संवर्म  संख्या  में  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  का  प्रतिनिधित्व
 अनुसूचित  जाति  के  मामले  में  ।5  प्रतिशत  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  मामले  में  74  प्रतिशत  तक  पहुंच
 गया  न्यायालय  के  वब्यादेशों  के  कारण  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की
 पदोन्नति  के  जिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  करने  से  रेलवे  प्रशासनों  पर  रोक  लगा  दिए  जाने  के  फ
 कतिपय  पदोन्नति  कोटियों  में  कमी  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाता  ।  न्यायालय  के
 आदेशों  ह्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  के  भीतर  कमी  को  येथासम्भब  पूरा  करने  का  भरसक  प्रयास  किया
 जा  रहां  है  ।

 ./«  टीरम्भिक  भर्ती  और  पदोन्नतियों  में  विभिन्न  रियायतें  ओर  छूट  देकर  अनुसूचित  जाति  जौर
 नुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  के  कोटे  को  यथाशीघ्र  भरने  का  पूरा  प्रयास  किया  जा

 रहा

 विनानपतनों  पर  धातु  खोजो  यंत्र

 4111.  शो  एस०  कृष्णरथासी  :  वया  भमागर  विभानन  ओर  पयंटन  सन्ो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ड़
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 क्या  सभी  विमान-पत्तनों  को  धातु  खोजो  यंत्र  उपलब्ध  करा  दिए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  सुरक्षा  व्यवस्था  में  सुधार  करने  हेतु  सभी  बिमामंषतंनों  पर  बम
 या  विस्फोटक  पदार्थों  का  पता  लगाने  के  यंत्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  विशानन  ओर  पंबेंहल  लंत्रो  साधथराब  :  74  महत्वपूर्ण  हब
 पर  3।  डोर  फ्रेम  धातु  खोजो  बैंत्र  लगाए  गए  हैं  ।  सभी  114  हवाई  अड्डों  पर  460  हस्त॑धारिक्त  धोंलु
 खोजी  यंत्र  सप्लाई  किए  गए  हैँ  ।

 निम्नलिखित  संवेदभंशीश  हवाई  अड्डों  पर  विस्फोटक  पदार्थों  दा  पता  लगाने  के  लिंएं  अंग
 पहले  ही  स्थापित  किए  गए  हैं  (2)  (3)  (4)  ,  |)

 (6)  (7)  (8)  (9)  (:0)  (11)  व॑

 जम्पू और  जयपुर  ।

 आठबवों  पंचवर्षीय  अंबेंधि  के  दोरान  अन्य  25  विस्फोटक  खोजी  यंत्र  संस्थोपित  किए  जंनि
 का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ईण्डियम  एंयरेलाइन्स  में  टंककों  को  नियुक्ति

 4112.  थी  राम  गतीतीं  लिंभ  :

 भरी  भोरेश्यर  शाबे  :

 क्या  मानर  जिमानम  और  पव्वटम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥

 क्या  इण्डियन  उत्तर  क्षेत्र  ने  1989  में  टंककों  की  मिश्ुकित  के  लिंएं  एक
 पैनल  बनाया

 यदि  तो  उसमें  से  अब॑  तक  कितने  अभ्यर्थियों  की  नियुक्ति  हो  गई  हैं  और  आयें
 थियों  की  नियुक्ति  कब  तक  हो

 क्या  शेष  अभ्या्ियों  में  स ेकिसी  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अभ्यर्थी  की  भिंईुंकित  होनी
 अभी  शेष  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ताभर  जिभामन  और  परयंटन  संत्रो  साधथराब  :  इप्डियर्म
 उतरी  क्षेत्र  ढ्वारा  वर्ष  1५89  में  दो  पंनल--एक  अग्रेजी  टंककों  के  लिए  तथा  दूसरा  हिं|षिक  टककों
 के  लिए  बनाए  गए  थे  ।
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 से  प्रत्येक  प॑  नियुक्त  उम्मीदयारों  की  संख्या  सिम्नानुसार  है  :--

 सामान्य  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजरम्ति

 टंकक  6  न  न-+

 टंकक  2  2  _

 दैनलों  में  अनुसूचित  जातियों  के  वर्ग  से  कुछ  उम्मीदवार  हैं।ईस  समय  टंककों  के  पदके  लिए
 कोई  रिक्ति  नहीं  इन  पैनलों  की  बैंधता  के  दोरान  यदि  कोई  रिक्ति  होती  है  तो  पँनल  में  सूचीबद्ध
 अनुसूचित  जातियों  कें  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  प्रस्ताव  दिए

 मध्य  प्रदेश  में  ललितपुर-सिगरोलो  लाइन

 ]

 4113.  कमारो  उस्ता  सारतो  :  कया  रेल  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ललितपुर-सिंग  रोली  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया
 गया  और

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  इस  पर  बया  कायंवाही  की  गई  है
 और  यह  निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा  ?  *

 रेल  भग्लाल्थ में  राज्य  जन््होी  मस्लिकाशं  :  जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूरत  में  राजधानों  एक्सप्रेस  के  शकते  को  व्यवस्था

 4114,  भी  भाणजिकराब  होडल्या  गाथोत  :  कया  रेल  मंतज्ो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  दिल्ली  और  मुम्बई  के  बोच  चलने  वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  को  सूरत  में  रोकने  की
 व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  स्थान  पर  गाड़ी  रोकने  की  व्यवस्था  कब  तक  कर  दी  और

 (31),  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मम्यालय  में  शज्य  सभ्तरो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  दुष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।
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 कर्माटक  में  कारथार  में  हथाई  पढ्टो

 4115.  ओ  ग्रुदास  कामत  :  कया  सागर  विमानन  और  पथंटन  स्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  कर्नाटक  में  कारवार  में  एक  हवाई  पट्टी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  परियोजना  कब.तक  पूरी  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सागर  जिमानत  ओर  पबंटन  संत्री  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दूरदरशंत  कार्यक्रम  अशाउम्ड  भस

 ह  4116.  भरो  भपेसा  सिह  हुड्डा  :  क्या  भंतिष  संसाधन  जिफास  संत्रो  यह  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  शेक्षणिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  निर्मित  कार्यक्रम

 अराउन्ड  असਂ  हवा  हमारे  चारों  ओरਂ  ने  जापान  में  क्शिषः  पुरस्कार  जीता

 यदि  तो  इस  पुरस्कार  का  नाम  है  भोरतोय  मुद्रा  मे  इसका  मूल्य  कितना

 इस  कार्यक्रम  के  निर्माता  और  इसमें  भाग  लेने  वाले  कलाकारों  के  पूरे  नाम  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  कलाकारों  को  न  तो  इस  पुरस्कार  को  जानकारी  थी  ओर  न,हो

 पुरस्कार  की  धनराशि  में  से  उन्हें  कोई  हिस्सा  ही  दिया

 यदि  तो  इन  कलाकारों  का  सम्मान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हे/किए  जाने
 का  विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामय  संसाधन  विकास  अंत्रो  अर्जग  :  हां  ।  यह  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  शैक्षिक
 अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  केन्द्रीय  शंक्षिक  प्रौद्योगिको  संस्थान  ने  तैयार  किया  था  ।

 एवाइईं--इन्टरनेशनल  एज्केशनल  प्रोग्राम  कन्टेस्टਂ  नामक  यह  पुरस्कार  भारतीय
 मुद्रा  में  6425  to  का
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 इस  कार्यक्रम  के  निर्माता  और  कलाकारों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 निर्माता  ः  सुश्री  आशा  देवी

 कलाकार  ;  पवन  कौशिक

 यमन  कोशिक

 पूणिमा  रावल

 मालती  कौशिक

 दीपक

 काजल  घोष

 इसके  इस  कार्य  क्रम  को  तैयार  करते  में  ।7  अन्य  सदस्य  भी  शामिल  थे  ।
 आई

 सिएट  ने  पुरस्कार  और  पुरस्कार  राशि  के  बारे  में  कलाकारों  को  सूचित  किया  उत्तर
 के  भाग  में  उल्लिखित  24  व्यक्तियों  में  से  20  व्यक्तियों  को  सिएट  द्वारा  पुरस्कार  राशि  प्रदान  की
 गई  है  और  शेष  4  कलाकारों  को  सिएट  ने  अपनी  पुरस्कार  राशि  प्राप्ट  करने  के  लिए  सूचित  किया

 (8)  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मथोदय  विद्यालयों  के  अन्तगंत  भागने  बालो  जनसल्या

 4117.  श्री  संयद  शाहाब॒हीन  :  क्या  सानथ  संसाध्तत  विकास  झंत्रो  26  1991  के  ,

 अता  रांकित  प्रश्न  संद्या  699  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्यमान  नवोदय  विद्यालयों  के  अन्तगंत  आने  बाले  जिलों  एवं  जनसंस्या  का  .
 प्रतिशत  क्या

 कया  छोटे  जिलों  के  मामले  में  नवोदय  विद्यालयों  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तगंत  एक  से  अधिक
 जिले  को  शामिल  फिया  जाता  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  पूरे  देश  में  नवोदय  विद्यालय  प्रणालो  में  अनुसूचित  जनजातियों  एवं
 अनुसूचित  जनजातियों  तथा  लड़कियों  का  ओसत  बास्तविक  अनुपात  कितना  है  ?

 सानव  संताधन  विकास  अर्जुन  :  विद्यमान  नवोदय  विद्यालयों  द्वारा  शामिल
 किए  गए  जिलों  की  राज्य-वार  प्रतिशतता  विवरण  में  दी  गई  जहां  तक  शामिल  की  गई  जनसंख्या
 की  प्रतिशतता  का  सवाल  हस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 दिनांक  30-11-91  की  यथास्थिति  के  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति
 और  महिलाओं की  प्रतिशतता  क्रशः  20%,  11%  और  28%
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 विवश्ण

 राज्य-बार-ध्याप्ति

 क्रम  राज्य/संध  शासित  जिला  व्याप्ति  प्रतिशतता
 सं०  प्रदेश

 ।  2  3  4  5

 1.  गोवा  ०३  02  100

 2.  जम्मू  और  कश्मीर  14  14  100

 3.  अण्छमान  और  निकोबार  02  02  100

 दोपसमूह

 4.  चण्डीगढ़  01  01  100

 5.  दादरा  और  नगर  हवेली  01  01  100

 6.  दमन  और  द्वोव  02  02  100

 7.  लक्षद्वीप  01  01  100

 8.  पांडिचेरी  04  04  100

 9.  उड़ीसा  13  12  92

 10.  आंध्र  प्रदेश  23  2।  91

 11.  कर्नाटक  -  20  18  90

 12.  मणिपुर  08  07  88

 13.  मेघालय  05  04  80

 4.  केरल  14 11  78

 15.  हरियाणा  13  99  75

 16.  राजस्थान  27  20  14

 17.  हिमाचल  प्रदेश  12  98  67

 18.  मिजोरम  03  0२  ,  67

 19.  महाराष्ट्र  30  20  67

 20.  पंजाब  12  08  67

 21.  दिल्ली  03  ०२  67
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 cn  +#+ऋकटअक>न ककिककि्र्ज़्---->ज््न्न्न्नज-्नाय-

 2  3  4  5

 22.  मध्य  प्रदेश  45  30  ०7

 23.  बिहार  39  26  67

 24.  उत्तर  प्रदेश  62  36  58

 25.  त्रिपुरा  04  02  50

 26.  गुजरात  19  09  47.

 27.  अरुणाचल  प्रदेश  11  05  45

 28.  नागालेंड  07  02  29

 29.  सिक्किम  04  0।  25

 योग  :  400*  280  7७%

 *#असम  (18),  तमिलनाडु  (20)  और  पश्चिम  बंगाल  (18)  को  छोड़कर  ।

 पुस्तकालय  कर्मचारियों  के  वेतेंनमानों  सम्बन्धी  चद्टोपाध्याय  समिति

 4118.  श्री  अयूध  सा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  कि  :

 कया  चट्टोपाध्याय  समिति  विभिन्न  मन्त्रालयो/विभागो  में  पुस्तकालय  कमंचारियों  के
 मानों  की  जांच  करने  हेतु  गछित  की  गई

 यदि  तो  क्या  समित्ति  ने  अपंमी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  पुस्तकालय  कर्मचारी  संघों  से समिति  की  रिपोर्ट  विषयदाओं
 के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन  विषमताओं  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  वृष  उठाए  गए
 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  अमंत्रो  अर्जुन  ओर  हां  ।

 रिपोर्ट  1989  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  |  इसकी  विस्तार  से  जांच  की  गई  वह  कौर

 ps8
 कुछ  निर्णय  लिए  गए  थे  ।  ये  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तग्ंंत  आने  वाले  सभी
 पुस्तकालय  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  कार्यान््वित  किए  जाने  के  लिए  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 है
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 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ग्सिंगतिणं  हों  तो  उनके  प्रश्न  पर  उपरोक्त  में  उल्लिखित
 सरकारी  निर्णय  को  लागू  किए  जाने  के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 किंग  जा  गुंदूर  को  बिशोय  सहायता

 4119.  शो  एम०  थो०  थो०  एस०  मूति  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  किंग  जाज॑  गुंट्र  के  आधुनिकीक रण  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 देने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबी  :
 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 किराए  के  मकानों  में  कार्यरत  के  ०  स०  स्वा०  यो०  भोषधालय

 4120.  थ्री  पौदन  कुमार  बंसल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  26  1991
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  739  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भवनों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  सिफारिशें
 स्वीकार  की  गई  हैं  मकान  मालिकों  को  संशोधित  किराए  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  उन
 भवनों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं
 की  गई  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण

 क्या  मकान  मालिकों  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों  के  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  मूल्यांकन  के  आधार  पर  उन्हें  किराए  की  अनुमति  देने  के  स्थान  पर  पांच
 वर्षों  के  दुगुना  किराया  स्वीकार  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  ज्ञिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्णन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबी
 जिन  भवनों  के  बारे  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  हैं  उनका  तथा

 अनुमत्य  प्ंशोधित  किराया  दरों  का  ब्यौरा  और  जिन  भवतनों  के  बारे  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 की  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  की  गई  हैं  उनका  ब्यौरा  उपाबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 और  सामान्य  तौर  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन
 यदि  वह  उपयुक्त  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  जाता  ड्न  मामलों  में  जहां  ऐसे
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 मूल्यांकन  के  आधार  पर  सशोधित  किराए  में  5  वर्ष  की  अवधि  में  100  अतिशत  से  अधिक  वृद्धि  हो
 जाती  उक्त  मसले  की  शहरी  विकास  मत्रालय  से  परामर्श  करके  और  जांच  को  जाती  ऐसी  पुनर्जाँच
 के  पूरा  होने  तक  किराए  में  अनस्तिम  रूप  से  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ओर  इसे  5  वर्ष  की  अवधि  में
 100  प्रतिशत  की  वृद्धि  तक  सीमित  कर  दिया  गया  है  ।

 उपाबन्ध

 (I)  जिन  भवनों  के  बारे  में  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  हैं  उनका  तथा  मकान  मालिकों
 को  स्वीकृत  संशोधित  दर  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 .  पटेल कजन

 «  करोलबाग

 «  इन्द्रपुरी

 «  पालम  कालोनी

 -
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 अशोक  बिहार
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 (7)  जन  भवनों  के  बारे  में  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  की  गई  हैं  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार

 1.  पटेल  नगर-॥

 2.  सब्जी  मंडो

 3.  जिनगर

 4.  रजौरी  गान

 5.  गुड़गांव
 6.  विवेक  विहार

 |.

 हिपालल  प्रदेश  में  बक्षारोपण  योजना

 4121.  प्रो०  प्रेस  धूमल  :  कया  पर्याश्रण  और  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  लगाओ--रोजी  कमाओਂ
 योजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  किस  प्रकार
 को  वित्तीय  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  और  ः
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 यदि  तो  योजना  को  स्वीकृति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 और  थन  राज्य  भन्त्रो  कमल  :  नहीं  ।

 (a)  राज्य  सरकार  ने  इस  स्कीम  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता नहीं  मांगी  है  ।

 इस  मामले  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 डोअल  लोकोमोटिव  वाराणसी

 4:22.  भ्रो  भत्यंजय  नायक  :  कया  रेल  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  डीजल  लोकोमोटिव  वक्सं  वाराणसी  की  कुर्की  करने  की  धमकी
 दी  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एयर  इण्डिया  को  लाभ

 ]

 श्री  विजय  नवल  पाटोल  :  क्या  सागर  बिसानन  ओर  पयंटन  संश्ो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इण्डिया  के  व्यवसाय  पर  खाड़ी  युद्ध  का  कया  प्रभाव  रहा

 भारतीयों  को  कुबंत  से  सुरक्षित  लौटाने  में  एयर  इण्डिया  द्वारा  क्रिए  यए  व्यय  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 एयर  इण्डिया  को  लाभकारिता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  भा  स्हे  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  मंजी  भ्राधक्षराव  :  एयर  इंडिया  के  कारोबार
 पर  थोड़ी  अवधि  के  लिए  कुबंत  तथा  कुछ  अन्य  गंतथ्य  स्थानों  के  लिए  उड़ानों  के  र  ह्  किए  जाने
 इंधन  और  बीमा  दरों  में  बुद्धि  क ेकारण  परिचालनात्मक  लागतों  में  बढ़ोत्त  री  का  असर  पड़ा  ।

 एयर  हृष्छिया  ने  खाड़ी  निष्कणण  के  लिए  धार्टर  उड़ाने  पर्चालित  की  थीं  और  180
 करोड़  रुपए का  बिल  बनाया

 एयर  ईज्डि  प्रा  ने  खाड़ी  युद्ध  के  प्रभाव  को  राजस्व  में  सुधार  तथा  व्यय  में  कड़े
 नियन्त्रण  द्वारा  दूर  किया  तथा  क्य  199 1  में  81.7  करोड़  रूपए  का  निबल  लाभ  अजित

 4
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 आयोडोन  नमक  का  उत्परदन

 4124,  जो  साईमम  सराडो  :  कया  स्थास्थ्य  और  परिवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  अधिकांश  क्षेत्र  गुर  आबोडीकृत  नमक  के  प्रयोग  के  कारण
 गलबंड  रोथ  से  प्रसबित

 यदि  तो  देश  में  आयोडीनयुक्त  नमक  का  वर्तमान  उत्पादन  तथा  मांग  कितमी

 बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  को  आयोडीनयुक्त  नमक  सप्लाई  करने  वाले  बच्चों  के  नाम
 क्या

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  कुछ  उद्योगों  का  आयोडीनयुक्त  नमक  के
 उत्पादन  हेतु  स्वीकृति  दी  है  ओर  थे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  को  आ्योड्ीनयुक्त  नमक  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परियार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  के०  तारादेबो  :
 जी  केन्द्रीय  घेघा  सर्वेक्षण  के  अनुसार  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  अधिकांश  क्षंत्र  घेघा  से

 प्रभावित  घंधा  की  समस्याओं  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  दोनों  राज्यों  ने
 अपने-अपने  राज्यों  में  खाने  के लिए  आयोडीकृत  नमक  से  भिन्न  दूसरे  नम्रक  को  बिक्रो  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  है  ।

 जिन  क्षेत्रों  भें  खाने  के  लिए  गर-आयोडीकृत  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लक्षा  दिया  यत्मा

 है  कहां  अश्योडोकफृत  नमक  की  बतंमान  वाधिक  माय  का  अनुम्रन  25.27  लाख  भिद्धिक  टन  लगाया  गया

 है  |  इसके  विपरीत  वर्ष  |19'  0-91  के  दौरान  आयोडीकृत  ममक  का  बास्लविक  उत्पादन  25.00  लाख

 मिंट्रिक  टन  था  ।

 मद्रास  खरघोड़ा  क्षेत्रों  में  बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  को  आयोड्ीकृत
 नवक  की  सप्लाई  नपक्र  भारत  जयपुर  के  माध्यम  से  की  जा  रही  है  ।

 और  सम्बन्धित  अधिकरणों  से  सूचना  एक  की  जा  रही  है  ।

 रेल  गाड़ियों  में  माफिया  गिरोहों  की  गतिविधियां

 4125.  श्री  सोमजो  भाई  डासोर  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  गुवाहाटी  और  न्यू  जलपाईगुड़ी  गिरोह  रेल  कमंचारियों  की  मिलीभगत  से  मेल
 एक्सप्रेस  गाड़ियो  में  हाकरों  के  सूप  में  सक्रिय
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 क्या  इससे  आरक्षित  डिब्बों  में  यात्रियों  को  असुविधा  होने  की  घटनाएं  हो  रही

 क्या  यात्रियों  से  इस  बारे  में  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  गाड़ियों  में  इन  गर-कानूनी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ओर  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  से  जी  गाड़ियों  में
 यात्रा  कर  रहे  कुछ  अनधिक्ृत  फेरीवालों  को  पकड़ा  गया

 ।  गाड़ियों  में  यात्रा  कर  रहे  अनधिक्ृत  फेरीवालों/वेंडरों  को  पकड़ने  के  लिए  वाणिज्यिक  तथा
 रेलवे  सुरक्षा  बल/राजकीय  रेलवे  पुलिस  के  कर्मियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  समय-समय  पर  अचानक  जांच

 की  जाती  इस  प्रकार  पकड़े  हुए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानून  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती

 आर्थिक  रूप  से  पिछड़  छात्रों  को  अच्छो  शिक्षा

 4126.  थी  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  भन्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  छात्रों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए
 अच्छी  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 झालव  संसाधन  विकरस  संत्रो  अर्जुन  :  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986
 शिक्षा  की  राष्ट्रीय  प्रणालो  पर  विचार  करती  है  जिससे  स्थान  अथवा  लिगर  कां  विचार  किए
 बिना  सभी  छात्र  निर्धारित  स्तर  तक  शिक्षा  की  सदृश  गरुणात्मकता  तक  पहुंच  सके  |  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति
 की  अनुपाल  भ  में  सरकार  ने  आपरेशन  ब्लंक  शिक्षक  शिक्षा  के  पुनर्निर्माण  और  विज्ञान
 शिक्षा  में  सुधार  स्कूलों  में  कम्प्यूटर  साक्षरता  ओर  शंक्षिक  प्रौद्योगिकी  जंसी  अनेक  योजनाएं
 चलाई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  द्वारा  किए  गए  विचार  के  अनुसार  ग्रामीण  पृष्ठभूमि  के  विशेष  प्र तिभा
 अथवा  अभिरुचि  वाले  शब्दों  को  गुणात्मक  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए
 जा  रहे  हैं  ।

 है  मुम्बई  में  एड्स  का  खतरा

 1427.  श्रीमतो  बासवा  राजेश्जरो  :
 झो  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1991  के  एक्सप्रेस  मेंਂ  एड्स  में

 स्ट्राइक  बाम्बे  इन  थ्री  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  बया  ह ैऔर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेबो  :

 सरकार  ने  इस  समाचार  को
 देखा  है  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  1-11-1991  तक  जांचे  गए  कुल

 1,06,910  व्यक्तियों  में  से  223  :  व्यक्तियों  की  जांच  एच०  आई०  वी०  सीरो-पॉजिटिव  के  लिए  की

 गई  महाराष्ट्र  से  सूचित  गए  एड्स  के  रोगियों  की  कुल  संख्या  53  जांचे  गए  1,06,910

 नमूनों  में  से  4  ,744  नमूनें  इतरलिगी  स्वच्छन्द  सम्भोगी  व्यक्तियों
 के

 इस  समूह  में  1341  नमूने
 -

 सी  रो-पॉजिटिव  गए  तथा  यह  संख्या  जांचे  गए  इस  समूह  के  नमूनों  संख्या  का  लगभग  3%
 ऊ

 मरकार  ने  एड्स  की  रोकथाम  के  लिए  जो  निवारक  उपायों  के  रूप  में  निम्नलिखित  की  स्थापना

 की  है

 (i)  उच्च  खतरे  वाले  समूहों  के  रक्त  की  जाच  करने  के  लिए  8  निगरानी  केन्द्र  ।

 (ii)  43  जोनल  रक्त  जांच  बैंक  ।

 (iii)  ग्रांट  मेडिकल  कालेज  तथा  जे०  जे०  बम्बई  में  एक  एड्स  यूनिट  जिसके  लिए
 सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  को  12.00  लाख  रुपए  दिए  गए  भारत  सरकार  ने  राज्य
 सरकार  के  सहयोग  से  अत्यधिक  खतरे  वाले  व्यक्षितयों  के बीच  तथा  संचार
 कार्यकलापों  का  पता  भी  लगाया  है  तथा  जिसके  लिए  राज्य  को  आवश्यक  केन्द्रीय  सहायता
 भीदेदी

 -

 मध्यकालिक  योजना  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  राज्य  की  कायंकलाप  योजना  को  सरकार  द्वारा  पहले
 ही  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  तथा  कार्यकलापों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  पहले
 ही  धन  दे  दिया  गया  है  ।  राज्य  स्तर  पर  कार्यत्रम  प्रबन्ध  सुदृढ़  करने  के  लिए  राज्य  सरकार
 क्रम  कार्यकलापों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  उनका  अनुवीक्षण  करने  के  लिए  एक  पृथक  एड्स  नियन्त्रण  कक्ष
 स्थापित  करने  के  लिए  पहले  ही  सहमत  हो  गई

 ह

 स्वस्थ  गृह  के  लिए  महिला  कांग्रेस  को  बेठक

 4128.  भ्री  नवल  किशोर  राय  :  कया  पयविर्ण  ओर  यन  ग्रन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17-23  नवम्बर  1991  के  सण्डे  आबजबंर  में
 मैंट  :  अर्नेस्ट  होंडरिग्स  अभिडस्ट  हाइजिक्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओरं  दिलाया  गया

 हा



 चिस्क्ति  उत्तर  17  1991

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  टैं  और  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्थकही  को  गई

 पर्फाक्श्ण  और  बन  राज्य  संत्रो  कमल  :  ओर  संयुक्त  राज्य  अभरीका  की

 एक  गैेर-सरकारी  एजेंसी  एन्वायनमेंट  एण्ड  डेवलपमेंट  आरगनाइजेशन  द्वारा  8-12
 1991  को  फ्लोरिडा  रा०  में  वल्ढ  वीमेन्स  कांग्रेस  फार  ए  हैल्दी  प्लेनेटਂ
 का  आयोजन  किया  भारत  सरकार  को  इस  सम्मेलन  से  कोई  रिपोर्ट  अथवा  अनुशंसा  प्राप्त  नहीं  हुई
 दै+  सरकपर  द्वारा  कारंवाई  करने  का  भ्रश्व  ही  नहीं  उठक्ष  ।

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  कमरे

 किराए  पर  देने  को  बर

 4129.  थ्रीः  एम०  वो०  चअस्पशेखर  क्या  नागर  विंगामन  ओर  पश्चेटन  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  होटलों  ने  अपने  फार्थ-निष्चादन  में  सुधार

 नहीं  किया  है  और  न  ही  कुंछ  विदेशी  फर्मों  के  साथ  संयुक्त  व्यापार  समझोते  के  बावजूद  इनमें  से  फ़त्केक

 ने  कमरे  किराए  पर  देने  की  लक्षित  दर  को  प्राप्त  किया

 क्या  होटल  नई  दिल्ली  और  बंगलोौर  भारी  मात्रा  में  विदेशी  कम  करने  के

 बाबजूद  अपने  काये-निष्पादन  में  सुधार  करने  में  असफल  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 मायर  घिपानन  उक्केर  पर्यटन  संजो  व्यधवराव  :  के  देश  के  कुछ

 हिसकों  मे  बड़  बडे  खाड़ी  युद्ध  ओर  उसके  हुए  प्रतिक्  4  प्रचार  से  देश  में

 पर्बडन  उच्योग  को  धक्का  लगा  इससे  भारत  पर्यटन  विकास  निगश्च  के  के अधिभोग  और

 जिसीय  निष्पादन  पर  भी  कुप्रभाव  पड़ा  है  जिसमें  नई  दिल्ली  और  बंगलौर  स्थित  अशोक  होटल  भी

 सम्मिलित  हैं  ।

 राष्ट्रीय  फ़रतो  भूमि  छोड  को  वोजनाएं

 4130.  भी  शंकर  सिह  बाघेला  :

 जञा०  ॥  Yo  ।]  क्के  पढेल  :

 की  भोरेश्वर  सप्ये  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  बिकास  बोडें  द्वारा  विभिन्न  क्षेत्रों  में  परती  भूमि  विकास  के  लिए  क्या

 योजनाएं  बनाई  गई

 .  कोर  ने  अपनी  में  कितनी  सफलता  प्राष्ल  की

 क्या  बोड्ड  ने  राज्यों  को  कोई  अनुदान  दिए  और
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 यदि  तो  अनुदान  के  रूप  कितनी  राशि  दी  है  और  उस  धनराशि  की
 बास्तविक  उपयोगिता  क्या  है  ?

 पर्यावरण  एवं  बन  राज्य  मंत्री  कमल  :  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकाम  बोई  द्वारा
 निम्नलिखित  केन्द्र/केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  कार्थान्वित  की  जा  रही  हैं  :---

 1.  समेकित  परती  भूमि  विकास  परियोजनाओं  की  स्कीम  ।

 ,  इंधन  लकड़ी/चारा  परियोजनाओं  की  स्कीम  ।

 विकेन्द्रित  जन-पौधशाला  स्कीम  ।

 ,  सीमांत  धब  सहायता  स्कीम  ।

 ओषधीय  पौधों  सहित  लघु  वनोपज  पैदा  करने  की  स्कीम  ।
 .  बीज  विकास  स्कीम  |

 .  हवाई  बीजारोपण  स्कीम  ।

 अनुदान  सहायता  स्क्रीम  ऐजेंसियों  के  । 9०0
 ०

 ०
 ७

 +

 ७०

 ९3

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सभी  राज्यों  के  लिए  20  सूत्री  व  र्मक्रम  के  अन्तर्गत
 वनीकरण/वृक्षारोपण  का  कुल  समेकित  लक्ष्य  तथा  उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :--

 लक्ष्य  उपलब्धि

 8.6  मि०  हैक्टेयर  8.8  मि०  हैक्टेयर

 जहां  तक  बोडड  की  प्लान  स्कीमों  का  सम्बन्ध  इनमें  अधिकतर  नई ं  पहलें  की  गई  हैं  ताकि
 वक्षारोपण  और  परती  भूमि  विकास  के  चल  रहे  कायंत्रमों  में  ग्ुणात्मक  परिवतंन  लाया  जा

 सके  और  कमियों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  इनमें  अधिकांश  स्क्रीमें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  वाले
 भाग  के  दौरान  आरम्भ  की  गयी  थी  इस  अवस्था  में  अभी  इनकी  सफलता  का  मृल्यांकन  नहीं  किया
 जा  सकता  ।

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बोडं  द्वारा  प्रदान  की  गई  धनराशि  सहित
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  वनीकरण/वृक्षा रोपण  का्यंकलापों  के  लिए  धनराशि  का  राज्यवार  आबंटन
 और  उपयोग  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  वोरान  20  सूत्रों  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 वनीकरण/वक्षारोपण  कार्यकलापों  के  लिए  राज्यवार
 बंबार  आबंटन  तथा  उपयोग

 रुपयों
 |
 ऋ्रम  सं  ०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  आबंटन

 रा
 उपयोग

 व््च््ाफफसस  सस््क्क् ३उआउउं्त्-्््यतययय्प५८>ीााधफ्ण्ज््््ज्ूज»फअप्प्् 1 2 3  क्लल  कछसोय  ॉफसस
 2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  +
 हि
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 ।  ०2

 2.  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  असम

 4.  बिहार

 5.  गोवा

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालंण्ड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु

 23.  ज्िपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह

 27.  चण्डी गढ़
 28.  दादर  ब  नगर  हवेली

 2419.85

 9056.50

 18794.32

 617.35

 15241.87

 7651.92

 9700.75

 4792.13

 11069.09

 9042.90

 20231.34

 18282.62  2

 5

 2601.10

 2150.35

 10868.04

 4047.40  68.04

 4047.40

 29653.24

 39.37

 906.20

 397.30

 17  1991

 4

 1879.41

 8031.08

 21222.01

 580.38

 16131.35

 8345.19

 9066.47

 4784.17

 13158.62

 7738.37

 18930.48

 17301.80

 1529.68

 2844.11

 2615.21

 1963.99

 11315.96

 4656.49

 14733.67

 1055.04

 14237.44

 2162.89

 30817.49

 11047.26

 757.55

 109.15

 412.15
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 ।  2  3  4

 29.  दिल्ली  371.62  553.22

 30.  दमण  और  दीव  142.50  112.51

 31.  लक्षद्वीप  19.85  35.57

 42.  पांडिचेरी  154,27  209.23

 योग  :  24  !033.80  242662.55

 समेकित  परती  भूमि  विकास  परियोजना

 4131  श्री  अर्जन  सिंह  यादव  :  क्या  पर्यावरण  और  थन  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  में  समेकित  परती  भूमि  विकास  परियोजना  के  अन्तगंत  कितने  जिलों  को
 शामिल  किया  गया

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  निर्धारित  किया  गया
 लक्ष्य  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  उपलब्धियां  और

 आगापी  वर्ष  किन-किन  जिलों  को  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  लाए  जाने  को  सम्भावना

 पर्यावरण  एवं  धन  राज्य  सन्त्रो  कप्तत  :  और  समेकित  परतोी  भूमि  विकास
 परियोजनाओं  की  स्कीम  के  अन्तगंत  वष  1५89-90  और  1990-91  में  उत्तर  प्रदेश  के

 टिहरी  जालोन  तथा  झांसी  जिलों  के  लिए  परियोजनाएं
 स्वीकृत  की  गई  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धि

 हैक्टेयर  हेक्टेयर

 1989-90  2246  1630

 1990-  ।  2449  2332

 वर्ष  1991-92  के  लक्ष्य  के  लिए  3375  हेक्टेयर  है  ।

 उपर्युकत्र  जिलों  के  लिए  पहले  से  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का  आगामी  बर्ष  (1992-
 की

 ः

 शि
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 97)  के  दौरान  विस्तार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बलिया  और  मंनपुरी  जिलों  के  लिए  भी  परियोजनाएं
 तैयार  की  जा  रही

 कर्नाटक  सें  का  फंलना

 4132.  श्रीमती  चन्द्र  ग्रभा  असे  :

 श्रीमती  बसवाराकेश्वरी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  धीरे-धीरे  फैल  रही

 1991  क  की  स्थिति  के  अनुसार  एड्स  के  लिए  कितने  व्यक्तितयों  की  जांच  की

 गई  है  और  उनमें  से  कितने  लोगों  को  एच०  आई०  वी०  पाजिटिव  से  प्रभावित  पाया

 कर्नाटक  में  ।99।  से  1991  के  बीच  एड्स  से  कितने  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हुई  और

 कर्नाटक  में  एड्स  को  फंलने  से  रोकने  के  लिए  क्यर  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने
 का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  :
 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अत्यधिक  खतरे  वाले  ब्यक्तियों  के कुल  49320  नमूनों  की

 जांच  की  गई  है  जिसमें  से  !35  ब्यक्ति  सीरो-पाजिटिव  वाले  पाए  जिसमें  से  63  ब्यक्ति  वेस्टनं
 ब्लाट  टेस्ट  द्वारा  संक्रमित  साबित  किए  गए  ।

 कर्नाटक  राज्य  से  कोई  मौत  सूचित  नहीं  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  एड्स  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  अन्तगत  भारत  सरकार  ने  अत्यधिक  रूतरे  वाले  सभी
 समूहों  की  जांच  करने  हेतु  निम्नलिखित  स्थानों  पर  4  निगरानी  केन्द्र  पहले  ही  स्थापित  कर  दिए
 हैं  :-

 1.  बेंगलूर  मेडिकल  बेंगलूर  ।

 2.  कस्तूरबा  मेडिकल  मनिपाल  ।

 3.  बोरिंग  एण्ड  एल०  सी०  बेंगलूर  ।

 4.  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  तथा  तन्त्रिका  शल्य  चिकित्सा  बेंगलूर  ।

 अभी  कार्य  शुरू  करना

 -  सरकार  ने  दान  किए  गए  रक्त  की  जांच  करने  के  लिए  4  जोनल  रक्त  जांच  केन्द्र  पहले  ही

 92.
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 स्थापित  कर  दिए  हैं  नामत  :--

 1.  एच०  एस०  आई०  एस०  बेंगलूर  ।

 2.  के०  सी०  जनरल  बेंगलूर  |

 3.  के०  एम०  इन्स्टीट्यूट  आफ  बेंगलूर  ।

 4.  के०  एम०  सी०  हुबली  ।

 उपर्युक्त  इन  निगरानी  केन्द्रों  को  रक्त  बंकों  से  प्राप्त  सभी  रक्त  नमूनों  की  जांच  करने  के  लिए
 जो  नलरबत  जांच  केन्द्रों  के  रूप  में  निर्धारित  किया  गया  भारत  सरकार  ने  बेंगलूर  मेडिकल

 :  बेंगलर  में  एड्स  यूनिट  को  भी  परिलक्षित  किया  है  तथा  वर्ष  989-90  के  दौरान  राज्य  सरकार  को

 दस  लाख  रुपए  की  राशि  पहले  ही  दे  दी  गई  है  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  विशिष्ट

 समूहों  के लिए  आई०  ई०  सी०  कार्यक्रम  को  तेज  कर  दिया  है  ।

 भारत  में  महिलाओं  के  बारे  में  विश्व  बंक  को  रिपोर्ट

 4132.  श्री  रविशाय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  :  2  |  991  के  स्टेट्समेन  में  वीमेन
 नीड  सेज  स्टडीਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 सरकार  ने  भारतीय  महिलाओं  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 सामव  संसाधन  विकास  भन््त्री  अर्जुन  :  से  सूंचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  आयोग

 4134.  श्रो  मुकूल  वासनिक  :

 श्री  राजवोर  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  एक  उच्चस्तरीय  समिति  ने  बच्चों  के विकास  की  निगरानी  करने  और  उन्हें  सभी
 प्रकार  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  आयोग  गठित  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  इसी  समिति  ने  बाल  मजदूरी  का  चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की
 और

 ह

 रू

 93



 लिखित  उत्तर  [7  91

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  तेयार  की  गई  कायं  योजना  का  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  अर्शून  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 बाल  विकास  योजनाए

 4135.  शी  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  द्वारा  बाल  विकास  के  लिए  चलाई  जा  रही  योजनाओं  के  नाम  क्या

 बच्चों  के  विकास  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  तथा  किस

 सीमा  तक  प्राप्त  किया  और

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराणि  आबंटित  की  गई  तथा  इन  कितनी
 घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 ह

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  सह  :  बच्चों  के  विकास  के  लिए  सरकार  की

 मुख्य  योजनाओं  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  ।

 2.  गेहूं  आधारित  पोषाहार  कार्यक्रम  ।

 3.  दिवस  देलभाल  केन्द्र  ।

 4.  बालबाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  ।

 5.  देखभाल  और  सुरक्षा  के  जरूर  बच्चों  के  कल्याण  सम्बन्धी  योजनाएं  ।

 6.  सावंजनिक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  ।

 ओर  इन  योजनाओं  के  लिए  राज्यवार  आबटित  धनराशि
 ओर  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इन  पर  खर्च  हुई  धनराशि  दर्शाने  वाले  सलग्न  से
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 क्रम  राज्य  का  नाम

 लिखित  उत्तर

 1990-91  के  दोरान  आई०  सी०  डी०  एस०  के  लिए  विशोय  आबंटन  और
 दी  गई  धनराशि  तथा  प्रयालित  को  जाने  वाली  आई०  सी०  डो०

 एस०  परियोजनाओं  के  सम्दर्भ  में  लक्ष्ष  और  उपलब्धियां

 लक्ष्य

 परिचालित  की  जाने

 उपलब्धियां

 प्रचालित  की  गई  वित्तीय
 आबटन

 1157.95

 136.80

 762.91

 2383.01

 145.05

 1801.49

 444.24

 342.05

 2444.88  9

 2444.8  179.92

 209.69

 231.82

 923.54

 923.54

 589.48

 सं०  वाली  परियोजनाओं  परियोजनाओं
 की  संख्या  की  संख्या

 |  ड  3  4

 आं७  प्रदेश

 2.  अरूणा चल  प्रदेश  6  6

 3.  अमम

 4.  बिहार  26  26

 5.  गोवा

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा  2  2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  2  2

 9.  जम्पू  और  कश्मीर  2  2

 कर्नाटक

 केरल  5  5

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर  3  3

 मेघालय  4  4

 मिजोरम  3  3

 नागालैण्ड  3  3

 उड़ीसा

 पंजाब  5  5

 1157.95

 136.80

 762.91

 2983.01

 145.05

 1801.49.

 444  24

 342.05

 2444.88

 209.69

 923.54

 589.48
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 लिखित  उत्तर

 216  23  00.00

 17  1991

 2  3  4  5  6

 20.  राजस्थान  1270.69  1270.69

 21.  सिक्किम  53.12  53.12

 22.  तमिलनाड  13  13  1155.32  1155.32

 23.  त्रिपुरा  1  120.01  120.01

 24.  उत्तर  प्रदेश  28  28  2422.89  2422  89

 25.  पश्चिम  बंगाल  14  14  1693.57  1693.57

 केस  शासित  प्रदेश

 26.  अंडमान  और  निकोबार  27.36  27.36

 27.  चण्टीगढ़  24.00  24.00

 28.  दादर  ओर  नगर  हवेली  12.70  12.70

 29.  दिल्ली  1 1  373.62  373.62
 30.  दमन  और  दीव  8.00  8.00

 31..  लक्षद्वीप  6.42  6.42

 32.  पांडिचेरी  70.00  70.00

 *  216  23500.00

 गेंहू  आधारित  पोधाहार  कार्यक्रम  1990-91  के  दोरान  राज्यवार  वास्तविक

 क्रम  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश
 स०

 1.  आंध्र  प्रदेश

 96

 और  विशोय  लक्ष्य  और  उपसब्धियां

 वास्तविक  लक्ष्य  वित्तीय

 लाभ  दी  गई  धनराशि  लक्ष्य  उपलब्धियां

 फ्राप्तकर्ता  के  अमुसार  लाभ  रुपयों  में
 प्राप्तकर्ताओं

 की  संख्या

 3  4  5  6

 4.17  1.31  197.40  197.40.

 .



 26  1913  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6

 2.  असम  1.83  0.19  29.61  29.61
 3.  बिहार  0.80  0.14  22.20  22.20
 4.  दादर  और  नगर  हवेली  0.04  0.02  3.00  3.00

 5.  दमन  और  दीब  0.03  0.006  1.00  1.00
 6.  गोवा  0.02  0.21  182,63  182.63
 7.  गुजरात  0.75  0.33  49.60  49.60
 8.  हरियाणा  0.77  0.61  92.12  92.12

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0.33  0.14  22.20  22.20

 10.  *कर्नाटक  1.15  न  न  न

 11.  मध्य  प्रदेश  2.54  0.29  44.34  44.35
 12.  महाराष्ट्र  6.29  5.21  782.63  782.63

 13.  शमेघालय  0.03  न+  —  _

 14.  उहीसा  7.29  3.24  487.16  487.16

 15.  पांडिचेरी  0.44  0.12  18.00  18.00

 16.  राजस्थान  0.98  0.56  84.35  84.35

 17.  तमिलनाडु  1.20  0.76  114.35  114.35

 18.  उत्तर  प्रदेश  3.53  0.22  34.35  34.35

 19.  पश्चिम  बंगाल  0.83  0,16  24.41  24.41

 20.  *मणिपुर  0.३7  न  —

 शिशगह्  1990-91

 क्रम  राज्य/केन्द्र  शा०  प्रदेश  वास्तविक  वित्तीय  आबंटन  व्यय

 स॒ं०  7  ऋकन््च्नयथयाना  लाखों  (5०  लाखों

 लक्ष्य  उपलब्धियां
 की  की

 2  3  4  5  6

 1.  आन्श्न  प्रदेश  1,270  1,270  156,83  156,83

 शा
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 17  !991

 2  3  4  5  6

 असम  157  157  18.56  61.56

 बिहार  460  460  33,53  33.53

 ग्रुजरात  755  355  92.77.  _  92.77

 हरियाणा  306  306  42.85  42.85

 हिमाचल  प्रदेश  500  500  53.51  53.51

 जम्पू  और  कश्मीर  108  108  11.0%  11.09

 कर्नाटक  539  539  74.21  74.71

 केरल  698  698  84.67  84.67

 मध्य  प्रदेश  1,435  1,435  162.08  162.08

 महाराष्ट्र  1,167  1,167  116.06  116.06

 -  मणिपुर  146  146  17.36  17  १6

 मेघालय  128  128  18.08  18.08

 नागालैंड  शुन्य  शून्य  शून्य  शून्य

 उड़ीसा  585  585  79.07  79.07

 पंजाब  179  179  26.92  26.92

 राजस्थान  675  665  123.63  123.63

 सिक्किम  104  104  13.11  13.11

 तमिलनाडु  890  890  “114.31  114.31

 त्रिपुरा  161  161  21.52  21.52
 उत्तर  प्रदेश  835  835  116.29  116.26
 पश्चिम  बंगाल  515  515  74.19  74.19
 अरुणाचल  प्रदेश  44  44  4.29  4.29

 गोवा  35  35  4.80  4.80

 मिजोरम  102  102  16.11.  16.11

 अंडमान  निकोबार  44  44  5.14  5.14

 चंडीगढ़  29  29  4.10  4.10
 दादर  नगर  हवेली  9  9  1.04  |

 ९4
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 |  2  3  4  5  6

 29...  दिल्ली  282  282  28.74  28.74

 30.  लक्षद्वीप  12  ।2  0.77  0.77

 31.  पांडिचेरी  Te  70  11.75  11.75

 32.  दमन  व  दीव  शून्य  शून्य  शुन्य  शृन्य

 नोट  :  प्रत्येक  यूनिट  0---6  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  लगभग  5  बच्चों  को  कवर  करता  है  ।  यह  योजना

 सेवी  संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 बालआड़ो  पोषाहार  कार्यक्रम  वर्ष  1990-91  के  वौरान  राज्य  केस  शासित
 प्रदेश-वार  हुए  वास्तविक  लक्ष्य  और  उपलब्धियां

 दर्शाने  वाला  विवरण

 आबंटित  किया  गया  खर्च क्रम  राज्य/केन्द्र  शासित  बालबाड़ी  पोषाहार

 सं०  का  नाम  केन्द्रों  की  संख्या  धनराशि  (२०  लाखों  में  )

 निर्धारित  प्राप्तਂ

 लक्ष्य  लक्ष्य

 1.  2  3  4  5  0

 ।.  आंध्र  प्रदेश  306  306  21.26  21.26

 2,  असम  286  286  14.66  14.66

 3,  अरूणा चल  प्रदेश  76  6  2.58  2.58

 4.  बिहार  159  159  8.15  8.15

 5.  ग्रुजरात  816  816  61.25  61.25

 6.  हरियाणा  167  167  15.40  15.40

 7.  हिमाचल  प्रदेश  45  45  2.87  2.87

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  33  33  2.21  2.21

 9.  केरल  8।  181  13.56  13.56

 10.  कर्नाटक  251  251  26.36  26.36

 11.  मध्य  प्रदेश  310  310  16.49  16.49



 लिखित  उत्तर  17  ।99।

 1.  2  ३  4  5  6

 12.  महाराष्ट्र  957  957  46.86  46.86

 13.  मणिपुर  77  77  5.19  5.19

 14.  मेघालय  58  58  2.08  2.08

 15.  नागालैण्ड  28  28  1.69  1.69

 16.  उड़ीसा  217  217  14.55  14.55

 17.  पंजाब  95  95  9.15.  9.15

 18.  राजस्थान  208  208  12.28  12.28

 19.  तमिलनाडु  160  160  7.98  7.98
 20.  त्रिपुरा  13?  132  7.55  7.55
 21.  उत्तर  प्रदेश  445  445  34.05  34.05
 22.  पश्चिम  बंगाल  301  301  17.36  17.36
 23.  मिजोरम  57  57  2.80  2.80
 24.  गोवा  55  55  1.50  1.50
 25.  सिक्किम  जा

 पा
 न+  न

 26.  चंडीगढ़  69  69  0.99  0.99

 27.  दादर  नगर  ह॒वेली  4  4  0.35  0.35
 28.  दिल्ली  147  147  16.35  16.35

 29.  पाडिचेरी  1 1  0.04  0.04
 a

 नोट*  :
 प्रत्येक  केन्द्र

 में
 3--6  वर्ष  की  आयु  वर्ग

 के
 लगभग  40  बच्चे  होते  यह  योजना

 स्वयंसेवी  संगठन  के  माध्यम  से  कार्यान्बित  की  जा  रही  है  ।

 विवरण-५

 देखभाल  ओर  सुरक्षा  के  जरूरतमम्द  बच्चों  के  कश्याण  के  लिए  बोलना

 क्रम  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश
 नी  सडसकस्स  ्स  ख  ख  आ  ं ंॉंरध०।५ु०३ंरर्िरिय--डन

 2  |
 सं०  का  नाम  दी  गई  घनराशि

 ्््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जग्प््म्््म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्ऊम्म्त्म्त्ाणजजਂ

 ४ ॥ 2 रे ्ज्ग्िच््आ्््च्ाींा।ा।॥ाओञ्टाओ३एओीओआओओआओआओआओआओख लक ं्रनररजओ न३ ं आंध्र प्रदेश



 56  1913  लिखित  उसलेर

 1  2  3

 2.  असम  9,69,570

 3.  बिहार  8,24,8  50

 4.  गुजरात  20,92,500

 5.  हस्याणा  5,80,448

 6.  हिमाचल  प्रदेश  90,451

 7.  कर्नाटक  53,88, 27

 8.  केरल  16,

 9.  मध्य  प्रदेश  6,41,250

 10.  महा  राष्ट्र  48,37,5:  0

 11.  मणिपुर  2,56,950

 12.  मेघालय  7,17,638

 13.  नागालेंण्ड  6,29,460

 14.  उड़ीसा  49,61,310

 15.  राजस्थान  11,8  1,8  67

 16.  पंजाब  1,18,200

 17.  तमिलनाडु  1,30,44,956

 18,  उत्तर  प्रदेश  8,888

 19.  त्रिपुरा  6,26,400

 20.  सिक्किम  1,35,000

 21.  पश्चिम  बंगाल  68,92,613

 22.  अरूणा चल  प्रदेश  2,59,200

 23.  गोआा  6,43,240

 24.  मिजोरम  33,750

 25.  दिल्ली  7,02,000

 26.  अण्डमान  और  थिकोबार  2,9  7,000

 27.  पांडिचेरी  14,99,18  4

 लक्ष्य  निर्धारित
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 खेल  राज्य  मन्त्रियों  का  सम्मेलन

 4136.  घममण्णां  भोंडय्या  सादुल  :

 श्रोसतो  वसुन्धरा  राजे  :

 थी  मकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :

 शी  हसनान  सोल्लाह  :

 क्या  सालव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युवा  मामलों  और  खेल  के  राज्य  मन्त्रियों  का  चौथा  राष्ट्रीय  सम्मेलन  अभी  हाल  ही
 में  नई  दिल्ली  में  हुआ

 यदि  तो  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  सिफारिश  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई/करने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भनन््त्री  अज न  :  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  राज्य  मन्त्रियों
 का  चतुर्थ  राष्ट्रीय  सम्मेलन  18  1991  को  नई  दिल्ली  में  हुआ  था  ।  इसमें  की  गई  सिफारिशें
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से
 संभावित  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 18  1991  को  सई  विल्लो  में  आयोजित  युवा  कार्यक्रम  ओर  खेल  सन्त्रियों  के

 चतुर्थ  सम्मेलन  को  सिफारिशों  को  सूचो

 यवा  कार्यक्रम

 नेहरू  युवा  केन्द्रों  क ेकायंकलापों  क ेउचित  समन्वय  के  लिए  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  की  स्वायत्त
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  स्तरीय  समन्वय  के  लिए  प्रबन्ध  किया  जाना

 2.  संस्कृति  और  लोक  कला  क्षेत्र  को  विशिष्ट  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  नेहरू  युवा  केन्द्र
 कार्यक्रमों  की  जिला  स्तरीय  आयोजन  समितियों  को  और  अधिक  सुढढ़  बनाना  चाहिए  ।

 3.  प्रत्येक  जिले  में  तथा  जो  जिले  क्षेत्रफल  और  जनसंख्या  में  बड़े  हैं  वहां  ब्लाकों  में  भी  कम  से
 कम  एक  नेहरू  युवा  केन्द्र  खोला  जाना

 4.  राष्ट्रीय  सेबा  योजना  एस०  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  घनराशि  सीधे
 ही  कालेज  को  दी  जानी  चाहिए  ।  राज्य  सरकारें  उनके  पास  अनुपयुकत  राशि  की  शीघ्र  जांच  करेगी  तथा
 धनराशि  को  सीधे  जानकारी  करने  की  भ्रक्रिया  की  सलाह  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्ताव
 भेजेगी  ।

 5.  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  और  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  योजना  को  सुदृढ़  किया  जाए  और  युवाओं  के
 लाभाथ  सभी  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  तक  इसका  विस्तार  किया  जाए  ।

 हू
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 6  युवाओं  में  स्व-रोजगार  का  संवर्धन  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के

 प्रयोजनार्थ  राज्य  सरकारें  युवाओं  द्वारा  अपना  उद्योग  शुरू  करने  और  स्व-रोजगार  कायंत्रमों  को  शुरू
 करने  के  लिए  उन्हें  आसानी  से  ऋण  देने  के  प्रश्न  पर  बैंकों  ओर  वित्तीय  संस्थानों  से  बातचीत  करेगी  ।

 7.  युवा  कल्याण  के  संवर्धन  के  लिए  कार्यरत  विविध  एजेंसियों  के  कार्यकलापों  का  समन्वय
 करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  राज्य  स्तरीय  देखरेख/समन््वय  समिति  गठित  की

 इसे  युवा  परिषद  के  नाम  से  जाना  जिसमें  सभी  सम्बन्धितों  का  प्रतिनिधित्व  हो  ।

 <
 खल

 1.  राज्य  स्तर  पर  खेलों  के  संवर्धन  के  लिए  एक  एजेंसी  हेतु  खेल  प्राधिकरण  की  स्थापना
 पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 2.  केवल  उन  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  सहायता  में  वृद्धि  के  अनुरोध  पर  प्रत्येक  विषय  के
 श्राधार  पर  अलग  से  विचार  किया  जहां  केवल  सहायता  की  प्रथम  किस्त  का  लाभ  उठा  लिया
 गया  बशतें  आग्रे  निवेश  केवल  आवश्यक  खेल  सुविधाओं  पर  प्रस्तावित  हो  ।

 3.  ग्रामीण  स्कूलों  को  अनुदान  की  योजना  के  अन्तगंत  अनुदानग्राही  संस्थान  द्वारा  सुविधाओं  के

 अनुरक्षण  के  लिए  अपेक्षित  15,000/-  रुपए  के  प्रावधान  में  कमी  की  जाए  ।

 4.  रुपए  के  अवमूल्यन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिथेटिक  ट्रंक  ओर  कृत्रिम  सतह  बिछाने  के  लिए
 सहायता  की  मात्रा  में  कमी  की  जानी  चाहिए  ।

 5.  विभिन्न  राज्यों  में  अधिक  से  अधिक  एस०  पी०  डी०  ए०  केन्द्रों  को  कार्यात्मक  बनाया  जाना
 चाहिए  ।

 6.  राज्य  स्तर  पर  खेल  टूर्नामैंटों  क ेआयोजन  के  लिए  बढ़ाई  गई  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई
 जानी  चाहिए  ।

 7.  ग्रामीण  विद्यालयों  से धनराशि  उपलब्ध  कराई  जानी  ताकि  वे  नेहरू  युवा  केन्द्रों  द्वारा
 आयोजित  किए  जाने  वाली  खेल  प्रतियोगिताओं  में  भाग  ले  जिला  स्तरीय  प्रतियोगिताओं  में  द्वितीय
 तथा  तृतीय  स्थान  प्राप्त  करने  वाले  विद्यालयों  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 8.  जूनियर  खिलाड़ियों  की  कोचिंग  तथा  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सभी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के
 लिए  राज्य  सरकारों  को  अपने  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  चाहिए  तथा  उनके  लिए  भा०  खे०  प्रा०
 की  सहायता  जारी  रखनी  चाहिए  ।

 9.  शहरी  और  ग्रामीण  खेलों  के  बीच  की  खाई  को  समाप्त  करने  के  लिए  खेल-तीति  की  समीक्षा
 की  जानी  चाहिए  ।

 10.  आइस-हॉंकी  जेसे  साहसिक  खेलों  को  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  और  इन्हें
 प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  शीतकालीन  खेलों  को  न  केवल  पयंटन  के  विषय  के  रूप  में  ही  माना
 जांए  बल्कि  खेल  विभाग  को  चाहिए  कि  वह  स्क्रंग  को  भी  खेल  का  दर्जा
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 11.  प्रत्येक  प्राथमिक  विद्यालय  अध्यापक  को  खेल  तथा  सिफारिश  शिक्षा  दिग्विन्यास  दिया
 जाना

 12.  प्रत्येक  राज्य  को  ।  या  2  खेल  विधाओं  को  अपनाना  चाहिए  और  उन  खेलों  पर  विशेष
 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 13.  खेल  मैदानों  के  लिए  भूमि  आरक्षित  की  जानी

 14.  केन्द्रीय  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  तथा  भा०  खे०  प्रा०  को  खेल  की  बुनियादी
 धाओं  के  सुजन  द्वारा  खेलों  के  संवर्धन  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  ।  अन्य  मामलों  को  राज्य  खेल

 एसोसियेशनों  तथा  राष्ट्रीय  खेल  संघों  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।

 15.  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  अपने  कार्यकलापों  के  लिए  अपने  संसाधनों  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।

 लखनऊ  जाने  वालो  रेलगाड़ियों  में  अधिक  धुविघाएं  उपलब्ध  कराना

 4137.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वासी  :  क्या  रेल  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  लखनऊ  जाने  वाली  गाड़ियों  के  डिब्बों  में

 वातानुकूलित  तथा  शयनयान  सुविधाएं  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  सल्लिकाजु  :  से  शयनयान  और  वातानुकूलित
 सवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जो  उत्पादन  यूनिटों  से  ऐसे  सवारी  डिब्बों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 फाणासऊ  और  प्रयाग  के  बीच  बोहरो  रेल  लाइन

 4138.  भरी  रामपुजन  पटेल  :  क्या  रेल  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फाफामऊ  और  प्रयाग  के  बीच  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  और  कार्यान्वित  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  सल्लिकाजु  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नद्दीं  उठता  ।
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 आन्ध्न  प्रवेश  के  तटोय  क्षेत्रों  में  अस्पतालों  को  स्थापना  करना

 ]

 4139.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  प्राकृतिक  आपदाओं  के  शिकार  लोगों  का  इलाज  करने  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  के  तटीय

 क्षेत्रों  मे ंअस्पतालों  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन््त्री  डो०  के०  तारादेवो
 से  हां  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  विपदा  राहत  के  लिए

 एक  दीघंकालीन  कार्यनीति  के  रूप  में  10  बेस  अस्पतालों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।

 केख्रोय  विद्यालय  संगठन  में  कथित  अनियमितताएं

 4140.  प्रो०  रासासह  रावत  :
 ओ  राजेन्द्र  अग्निहोन्नी  :
 श्री  रविराय  :
 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :
 थओरो  मुहो  रास  संकिया  :
 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :
 थ्रो  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ध्यान  दिनांक  14,  ।5  और  17  1991  के  सहाराਂ  में
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  कथित  व्याप्त  विभिन्न  किस्म  की  अनियमितताओं  के  बारे  में  प्रकाशित
 चार  रिपोर्टों की ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  एवं  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  किया

 सानव  संसाधन  विकास  भन््त्रो  अज  न  :  से  सहाराਂ  में  14  से
 17  1991  के  बीच  प्रकाशित  मामले  उच्चतर  प्राथमिकता  वाले  बच्चों  की  कीमत  पर  विशेष

 छूट  के  अन्तर्गत  दाखिलों  और  विभिन्न  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासनिक  मामलों  से  सम्बन्धित  है  ।
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 जहां  तक  विशेष  छूट  के  अन्तगंत  दाखिलों  में  सम्बन्ध  ये  अनुमत्य  कक्षा-सीमा  के  अतिरिक्त

 दिए  जाते  हैं  और  बच्चों  की  पात्र  श्रेणी  पर  प्रभाव  नहीं  पढ़ता  ।

 विशेष  छुट  पर  दाखिले  वर्ष  1987-88  में  बन्द  कर  दिए  गए  तत्कालीन  अध्यक्ष  द्वारा
 1988  में  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  और  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  विशेष  छूट  पर

 दाखिले  व्यापक  सामाजिक  विचार-विमर्शों  में  सम्भव  होने  चाहिए  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जनता
 के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ-साथ  सरकारी  कमंचारियों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कमंचारियों  से  सम्बन्धित

 अनुरोधों  पर  ययोचित  विचार  किया  जाएगा  ।  जबकि  अपेक्षित  अनुकम्पा  वाले  मामलों  पर

 पूवंक  विचार  किया  जाएगा  ।

 विशेष  छूट  के  अन्तगंत  दाखिला  देना  1990  में  पुनः  बन्द  कर  दिया  गया

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  ने  1990  में  पुनः  यह  देखते  हुए  कि  संसद  के
 माननीय  सदस्यों  की  सिफारिशों  को  यथोचित  महत्व  दिया  जाना  है  क्योंकि  उन्हें  ये जनहित  में  करना

 होता  विवेकाधीन  अधिकारों  का  प्रयोग  करने  के  प्रावधान  की  पुनरीक्षा  की  ।

 अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  विशेष  छूट  अध्यक्ष  के  पूव-अनुमोदन  से  आयुक्त  द्वारा  योग्य
 मामलों  में  दी  जानी  जारी  रहेगी  ।  अगला  शैक्षिक  सत्र  आरम्भ  होने  से  पूर्व  एक  बार  समस्त
 मामलों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है|

 अन्य  सन्दर्भ  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासनिक  मामलों  के  सरकार  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 चारी  संघ  की  उचित  शिकायतों  की  जांच  करने  को  ध्यान  में  रखते  उनके  साथ  मामलों  पर  चर्चा
 करने  के  लिए  सर्देव  तैयार  है  ताकि  उनका  उपयुक्त  समाधान  किया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 के  अध्यक्ष  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कमंचारियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  विभिन्न
 संघों  के  साथ  बंठक  आयोजित  की  हैं  ।

 डिडिगुल  ओर  बंगलोर  के  बीच  रलगाड़ो

 4141.  डा०  बी०  राजेश्वरन  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 कया  डिंडिगुल  और  बंगलौर  के  बीच  यात्रियों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए
 एक  रेलगाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मल्लिकाज  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  ओऔचित्य  न  होने  के  कारण  ।  नि
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 क्ल्लो  से  उदयपुर  तक तक  एपरबस  सेवा

 ]

 4142.  श्री  भेरू  लाल  कया  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटन  समस्याओं  में  सुधार  के  लिए  दिल्ली  से  जयपुर  और  उदयपुर  के  लिए  एयरबस
 सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मनन््त्रो  माधवराव  :  नहीं  ।

 जयपुर  और  उदयपुर  हवाई  अडू  एयरबस  विमान  परिचालनों  के  लिए  उपकरणों  से
 सज्जित  नहीं  हैं  ।  दिल्ली-जयपुर  और  दिल्ली-उदयपुर  सैक्टरों  पर  इस  समय  प्रदान  की  गई  क्षमता  इन

 सक्टरों  के  लिए  पयंटकों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 तिरुवनन्तपुरभ  हवाई  अड्डू  का  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अऔ्डू  के  रूप  में  विकास

 ]

 4143.  क्री  के०  पी०  उननोकृष्णन  :
 श्री  कोडोकुन्नील  सुरेश  :

 क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तिरुवनन्तपुरम  हकाई
 अड्डु  का  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डु  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  वर्ष  1991-92  में  कितनी  राशि
 आवंटित  की  गई  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सन््त्रो  साधवराव  :  तिरुव  नन््तपुरम  हवाई  अड्डे  का
 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  वर्ष  1991-92  में  7.03  करोड़  रुपए
 आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 फम्या  कुमारों  में  हवाई  अड्डा

 4144.  थी  एन०  डेनिस  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कन्या  तमिलनाडु  में  एक  हवाई  क्रट्ठा  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विसानन  ओर  पर्यटन  सन््त्री  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 आयुर्वेद  कालेजों/बस्पतालों  को  सहायता

 4  श्री  रामलखन  सिंह  यादव  :

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 बया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिलहाल  राज्यवार  कार्यरत  आयुर्वेद  चिकित्सा  कालेजों  और  अस्पतालों  की  संख्या  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयुर्वेद  चिकित्सा  कालेजों  और  अस्पतालों  को  राज्यवार

 कितना  वित्तीय  अनुदान  दिया  गया

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  नए  आयुर्वेद  अस्पताल  और  कालेज  खोलने  तथा  चालू

 आयुर्वेद  अस्पतालों  तथा  कालेजों  के  विस्तार  हेतु  निवेदन  किया  और
 ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  गौर  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  डी०  के०  तारादेबो

 संरूग्त  विवरण  के  अनुसार

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कालेजों  की  संख्या  आयुर्वेदिक  अस्पतालों

 सं०  की  संख्या

 2  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  4  8

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  2

 3.  असम  2

 4.  बिहार  9  9
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 2  तर

 5.  गोवा

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  व  कश्मीर

 10.  केरल

 11.  कर्नाटक

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालेंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु

 23.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अंडमान  व  निकोबार  हीपसमृह

 27.  चंडीगढ़

 28.  दादरा  एबं  नगर  हवेली

 29.  दमन  व  दीव

 17  1991
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 30,  दिल्ली

 31.  लक्षद्वीप

 32.  पांडिचेरी

 अखिल  भारत  :  ध्छ  6०

 टिप्पणी  :  —=  शून्य  सूचना  |

 प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 लिखित  उत्तर

 1527

 पिछले  तोन  यों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  बोरान  राज्य-बार  आपर्थ दिक  भेडिकंल  कालेशों  ओर
 अस्पतालों  को  दिया  गया  सहायता  अनृदात्त

 क्रम  सं०  संस्थान  का  नाम
 राज्यवार

 2

 1.  स्वामी  कल्याण  देव

 कीय  आयुर्वेदिक
 उत्तर  प्रदेश

 2.  आर०  ए०  पोहार  आयुर्वेदिक
 चिकित्सा  एम०  ए०

 पीह्ार  बम्बई

 3.  वसन््त  दादा  पाटिल  आयुर्वेदिक
 चिकित्सा

 राष्ट्र

 4.  राजकीय  आयुर्वेदिक  चिकित्सा
 जिला

 हि०  प्र०

 1988-89  9  1989-90  1990-91

 लाख

 1,35,750
 10,00,000

 ————

 11,35,750
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 5.

 6.

 7.

 8.

 10.

 11

 13.

 14.

 2

 शओीकृष्ण  राजकीय  आयुर्वेदिक
 हरियाणा

 गौड़  ब्राह्मण  वेद्य  पंचमी

 हरियाणा

 एस  ०  एस०  एन०  आयुर्वेदिक
 कालेज  एवं
 उड़ीसा

 गोपबन्धु  आयुर्वेदिक
 जिला  उड़ीसा

 »  राजकीय  आयुर्वेदिक
 पटियाला  पंजाब

 राजकीय  भारतीय  चिकित्सा
 सयाजी  राव

 विश्वेशरंया
 कर्नाटक

 आयुर्वेदिक  एवं  यूनानी  तिब्बिया
 कालेज  एवं  सहायक

 नई  दिल्ली

 12.  एम०  एम०  मालवीय  राजकीय

 आयुर्वेद
 राजस्थान

 श्री  भंवर  लाल  डंगर  आयुर्वेद
 सरदार

 जिला  चूसा

 गुलाब  कुंवरबा  आयुर्वेदिक
 धनवस्तरी

 गुजराः

 15.  आयुववेद  पुरी
 वाया

 तमिलनाडु

 ~~

 1.60  लाख

 1.60  लाख

 1.60  लाख

 17  1991

 8  लाख

 8  लाख

 8  लाख

 8  साख

 ह  लाख

 10  लाख
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 2  3  4  5

 16.  आयुर्वेद  आय॑  वेद्चन  राम  वरियर

 शिक्षा

 तमिलनाडु  1.60  लाख  न  --

 17.  जे०  बी०  रे०  राज्य  आधुरवेदिक
 चिकित्सा  कालेज  एवं  अस्पताल

 पश्चिम  बंगाल  —  _  10  लाख

 18.  केरल  आयुर्वेदिक  एवं  अनुसंधान
 केरल  1.60  लाख  न्न+  --

 जबलपुर-गोब्दिया-चनापुर  लाइन  को  बदलना

 4146.  भी  प्रफुल  पेल  :  कया  रेल  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जबलपुर-गोंदिया-चन्द्रपुर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  सर्वेक्षण  पुरा  कर

 लिया  गया  और

 यदि  तो  उसका  कया  निस्कर्ष  निकला  और  उस  पर  क्या  कायंवाही  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सर्वेक्षण  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ

 है  ।

 आगे  की  कारंवाई  सर्वेक्षण  के  परिणामों  तथा  भागामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करेगी  ।

 हिल्लो  में  लघु  उच्चोग  एककों  द्वारा  प्रदूषण

 4147.  भरी  आनन्य  रत्न  सोय  :

 श्रो  राजधोर  सिह  :

 क्या  पर्याधरण  ओर  बन  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  पंजीकृत  ऐसे  लघु  उद्योग  एककों  तथा  पार्थक्य  क्षेत्रों

 में  कार्यरत  गैर-पंजीकृत  एककों  की  संख्या  क्या  है  जिन्हें  ५दृषण  नियत्रण  मधिनियम  के  अन्तग्रंत  स्वीकृति

 दी  गई
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 इनमें  एककों  की  संख्या  क्या  है  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रदूषण  नियंत्रण

 करण  लगाए  और

 क्या  लघु  उद्योगों  के  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  अधितियम  के  प्राबच्नानों  के.दायरे  से  बाहर
 रखने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  भन््त्रो  कसल  :  लगभस  25,000  लघु
 भौद्योगिक  इकाइयों  ने  उद्योग  दिल्ली  प्रशासन  से  पंजीकरण  की  मांग  को  के  पार्थक्य
 क्षेत्रों  में  620  ओद्योगिक  इकाइयों  को  स्वीकृति  प्रदाम  की  फई  है  ।  पिछले
 तौन  वर्षों  के दौरान  लगभग  200  इकाइयों  ने  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाए  हैं  ।

 नहीं  ।

 उड़ोसा  के  प्रासोण  क्षेत्रों  में लिकित्सा  सुविधाएं

 4148.  थ्रो  के०  प्रधानों  :

 करो  अर्जुन  चरण  सेठो  :

 थो  भीम  सिह  पढेल  :

 कुमारी  बिसला  वर्सा  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  भ्षंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  एवं  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  निर्धन  जनता  व  विशेषकर  अनुसूक्ति  जातियों  एवं
 जनजातियों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-में"क््या
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 अब  तक  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  किस  सीमा  तक  कर  ली  गई  और

 चिकित्सा  सुविधाओं  में  विस्तार  क ेलिए  कौन  से  कदम  उठाए  गश  हैं  या  उठाने  का  विचार
 है  ताकि  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हो  सके  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालथ  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेवी  :
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  संविधान  के  अन्तर्गत  स्वास्थ्य  एक  राज्य  विषय  है  |  विभिम्न  ग्रामीण  स्वास्थ्य
 आधारभूत  ढांचे  अर्थात  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  उप  दाइयों  के
 प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  जनजातीय  उप-योजना  तथा  विशेथ  घटक  योजना  के
 अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  निधंन  व्यक्तियों  और  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  तका  अनुसूक्षित
 जातियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती
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 सातवीं  योजना के  कौराबः मध्य  उढ़ेसा  राज्यों  द्वारा  निम्नलिखित  लक्ष्यों  तथा

 उपलब्धियों  की  सूचना  दी  गई  :--

 क्रम  संस्था  का  नाम  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा

 सं०
 ४ृएरशणशणशणशए-एएएएएछ

 लक्ष्य  उपलब्धियां  %.  लक्ष्य  उपलब्धियां  %

 1.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  801  62:5  5728  440  83.0

 2.  सामुदायिक  स्वास्थ्य  विभाग  91  114  125.0  74  25.  34.0

 3.  उपकेन्द्र  4666  5295  113.0  1800  1299  72.0

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 मोट  :  %  लक्ष्य  पर  प्रतिशत  उपलब्धि  ।

 मए'जियल  प्रहरम्भ  फकरमा

 4149.  थ्रो  बेबेसा  प्रसाद  पादल  :

 थी  राभ  टहुल  चरेंडरी  :

 क्या  भश्मण  संदाध्षव  विकास  भंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्भते  चालू  शेक्षिक  वर्ष  से विखालयों  के  छात्रों
 के  लिए  नए  विंधय  जले  अन्तरिक्ष  शिक्षा  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानव  ससाधन  बिकास  मंत्री  अजु  न  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 उच्चतर  भाध्यसिक  स्तर  पर  पहले  से  ही  पृथक-वर्थ  है  जिसके  अन्तर्गत  छात्रों
 को  बाहरवों  कक्षा  के  अन्त  में  लो  जाने  बाली  बोड  की  परोक्षा  में  तीन  ऐच्छिक-याणिज्यिक  विषय  लेने
 होते  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  वाणिज्यिक  वर्ग  में  व्यावशाधिंक"पाठ्यक्रम  भी  हैं  ।  जहां
 तक  अम्तरिक्षा  शिक्षा  का  प्रश्न  इसे  स्कूल  स्तर  पर  विषय  के  रूप  प्रारम्भ  करना  उचित  नहीं
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 भ्रासीण  स्वास्थ्य  योजनाओं  का  क्रियास्वयन

 भरी  राम  टहल  चोधरो  :
 शी  भ्रोकांत  जेगा  :
 भ्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :

 शो  राम  लखन  सिह  यादव  :

 श्री  महेख्र  बंठा  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रतिवर्ष  बिहार  के  पटना  तथा  पूर्व
 और  पश्चिम  चम्पारण  जिलों  और  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  तथा  देवरिया  जिलों  तथा  उड़ीसा  के  कटक
 जिले  में  क्रियान्वित  की  गई  स्वास्थ्य  उन  योजनाओं  समेत  जो  अनुसूचित  जातियों  और
 जातियों  के  लिए  थीं  तथा  उनके  लक्ष्यों  का  ब्योरा  क्या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उन  पर  किए  गए  खर्च  का  ब्यौरा  कया  ओर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितनी  घनराशि  आबंटित  किए  जाने  का  विचार  है
 तथा  योजनावार  उसके  कया  लक्ष्य  रखे  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  :

 और  भारत  के  संविधान  के  अंतर्गत  स्वास्थ्य  एक  राज्य  विषय  है  ।

 क्षयरोग  और  कुष्ठ  इत्यादि  के  उन्मूलन  और  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय

 जित  योजनाओं  के  लिए  अनुदान  देकर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  की  सहायता  कर  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  उपयुक्त  रोगों  के  नियंत्रण

 और  उन्मूलन  के  लिए  निम्नलिखित  धनराशियां  आबंटित  की  गई  :--

 रुपए

 बिहार  «  उड़ीसा  उत्तर  प्रदेश

 1  2  3  4
 अन्गनानमन  घ॒इ्ैजूणूप४क्पपएई/थ""/""्/"्"//7”7 अर  ताक

 आदिवासी उप“योजना एस० 9 67.82 36.26
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 1  2  3  4

 2.  अनुसूचित  जातियों  के  लिए
 विशेष  संघटक  योजना

 सी०
 1988-89  78.18  56.99  273.60

 1989-90  81.19  52,90  241.22

 1990-91  126.80  70.33  262.58

 3.  कुल
 आदिवासी  उपयोजना
 और  विशेष  संघटक
 योजना  सहित

 1988-89  9  7155.39  516.47  1692.21

 1989-90  786.92  520.13  1593.32

 1990-91  1008.80  612.24  1517.83

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारतोय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  मंदिरों/स्मारकों  का  रख-रखाव

 4151.  थनौ  गया  प्रसाद  कोरो  :

 को  डो०  डी०  खमोरिया  :

 बया  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  मन्दिरों/स्मारकों  की  राज्यवार  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  क्या  है  जिनका

 रखाव  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  किया  जा  रहा

 उन  स्थानों  की  सही  देख-भाल  एवं  रख-रखाव  हेतु  सरकार  ने  और  क्या  कदम  उठाए
 उपाय  किए  और

 इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  किए  गए.व्यय  का  विवरण  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  अर्ज न  :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  3559
 केन्द्रीय  संरक्षित  स््मारकों  का  रख-रखाव  किया  जा  रहा  जिनमें  देश  के  मन्दिर  भी  शामिल  हैं  ।  इनका
 राज्य-वार  और  संध  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 भावी  पीढ़ियों  के  लिए  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों  को  परिरक्षित  करने  की  दृष्टि
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 रखाव  के  उनकी  वास्तविक  आवश्यकताओं  और  प्राथमिकता  के  आधार  पर  संरक्षण  के  उपाय
 किए  जाते  हैं  ।

 ब्ष  1990-91  के  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारकों  के  स्थ-स्थाव  और  कंरक्षण  पर  २०
 700.78  लाख  व्यय  हुआ  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  रात्य  क्षेत्रवार  सरकश्ित  स्प्रकों/स्थलों  को  अछी

 राज्य  स्मारकों/स्थलों  की  संख्या

 1  है

 आंध्र  अ्देश  प्ञ्म

 असम  जैकी

 अच्णाजल  भरदेश  $

 बिहार  77

 गोवा  25

 गुजरात  199

 हरियाणा  87

 हिमाचल  प्रदेश  35

 जम्मू  और  कश्मीर  53

 केरल  डे

 कर्नाटक  595

 प्रध्य  प्रदेश  ड्श्व

 बद्धाराष्ट्र  384

 अणिपुर

 मेघालम  6

 मिजोरम  ब्यून्य

 तह्ानेंड  रन

 उड़ीसा  68

 इंजान  24
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 1  2

 ए
 राजस्थान  151

 सिविकम  3

 तमिलनाडु  403

 त्रिपुरा  मे

 उत्तर  प्रदेश  782

 पश्चिम  बंगाल  112

 संघ  राज्यक्षेत्र

 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीपसमृह  शुन्य

 शून्य

 दादर  व  नागर  हवेली  शून्य

 दमन  व  दीव  9

 दिल्ली  166

 लक्षद्वीप  झुन्य

 पांडिचेरी  शून्य

 कुल  :  3559

 भारतोय  छात्रों  को  छात्रव॒त्ति

 4152.  श्री  बलराज  पासो  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वर्ष  199 1-92  के  दोरान  अन्य  देशों  द्वारा  भारत  के  कितने  छात्रों  को  देश-वार  और  विषय-बार
 वृत्तियां  प्रदान  की  गई

 सानव  संसाधन  विकास  मन््त्रो  अर्जुन  :  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  स्वास्थ्य  व
 परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  कल्याण  मन्त्रालय  में  सरकार  द्वारा  प्रशासित  योजनाओं  के  अन्तगंत
 1991-92  के  दौरान  विदेशों  द्वारा  जिन  भारतीय  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  दी  गई  उनकी  संख्या
 बार  संलरन  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 ध
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 1991-92  के  दोरान  विदेशों  द्वारा  दो  गई  छात्रव्तियों  के  प्राप्तकर्ता  छात्रों  को

 क्रम  देश  का  नाम

 «  आस्ट्रेलिया

 -  बेल्जियम

 बल्गेरिया

 चीन

 «  कताड़ा छा

 की

 7.  जमेनी

 संख्या  दर्शाने  वाला  देशवार  तथा  राज्यवार

 विषय  का  नाम

 3

 अवर  स्नातक  पाद्यक्रम
 मानव  परिस्थिति  विज्ञान

 खाद्य  उद्योग  टेक्नालोजी

 राजनीति  विज्ञान  इतिहास

 राजनीति  विज्ञान

 इलेक्ट्रोनिकी

 रोबोटिक्स

 पशु  पालन

 लोक  संचार

 अंग्रेजी  भाषा  तथा  साहित्य

 वन  अथंशास्त्र

 फ्रेंच  भाषा

 कृषि

 इन्जीमनियरी  तथा  टेक्नालोजी

 पशु  चिकित्सा

 जमंन  भाषा

 डेरी  विज्ञान

 इण्डोनेशियन  भाषा

 जल  विज्ञान

 इटैलियन  भाषा  तथा  साहित्य
 संरक्षण  के  वेशञानिक  सिद्धांत  न

 ।
 है

 ४७०.

 हे
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 11.  जापान

 12.  नावें

 13.  पुतंगाल

 14.  तुर्की

 15.  यू०  एस०  ए०

 16.  इंग्लेंड

 3

 लेजर  टेक्नालोजी

 शिक्षा  शास्त्र

 इस्जी  नियरी
 वस्त्र  इन्जीनियरी

 कोटि  तथा  विश्वसनीयता

 इन्जीनियरी

 फाइबर  आप्टिक्स

 रोबोटिक्स

 रिमोट  सेसिंग

 ललित  कला

 जीव  विज्ञान  समुद्र  विज्ञान

 माइकोप्रोसेस र  एप्ली के  शन््स

 जापानी  भाषा  तथा  साहित्य

 लुगदी  तथा  कागज  टेक्नोलोजी

 हाइड्रो  पावर  डिबलपमेंट

 पेट्रोलियम  पर्यवेक्षण  तथा  उत्पादन

 प्रामाणिक  कृषि

 पुर्तगाली  भाषा

 वास्तुकला

 भू-बिज्ञान  इन्जीनियरी

 फाइबर  आप्टिक्स  तथा

 इलेक्ट्रो  आप्टिक्स

 वायुमण्डलीय  तथा  समुद्री  विज्ञान

 विश्वसनीयता  इन्जींनियरी  तथा
 विश्लेषण

 सूक्ष्म  जीवविज्ञान

 वज्ञानिक  संरक्षण

 समान्र  विज्ञान

 «  123
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 1  2:  3  5

 बागबवानो  2

 पशुपालन
 3

 भौतिकी  2

 आणविक  जीव-विज्ञान  2

 कुंसर  अनुसंधान  2

 कृषि  शास्त्र  2

 अंग्रेजी  साहित्य  2

 अर्थशास्त्र  4

 मीडिया/पत्रकारिता  1

 लोक  संचार  1

 रसायन  शास्त्र  1

 भू-विज्ञान  1

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्ध  3

 माइक्रो  इलेक्ट्रोनिक्स  1

 संग्रहालय  विज्ञान

 कम्प्यूटर  अध्ययन

 समुद्री  इन्जीनियरी

 कोटि  तथा  विश्वसनीयता  ||

 इन्जी  नियरी
 ललित  कला

 शिक्षा/शिक्षा  शास्त्र  1

 दर्शनविज्ञान  1
 सत्रीरोग  विज्ञान  1
 मानव  विज्ञान  1

 आप  ++...........0

 नादियाड  रेलवे  लाईन  का  बड़ो  लाइल  सें  बदला  जाना

 ]
 4153.  डा०  4  ai  :  i

 क
 खुशोरास  डंगरोसल  जेस्थाणी  :  बया  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 124



 26  1913  लिखित  उत्तर्र

 कया  नादियाड-भद्ठां  में  छोटो  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने
 की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यह  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  ।

 भारतोय  खेल  संस्थान  द्वारा  प्रशिक्षित  खेल  प्रशिक्षक

 ]

 4154.  झी  राम  शरण  यादव  :
 थ्रो  देवेन्र  प्रसाद  यादव  :

 कया  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खेल  संस्थान  द्वारा  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  खेल  प्रशिक्षकों  का  प्रशिक्षण  दिया
 गया

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  खेल  प्रशिक्षकों  को  बेहतर  पारिश्रमिक  और  अन्य  सुविधाएं
 देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  और
 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  कलकत्ता  तथा  गांधीनगर  स्थित  क्षंत्रीय  केन्द्रों  की  शैक्षिक  शाखाओं
 द्वारा  कुल  9,950  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।

 तथा  1987  में  जब  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  का  भारतीय
 खेल  प्राधिकरण  में  विलयन  किया  गया  उस  समय  भिन्न-भिन्न  वेतनमान  विद्यमान  थे  ।  तदुपरान्त
 वेतनमान-पुनंगठन  किया  गया  है  तथा  अब  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  शासी  निकाय  ने  निम्नलिखित
 वेतेनमानों  का  अनुमोदन  किया  है  —

 (i)  1640--2900/-  रुपए

 (ii)  2200--4000/-  छुपए

 (iii)  3000--4500/-  रुपए

 (४)  3700---5000/-  रुपए

 वर्तमान  में  प्रशिक्षक  उपर्युक्त  वेतनमानों  में  कार्यरत  हैं  ।
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 इंदोर-खंडवा  सेक्शन  पर  झोंगड़ी  में  रेल  फाटक  बनाना

 4155.  श्री  राम्ेश्वर  पाटीदार  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्दौर-खंडवा  सेक्शन  पर  बलवाड़ा  और  बदवाड़ा  स्टेशन  के  बीच  स्थित
 झींगड़ी  गांव  के भिकट  चौकीदार  वाला  रेल  फाटक  बनाने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्रवाई  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  रेलों  द्वारा  मौजूदा  लाइनों
 पर  नए  समपारों  की  व्यवस्था  तभी  की  जाती  है  जब  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा

 नुसार  प्रारम्भिक  तथा  आवर्ती  ख्  वहन  करने  की  विधिवत  सहमति  के  साथ  उन्हें  प्रायोजित  किया

 जाए  ।  उक्त  समपार  के  सम्बन्ध  में  रेलों  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 बिहार  में  मातृत्व  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम

 4156.  श्रो  स्रजण  मंडल  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  बिहार  के  भागलपुर  और
 मुंगेर  जिलों  में  मातृत्व  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रमों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 भौर

 इस  अवधि  के  दौरान  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  तथा  इसकी  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त
 हुई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवो
 और  बिहार  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक

 वर्ष  बिहार  के  और  मुंगेर  जिलों  में  मातृ  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  सेवा
 कार्यक्रम  पर  खर्च  की  गई  कुल  राशि  और  सही  अवधि  के  लिए  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्य  तथा
 उपलब्धियां  संलग्न  विवरण  1  और  11  में  दी  गई  हैं  ।

 126
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 26:  1913  लिखित  उत्तर

 दिल्लो  स्कूल  शिक्षा  अधिनियम  में  संशोधन

 4157.  भरी  सुरेल  पाल  पाठक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मस््त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  2  फरवरी  7  से  3।  दिसम्बर  73  तक  के  सरकारी  सहायता  प्राप्त

 सरकारी  स्कूलों  के  सेवानिवृत्त  अध्यापकों  और  कमंचारियों  को  पेंशन  और  सेवानिवृत्त  सुविधाएं  देने  हेतु
 दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  1973  में  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्तावित  संशोधन  संसद  में  कब  तक  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  नहीं  |

 और  अश्न  नहीं  उठते  ।

 एगिनों-मोटो  का  सानव  शरीर  पर  प्रभाव

 4158.  थी  मोरेश्वर  सावे  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  एम०  एस०  जी०  आफ  जो  एक  गंश-संवधंक
 हानिकारक  तत्व

 यदि  तो  क्या  एस०  जी०ਂ  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  को
 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  पर  कया  कार्यवाही  ही  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिचार  कल्याण  सन््त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  डो०  के०  तारादेवो  सिद्धार्थ  )  :
 खाद्य  और  कृषि  संगठन/विध्व  स्वास्थ्य  सगठन  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  खाद्य  संयोजी

 संयुक्त  विशेषज्ञ  समिति  का  विचार  है  कि  वांछित  प्रौद्योगिकी  प्रभाव  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  रसायन
 के  आवश्यक  स्तर  पर  प्रयोग  तथा  रसायनों  की  स्वीकाये  पृष्ठभूमि  से  स्वास्थ्य  को  कोई  खतरा  नहीं
 होता  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  नदी  अल-प्रदूंषण

 4159.  डा०  असीस  बाला  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  पश्चिमी  बंगाल  के  चुरनी  और  इच्छामती  नदियों  का  पास के  क्षेत्र  के
 चीनी  कारखानों  से  निकलने  वाले  अवशिष्टों  के  कारण  प्रदूषित  हो  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  स्थानों  पर  जल-प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  किया

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 पश्चिमी  बंगाल  की  सभी  चार  चीनी  मिलों  को  कुछ  वर्षों  के  लिए  बन्द  कर  दिया  गया  है  |  चुरनों
 नदी  में  प्रदूषण  बंगलादेश  की  चीनी  मिलों  के  बहिस्रनाबों  के  विसर्जन  के  कारण  होने  की  खबर  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  उचित  कारंबाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 जमा  दो  (+2)  शिक्षा  पद्धति  का  क्रियान्ययन

 4160.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार
 के  500  स्कूलों  में  जमा  दो  (+2)  शिक्षा  पद्धति  लागू  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 यह  लक्ष्य  कब  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  से  बिहार  सरकार  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इम्फाल  हवाई  अड्डे  पर  रात  में  विमान  उतारने  संबंधों  सुविधाएं

 ]

 4161.  थभ्री  याइसा  सिह  युसनास  :  क्या  नागर  विसानन  ओर  पर्यठन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  इम्फाल  हवाई  भड्डे  पर  रात  में  विमान  उतारने  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान
 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधवराव  :  राष्ट्रीय  विमानपत्तन
 करण  की  निम्नलिखित  अतिरिक्त  रात्रि  अवतरण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  है  :--

 1.  उच्च  तीव्रता  धावनपथ  प्रकाश  प्रणाली  ।
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 2.  टैक्सीपथ  प्रकाश  प्रणाली  ।

 3.  22  छोर  पर  साधारण  एप्रोच  प्रकाश  ।

 4.  04  छोर  पर  श्र  पहुंच  प्रकाश  प्रणाली  ।

 5.  एप्रन  फ्लड  प्र  काश

 6.  सौर  शक्ति-प्राप्त  अवरोधन  प्र  काश  प्रणाली  ।

 एप्रोच  प्रकाश  और  उपकरणों  के  लिए  भूमि  के  उपलब्ध  होने  पर  ये  निर्माण  काय॑  31
 199  2  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 बाय  अ्रदूषण

 4162.  डा०  पद्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रांकियल  निमोनिया  वातावरण  में  विपरीत  परिवतंन  के  कारण  होता  है  और  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इसे  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारी  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबो  :
 तापमान  विपरिवतंन  सामान्य  मौसम  विज्ञान  संबंधी  घटनाएं  विपरीत

 वर्तनों  के  दौरान  जीवाणु  और  गंस  तथा  ऐरीसाल  सहित  विभिन्न  आकारों  के  कण  सतह  पर  आ  जाते  हैं  ।
 जिन  शहरों  में  वायु  प्रदूषण  भामतौर  पर  वहां  पर  नाइट्रोजन  की  आक्साइडों  और  सल्फर  की
 आक्साइडों  की  उपस्थिति  से  श्वसनी  क्षोभ  हो  सकता  है  ।  मिश्रण  को  अवरोधित  करता  है
 ओर  इस  प्रकार  प्रदूषण  होता  है  ।  प्रदूषण  से

 विपरिवर्तत  के  दौरान  अंगों  पर  क्षोभ  होता  है  और  उन्हें
 संदृषित  कर  देता  है  ओर  इससे  अधिक  तीज  श्वसनी  बीमारियां  हो  सकती  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  वायुमण्डलीय  प्रदूषण  को  मानीटर  करने  के

 लिए  केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  4  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदूषण  रोकने  और  उस  पर  नियन्त्रण  पाने
 के  लिए  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  राष्ट्रीय  व्यावसायिक  स्वास्थ्य
 संस्थान  के  माध्यम  से  अहमदाबाद  ओर  बंगलौर  में  स्वास्थ्य  पर  वायुमण्डलीय  प्रदूषण  और  इसके  प्रभावों
 पर  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।

 हृदय  रोगियों  के  लिए  नई  चिकित्सा  पद्धति

 4163.  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 :  करेंगे  कि  :

 कया  हृदय  रोगियों  की  चिकित्सा  के  लिए  कोई  नई  पद्धति  खोजी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो  :

 और  रोगियों  का  बेहतर  तरीके  से  उपचार  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रगति  हो  रही  हैं  और  इस
 प्रक्रिया  में  नई  विधियां  विकसित  की  जाती  हैं  ।  जहां  तक  कार्डियोवासकुलर  सर्जरी  का  सम्बन्ध

 अवरुद्ध  हृदयधमनियों  जिससे  एंजिना  और  मायोकाडियल  इन्फाक्सन  जैसे  विकास  हो  जाते  के  रोगियों  का
 उपचार  करने  के  लिए  वेलून  एंजियोप्लास्टी  एक  नई  विधि  इस  बिधि  के  सफल  होने  की  दर  काफी
 अधिक  यह  सुविधा  अब  देश  के  अनेक  अस्पतालों  में  उपलब्ध  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सें  बसतो  स्टेशन  पर  रेल-गाड़ियों  में  आरक्षण  कोटा

 4164.  झी  रामपाल  सिह  :  क्या  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  बस्ती  स्टेशन  पर  प्रत्येक  रेलगाड़ी  के  लिए  निर्धारित  आरक्षण  कोटे  का
 बतेंमान  और  पिछले  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  कोटे  में  वृद्धि  करने  का

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  इस  समय  तथा  पिछले  वर्ष  के  दौरान
 बस्ती  स्टेशन  पर  उपलब्ध  आरक्षण  कोटा  निम्न  प्रकार  है  :

 गाड़ी  नं०  इस  समय  उपलब्ध  पिछले  वर्ष  के  दौरान

 कोटा  उपलब्ध  कोटा

 बा०  क०  पहला  दूसरा  वा०  क०  पहला  दूसरा
 दर्जा  दजा  2  टियर  दर्जा  दर्जा

 ्््््ः
 !  2  3  +  5  6  7

 3020  गोरखपुर-हबड़ा  एक्सप्रेस  न  —  —  न  10

 1144  छपरा-म्वालियर  एक्सप्रेस  —  6  —  2  12

 5063  अवध  एक्सप्रेस  न  2  —  4

 1016  गोरखपुर  बम्बई  वी०टीਂ  2  —  46  2  -  —

 एक्सप्रेस

 2553  बेसाली  एक्सप्रेस  4  न  34  4  न  34

 9166  साबरमती  एक्सप्रेस  न  न्न+  10  न  न  10

 5205  कानपुर-बरोनी  एक्सप्रेस  —  +-
 2

 न  न  3

 “  7८  3  जाए  3
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 2  3  4  5  6  7

 !  5206  कानपुर-बरौनी  एक्सप्रेस  -.  -+-  |.  2
 ह

 5001/5007  वाराणसी-लखनऊ  |  —  2  2  _

 एक्सप्रेस

 5007  लखनऊ  मेल  न  न  12  न  _  22

 5609  अवध-असम  एक्सप्रेस  —  --  4  लि  8

 5012  कोचीन  एक्सप्रेस  —  8  ___  __  10
 —  +ਂ  (2  --  2

 2134  लखनऊ-बम्बई  वी०  टी०  -_-  +-  20  _  14
 सुपरफास्ट

 2473  शहीद  एक्सप्रेस  न्नन  12  2  हि  12

 3009  दून  एक्सप्रेस  बन  न  _...  रत  2

 4229  लखनऊ  मे  _-  ++  2  2.  --  6

 2557  अमरनाथ  एक्सप्रेस  न  24  2  _  24
 5090  गोरखपुर-हैदराबाद  एक्सप्रेस  --  न  10  2  _  18

 5046  गोरखपु  र-अहमदाबाद  एक्सप्रेस  —  2  14  —  +-  12

 5652  लोहित  एक्सप्रेस  —  न  2  बज  _  4

 5651  लोहित  एक्सप्रेस  --.  —  4  _.  __  6 eee  कम
 कम  उपयोग  होने  के  कारण  कुछ  गाड़ियों  में  बस्ती  स्टेशन  का  आरक्षण  कोटा  कम  कर

 दिया  गया  था  ।  अतः  फिलहाल  इसे  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रेल  फाटकों  पर  ऊपरी  पुल

 श्रीमती  महेस्त्र  कुमारी  :
 ओर  राम  नाराण्ण  बेरवा  :

 क्या  रेल  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  फाटकों  विशेषकर  अलवर/जयपुर  मार्ग  पर  और  राजस्थान  के  अन्य  बढ़े
 शहरों  में  बार-बार  होने  वाली  रेल  दुघंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  ऊपरी  पुलों  के  निर्माण  का  कोई
 कालिक  कार्यक्रम
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अत्यधिक  रूप  से  व्यस्त  रेल  लाइनों  पर  ऐसे  कितने  रेल  फाटकों

 का  निर्माण  किया  गया  और

 शेष  फाटकों  पर  निर्माण  कायं  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  :  हां  ।

 सभी  क्षेत्रीय  रेलों  पर  301

 यह  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  निर्माण  कार्य  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित
 धन  की  उपलब्धता  आदि  पर  निभंर  करेगा  ।

 भागलपुर-मुगलसराय  रेलवे  लाइन  का  विद्युतीकरण

 ]
 4166.  श्री  रामाश्रय  प्रासद  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भागलपुर  से  पटना  होकर  मुगलसराय  तक  की  रेलवे  लाईन  के  विद्युतीकरण  का
 कोई  प्रस्ताव  हः

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  राशि  आवंटित  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  से  पटना  के  रास्ते

 मुगलसराय  खण्ड  के  विद्युतीकरण  के  भाग  के  रूप  में  किउल-मुगलसराय  खब्ड  का  विद्युतोकरण  एक
 अनुमोदित  काये  जिसे  आस्थगित  रखा  गया  है  और  उसका  निष्पादन  संसाधनों  की  उपलब्धता  और
 अन्य  उच्च  घनत्व  वाले  मार्गों  के  विद्युतीकरण  की  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 भागलपुर  खष्ड  के  विद्युतोकरण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लिगरेनो  कोयला  खान  क्षेत्र  के  लिए  माल  डिब्बे

 4167.  थ्रो  थो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सिंगरेनी  कोयला  खान  क्षेत्र  से  कोयले  की  ढुलाई  हेतु  माल  डिब्बों  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  विजयवाड़ा  ताप  बिजली  केन्द्र  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  हेतु  कितने  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता  है  और  कितने
 माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराए  गए  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  पर्याप्त  संद्या  में  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?
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 रेम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  कोयला  मन्त्रालय  के  अधीन
 गठित  स्थाई  समन्वय  समिति  ने  अक््तृव  1991  की  अवधि  के  लिए  विजयवाडा  ताप  बिजली

 घर  को  प्रति  दिन  186  बाक्स  माल  जिनमें  सिगरेनी  से  ।।8  बाक्स  माल  डिब्बे  और  तालचेर
 कोयला  फील्ड  से  68  बाक्स  माल  डिब्बे  शामिल  वी  सप्लाई  तय  की  नवम्बर  और

 दिसम्बर  (10-12-1991  के  दौरान  एक  दिन  में  माल  डिब्ये  सप्लाई  किए

 गए  सिगरेनी  कोयला  फील्ड  से  प्राप्त  कोयले  को  रेलों  द्वारा  पूरा  का  पूरा  लदान  किया  जा

 रहा

 निश्चेतन  करने  के  लिए  दिशा-निर्देश

 41  68.  भरी  रजेन्त्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  पत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निश्चेतना  में  रखे  गए  रोगियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मानदण्ड  ओर

 दिशा-निर्देश  तैयार  करने  हेतु  विशेषज्ञों  की  कोई  संभिति  गठित  की  गयी  और

 यदि  तो  समिति  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ढो०  के०  ताराबेवो  :

 नहीं  ।

 (a)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 |]

 फदरखाबाव  ओर
 गोला  के  बोच  रेलवे  लाइन

 ]  द
 4169.  जो

 ०  एल०  कमोजिया  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की.कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फण्खाबाद  और  गोला  के  बोच  शाहजहांपुर  होकर  एक  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए
 कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  पर  कब  तंक  निर्माण  कायं  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 .  रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  :  हां  ।:

 और  1977  में  सर्वेक्षण  किया  गया  उस  समय  15 *.32  कि०  मी०  लम्बी

 लाइन  पर  24  57  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  तथा  इससे  प्राप्त  होने

 वाले  प्रतिफल  की  दर  ऋणात्मक  थी  ।  चूंकि  यह  कार्य  अलाभप्रद  था  तथा  रेलें  संसाधनों  की  तंगी  का

 सामना  कर  री  इसलिए  इस  कार्य  को  शुरू  करना  संभव  नहों  हो  पाया  है  ।
 '
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 शरों  एर  अतो

 4170.  भ्रो  पृथ्वोराज  ढो०  चब्हाण  :

 प्रो०  सुशान्त  लक्ष्यों  :

 क्या  रेल  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  के  विभिन्न  विभागों  मे  काफी  संख्या  में  कई  पद  काफी  लम्बे

 समय  से  रिक्त  पड़े

 इन  रिक्त  पदों  को  यथोंचित  समय  में  न  भरने  के  क्या  कारण

 (7)  शीघ्र  भर्ती  करने  की  दृष्टि  से  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  के  कायंकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  किस
 योजना  को  लागू  करने  का  विचार

 क्या  रेल  विभागों  में  कम्प्यूटरीकरण  के  कारण  कमंचारी  फालतू  हो  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इन  फालतू  कमंचारियों  को  अन्य  बिभागो  में
 खपाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  और  कमंचारियों  द्वारा  सेवा
 छोड़  त्याग-पत्र  दे  उनकी  मृत्यु  हो  जाने  आदि  जंसे  विभिन्न  कारकों  को  वजह  से  रिक्तियां
 उत्पन्न  होती  चूंकि  रिक्तियों  का  उत्पन्न  होना  तथा  उनका  भरा  जाना  एक  सतत  श्रक्तिया  है  इसलिए
 किसी  एक्क  समय  में  कुछ  रिक्तियां  हमेशा  ही  स्हेंगी  जिन्हें  भस्ा  जाना है  4

 भर्ती  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  लिए  भर्ती  सम्बन्धी  कार्य  का  धीरे-धीरे  कम्प्यूटरीक रण  क्रिमा
 जा  रहा  इसके  मांग-पत्र  भेजने  की  प्रणाली  और  साक्षात्कार  लेने  की  विधि  को  युक्तिसगत
 भी  बनाया  गया

 और  कम्प्यूटरीकरण  की  बजह  से  फालतू  होने  बाले  यदि  कोई  को
 अन्य  उत्पादक  कार्यों  पर  लगाया  जा  रहा  है  और  किसी  कर्मचारी  की  छंटनी  नहीं  को  जा  रहीरै.ै

 सद्रास  लैंट्रल  रेलवे  स्टेशन  में  पेदल-पार  पुल

 4171.  श्री  अनम्थारासु  इरा  कया  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  सेंट्रल  स्टेशन  के  सभी  13  प्लेटफार्मों  को  जोड़ने  बाला  एक  भ्रेदल  पार  पुल  का
 निर्माण  करने  का  १)ई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंबाही  को  जा  रही  ८  ?
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 रेल  भरत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  :  से  निम्नलिखित  दो  निर्माण  कार्यों
 /-  के  एक्र  भाग  के  में  लगभग  27.8  लाख  रुपए  की  लागत  पर  मद्रास  सेंट्रल  रेलवे  स्टेशन  पर

 फामं  स०  |  से  12  को  जोड़ने  के  लिए  पंदल  पुल  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया
 गया  था  :--

 I.  मद्रास  सेंट्रल  :

 प्रतीक्षालय  और  अन्य  सुविधाएं  ।

 11.  भद्मास  सेंट्रल  :

 याड्ड  के  ढांचे  मैं  परिवतंन  ।

 चूंकि  इन  निर्माण  कार्यों  की  नवीनतम  अनुमानित  लागत  प्रारस्भ्रिक  प्रत्याशित  लागत  की  अपेक्षा

 गहुत  ही  भधिक  है  इसलिए  ऊपरी  पंदल  जिसे  अलग  से  शुरू  किया  जा  सकता  सहित  कुछ  कार्यों
 को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 बिल्ली  में  क्रिकेट  स्टेडियम

 4172.  झीमतो  गिरिजा  देवी  :  कया  भागथ  संसाधत  विकास  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  जवाहरलाल  नेहरू  स्टेडियम  का  ज़िकेट  मेंदान  क्रिकेट  खेलने  योग्य  नहीं

 यदि  तो  वहां  क्रिकेट  मेंच  आयोजित  करने  के  क्या  कारण  और

 दिल्ली  में  एक  बढ़िया  क्रिकेट  स्टेडियम  के  निर्माण  के लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 भानथ  संसाधन  विकास  संत्रो  अजुंग  जवाहरलाल  नेहरू  1982

 के  एशियाई  खेलों  के  विशेषकर  उदघाटन  और  समापन  तथा  एबलेटिक्स  ओर  फुटबाल
 योगि्ताओं  के  आयोजन  के  लिए  निश्ति  किया  गया  यह  क्रिकेट  के  लिए  नहीं  कमाया  गया  था  ।

 गत  9  वर्षों  चेरिटेबल  उद्देश्य  के  लिए  राशि  इकट्ठी  करने  हेतु  केवल  6  अवसरों  पर

 ही  मंच  आयोजित  किए  गए  हैं  ।

 दिल्ली  में  अन्य  किसी  क्रिकेट  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए  कोई  भी  प्रस्ताव  शेष  नहीं  है  ।

 बिल्ली  में  बतेशाम  फिरोजशाह  कोटला  किकेट  रटेडियम  अति  श्रेष्ठ  क्रिकेट  स्टेडियम  है  ।

 हाथरस  किला  से  ए०  जो०  एन०  यात्री  गाड़ी  ललाना

 4173.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्या  रेल  मंत्रों  मह  क्ताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 339



 लिखित  उंत्तरं  17  1991

 क्या  सरकार  के  पास  हाथरस  किले  ञ्च  ए०  जी०  एन०  यात्री  गाड़ी  चलाने  का  कोई

 प्रस्ताव
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  सल्लिकाज  :  नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिक्किस  के  लिए  साल  डिब्बे

 अअिनुबाद ]
 श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारो  :  कया  रेल  संन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  चिराई  से  आयोडीन  युक्त  नमक  की  नियमित  ढुलाई  सुनिश्चित  करने

 हेतु  राज्य  को  माल  डिब्बों  क ेआबटन  के  लिए  सिंबिकम  सरकार  से  कुछ  अनुरोध  ५पप्त  हुए  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योराजया  इस  सबंध  में  बयां  कोर्यवाहीं  किए  जाते  का
 बिचार

 ह॒

 रेल  में  राज्य  मंत्रो  मल्लिकाज  हाल  ही  में  सिक्किम  सरकार  ने  नमक

 आयुक्त  ओर  रेलवे  से  आयोडाइज्ड  नमक  के  भारी  स्टाक  के  कारण  नवम्बर  से  दिसम्बर
 संचलन-कार्यक्रम  को  स्थगित  कर  देने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बायुद्त  सेवाओं  का  संचालन

 ॥
 है

 4175.  झो  काशोराम  राणा  ;  क्या  भागर  बिसानन  ओर  पर्यटन  सम्ही  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ण्ः्ः

 इस  समय  चलायी  जा  रही  वायुदृत  की  सेवाओं  का  ब्यौरा  क्या  ..

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रत्येक  सेवा  पर  कितना  खर्च

 क्या  सूरत  होते  हुए  मुम्बई  से  दिल्ली  बीच  चलाई  वाली-विमान  सेवा  बहाल
 कर  दी  गई  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  संत्री  साधवराव  :  वायुदृत  इस  समय  संलग्न
 विवरण  में  दर्शाए  गए  45  स्टेशनों  पर  सेवा  का  परिचालन  कर  रहा
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  बस््बई-सूरत-उदयपुर-दिल्ली  मार्ग पर  वायुदृत
 की  सेवा  बन्द  कर  दी  गई

 विवरण

 12-12-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  परिच्ञालनात्मक  स्टेशनों  को  दर्शाते  वाला  विवरण

 1.  दिल्ली

 2.  देहरादून

 3.  कानपुर

 4.  लखनऊ

 5.  लधियाना

 6.  चण्डीगढ़

 7.  जोधपुर

 8.  जैसलमेर

 9.  कुल्लू
 10.  शिमला

 11.  गरगल

 12.  अगरतला  नह  ला

 13.  केलाशहर

 14,  ऐजवाल

 15.  कलकत्ता

 16.  कूच-बिहार  .

 17.  जोरहाट

 18.  लीलाबाड़ी  .  -

 19.  सिलचर

 20.  डिबगढ़
 21.  जमशेदपुर

 22.  शिलांग
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 23.  जेरो

 24  ग्रुबाहाटी

 25.  हैदराबाद

 26.  राजामुन्दरी

 27.  तिरुपति

 28.  बिजयबाड़ा

 29.  बंगलौंर

 30.  बेलगाम

 31.  कोयम्बटूर

 32.  मद्रास

 53.  कोचीन

 34.  अगत्ती

 35.  पाडिचेरी

 36.  बम्बई

 सदियों  पर  रेल  पुल

 4176.  भी  बिलासराण  नागमाथशाव  गुण्डथार  :  क्या  रेल  भनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कौन-कौन  सी  नदियों  पर  रेल  पुलों  का  निर्माण  किए  जाने  का  किचार

 क्या  महाराष्ट्र  में  ऐसे  थुलों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 इन  भ्रस्तावित  पुलों  पर  कितना  व्यय  किए  जाने  का  अनुमान  और

 इन  पुलों  का  निर्माण  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 रल  सन्ज्नालय  में  राज्य  सन्त्रो  :  नई  आमान  परिबततंत  और

 दोहरीकरण  परियोजनाओं  के  एक  भाग  के  रूप  नमंदा  और  गोदाबरी

 जैसी  बड़ी  नदियों  पर  रेल  पुलों  का  निर्माण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बदलाब  लेखे  में  मंगा  ओर
 गोदावरी  जैसी  बड़ी  नदियों  पर  नए  पुलों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 से  मनमाड-परभनी-परली  ब्रेश़नाथ  के  आमान  परिवतंन  कार्य  के  एक  भाग  के  रूप
 में  गोदावरी  पुल  में  गाइंर  लगाए  जा  रहे  गार्डर  लगाने  के  इस  कायं  पर  लगभग
 1.2  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  लगाया  गया

 (&)  आमान  परिवतंन  परियोजना  सहित  इस  पुल  का  काये  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 फतुहा  से  गया  ओर  राजगोर  से  गया  तक  रेल-लाइम

 [  भमुबाब  ]

 4177.  भ्री  विलय  कुमार  यादव  :  कया  रेल  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का विचार  रेलवे  के  अन्समंत  फतुहा  से  इस्लासपुर  होकर  गया  तक
 और  राजगीर  से  गया  बड़ी  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्यों  को  क्षारस्भ  करने  का
 और

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मम्धालय  में  राज्य  सन्त्रो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्चिस  ब्रंगाल  से  रेल  पररिग्ोजनाएं

 4178.  भरी  हन्तान  सोह्लाह  :  क्या  रेल  अम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  सहित  अनेक  अन्य  श्रोतों  से  प्राप्त  नई  रेल  लाइनों  का
 बतंमान  लाइनों  का  विस्तार  और  अन्य  रेल  परियोद्जनाओं  आंबन्धी  कोन-कोन  से  श्रस्ताब  प्राप्त  हुए

 स्वीकार  की  गई  तथा  विवाराधीन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  पूरा  किए  जाने  का  भ्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  राज्य  की  किन््हों  रेल  लाइतों  को  अलाभप्रद  होने  के  कारण  बन्द  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  ओर  ॥॒

 143



 लिखित  उत्तर  17  1991

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 '

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मह्लिकाज  :  कोई  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 _  (३)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अस्पतालों  को  स्थापना

 4179.  भो  गोविम्द  चन्द्र  सण्डा  :

 .  श्री  विजय  नवल  पाटोल  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  अस्पतालों  की  राज्यवार  और  संघ  राज्य

 बार  संख्या  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्पाण  संत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 आठवीं  पं  वर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम  छूप्र  नहीं  दिया  गया

 असम  में  काटटाख़ाल  स्टेशन

 4180.  श्री  द्वारका  दास  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  कि  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  असम  की  बराक  घाटी  में

 भैराती  ब्रांच  में  अधिकांश  स्टेशनों  की  हालत  बड़ी  खराब  और

 यदि  तो  वहां  प्लेटफार्मों  के  निर्माण  के साथ-साथ  उनकी  हालत  में  सुधार  करने  के  बारे
 में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंतजालय  में  राज्य  संत्रो  सल्लिकाज  :  काटाखाल-पेराती  खंड  के  स्टेशनों  की
 हालत  खराब  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  कथ

 हवाई  अड्डों  पर  शिकायत  पेटो

 थी  के०  एज०  भनियप्पा
 झी.सो०  पो०  सदालगिरियव्या

 क्या  नागर  विमामत  और  पयंटन  भन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  सभी  हवाई  अड्डों  के  बुकिंग  कार्यालयों  पर  सुझाव/शिकायत  वेटी
 रख्षने  का  विचार  और  न
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 यहदिं  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  सम्जो  साधबराव  :  ओर  यात्रियों  के

 सुझाव/शिकायतें  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिकांश  हवाई  अड्डों  और  बुकिंग  कार्यक्ष्यों  १र  सुझाव/शिकायत
 बक्से  पहले  से  ही  रखे  हुए  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  अप्रयुक्त  हवाई  अहू

 4152.  श्री  पी०  पी०  कालियापेदलल  :  क्या  नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  शंधो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  के  दक्षिण  आर्काट  जिले  में  कुछ  हवाई  अट्डों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उध्षके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  प्रत्येक  हबाई  अह्ु  के  अन्तगंत  कितनी  भूमि
 शामिल

 क्या  इन  हवाई  बड्ढों  का  सावंजनिक  उद्वं श्य  के  लिए  बिकास  करने  का  कोई  भ्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  बिसानन  और  पबंडर  सस्तो  साधवराब  :  और  दक्षिण  आ्कोट
 जिले  में  दो  हवाई  क्षेत्र  एक  नेबेली  में  है और  दूसरा  उलुंडपेट  उलुंडपेट  का  हम्ाई  क्षेत्र  भारतीय

 वायु  सेना  का  एक  परित्यकक््त  हवाई  क्षेत्र

 नेबेली  के  धावनपथ  का  परिमाप  3000  फुट  >  100  फूट  है  जबकि  उलुंडपेट  पर  दो  धाबन  पथ
 हैं  जिनमें  एक  का  परिमाप  6000  फूट  x  150  फूट  है  और  दूसरे  का  4800  फुट  २  150  फुट  है  ।

 और  निधियों  को  कठिनाई  और  सीमित  वाकिक्िंक  संभावता  के  कारण  इस  समय
 इन  हवाई  क्षेत्रों  के  विकास  की  कोई  योजना  नहीं

 एलरू  टाउन  में  बुल

 4183.  भी  बोल्ला  बहली  रासय्या  :  क्या  रेल  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एलूरू  टाउन  में  एक  रेलबेः  उपरि  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  इसके  कार्य  के  कब
 तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  लग्जालय  में  राज्य  मल्तरी
 :  हां  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  इस टी

 कार्य  के  लिए  प्रस्ताव  की  सिफारिश  की  यई  है
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 भूतल  परिवहन  .  मत्रालय  द्वारा  योजना  को  अनुमोदित  कर  देने  के  बाद  ही  इस  कार्य  की

 लागत  का  अनुमान  लगाया  रेल  मंत्रालय  तथा  भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  दोनों  द्वारा  स्वीकृति

 प्रदान  कर  देने  के  बाद  ही  यह  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  को  लागू  करना

 4  '84.  श्रो  श्रोकान्त  लेना  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मनी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  विदेशी  सहायता  की  मदद  से  लाग्रू  किए  जा  रहे  परिवार  कल्याण  कायंत्रमों  की

 जिलांबार  संदुया  क्या

 इन  कायंक्रमों  के  अन्तगंत  आरम्भ  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  काय॑  में  योजनागत  रूप  में  प्रगति  हो  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मत्रो  डो०  के०  तारादेबी
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सेवाओं  की  एक  क्षेत्रीय  विकास  परियोजना  को  1989-1990  से

 समुद्रपारीय  विकास  एजेंसी  की  सहायता  से  उड़ीसा  में  65.65:  करोड़  रुपए  की  लागत  से
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  परियोजना  के  अन्तग्रेंत  शामिल  जिले  है  :--

 (1)  ढेंकनाल

 (2)  कयोंझार

 (3)  मयूरभंज

 (4)  सबलपुर  और

 (5)  सुन्दरगढ़  ।

 इसके  अ  वा  उड़ीसा  में  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  सहायता  से  स्वेच्छिक  संगठनों
 के  लिए  दो  परियोजनाएं  मंजूर  को  गई  इन  पा  योजनाओं  के  ब्योरे  विवरण  में  दिए  व  हैं  ।

 से  इस  परियोजना  को  चालू  करने  में  शुरू  में  पदों  को  न  भरे  जाने  और  अन्य

 प्रशासमिक्क  कठिनाइयों  के  कारण  हुए  विलम्ब  के  बावजूद  अब  क्षेत्रीय  विकास  परियोजना  का्यंकलापों  में
 गति  आ  गई  है  और  पर्याप्त  प्रगति  हुई  30  भवनों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  जबकि  4  यूनिटों

 उप-केन्द्र  भवनों  और  एक  लेडी  हेल्थ  विजिटर  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  गया  इसके
 152  भवतों  के  निर्माण  के  लिए  मंजूरी  जारी  कर  दी  गई  इतना  ही  नहीं  अपितु  98  यूनिटों

 के  लिए  भूखण्ड  ले  लिए  गये  1132  चिकित्सीय  और  परा  चिकित्सीय  कार्िकों  को  प्रशिक्षित  किया
 किया  गया  परियोजना  कायंकलापों  के  णएांच  बर्ष  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  पूरा  होने  की
 संभावना  है  ।
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 जहां  तक  यू०  एस०  एड  सहायता  से  स्वेच्छिक  संगठनों  के  जरिए  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  ,
 करने  का  सम्बन्ध  अभी  तक  किये  गये  कार्य  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 पी०  वी०  ओ०  एच०-]।|  जो  यू०  एस०  एड  से  सहायता  प्राप्त  योजना  के  अन्तगंत

 उड़ीसा  राज्य  में  प्राइवेट  स्वेच्छिक  (1)  भारतीय  युवा  और  बिकास

 (2)  ज्योतिमंय  महिला  कटक  के  लिए  2  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई

 जिनका  ब्यौरा  इस  प्रकार
 :

 (1)  भारतीय  युवा  और  विकास  संस्थान  को  20-3-91  को  30-9-95  तक  की  अवधि  के  लिए
 41,47,284/-  ,284/-  रूपए  की  लागत  से  परिवार  कल्याण  परियोजनाਂ  नामक  एक
 पी०  बी०  ओ०  एच०  परियोजना  मन्जूर  की  गई  इस  रकम  में  सरकार  द्वारा  दिया  गया
 अनुदान  30,80,956/-  रुपए  होगा  और  प्राइवेट  स्वेच्छिक  संगठन  का  अंशदान
 10,66,328/-  रुपए  लक्षित  क्षेत्र  में  क्योंझ्वार  कटिमाहा  और  गडिगिया  ग्राम  पंचायतें

 जिनमें  टिकावली  ब्लाक  के  66  गांव  शामिल  हैं  ।

 [2)  ज्योतिर्मय  महिला  कटक  को  ।9-1-9।  को  30-9-95  तक  15,271  30/-
 की  कुल  परियोजना  लागत  से  निधन  बच्चों  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  नामक  एक  पी०  .
 बी०  ओ०  एच०  परियोजना  मन्जूर  की  गई  इस  रकम  में  सरकार  द्वारा  दिया  ग  बा
 अनुदान  41,18,560/-  रुपए  है  और  प्राइवेट  स्वेच्छिक  संगठन  का  .
 14,08,570/-  रुपए  है  ।  लक्षित  क्षेत्र  केन्द्रपाड़ा  ब्लाक  की  15

 पंचायतें  हैं  जिनमें  |  8  गांव  हैं  ।

 रुपए

 उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्र  विकास  परियोजना  ,

 4185.  श्री  राभ  बदल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कब

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  दूसरे  चरण  के  कार्यास्वयम  में  केन्द्रीय
 सरकार  सहायता  कर  रही  हे  े

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  से  क्या  सहायता  प्राप्त  हुई

 लाभान्वित  जिलों  का  ब्यौरा  क्या  और  ”

 (a)  अब  तक  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय में  राज्य  भन्त्री  डो०  के०  ताशादेवो
 हां  ।  6-  से  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  में  एक  क्षेत्रीय  विकास

 इण्डिया  पॉपुलेशन  कार्यान्वित  की  जा  रही

 इस  सस्बन्ध  में  ब्रिटेन  से  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
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 (a).  उक्त  परियकेजना  पूरे  राज्य  में  कार्यान्वित*की सणा  रही  है  ।

 (a)  इस  परियोजना  में  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  के  लिए  मूलभूत
 ढांचे  को  मजबूत  चिकित्सा  और  पराचिकिल्ला-क्वामिकों  की  विभिन्न  श्रेणियों  क ेलिए  सेवाकालीन
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करने  और  उप-केन्द्रों  सहित  स्वास्थ्य  परिचर्या  ढांचे  को  बढ़ाने  तथा  मजबूत
 करते पर  दिया  जाता  है  ।  आशा  है  कि  इस  प  रेणामात्मक  ओर  नुणात्मक  घ्ुधारों  से यह  राज्य  सबके
 लिए  स्वास्थ्य और  छकःही  बच्चे  के  द्विफक्षी  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  जाएगा  ।

 इस  परियोजना  ने  सन््तोषजनक  प्रगति  की  हे  ओर  225  उप-केन्द्रों  का  निर्माण  पहले:ही
 चुका  143  उपकेन्द्र  निर्माणाधीन  हैं  और  शेष  382  ।5  मंडलीय  प्रशिक्षण  58
 किला  अ्रशिक्षण  केन्द्रों के  लिए  स्थानों के  चयन  को  अंम्तिम  झूप  दिया  जा  चुका  इस  परियोजना  के
 अन्तमंशव्अभी  तकतकुल  लगभग  3500  बिकित्सा  ओर  परा-चिकित्सा  को  प्रक्षक्षित  किया  जा

 चुका  है  ।
 |

 राजस्थान  को-शहायता

 ॥  4186.  क्री  गिरधारी  लाल  भातंथ  :  कया  भागथ  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  दि

 क्या  को  राजस्थान  सरकार  से  इस  राज्य  में  लड़कियों  में  निम्न  साक्षरता  की  दर
 करने  के  लिए  अनोपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  की  संद्या  बढ़ाने  हेतु  और  अधिक  केन्द्रीय  सहायता

 पन्जुर  करने  से  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में'सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 संसाधन  विकास  म्मत्री  अजुल  :  केन्द्र  सरकार  राजस्थान  सरकार के
 शिक्षा  बिभाग  से  अनोपचारिक  शिक्षा  के  बर्ध  1991-92  का  वाधिक  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  किया
 है  ।  इस  प्रस्ताव  में  बतंमान  केन्द्रों  क ेअलाथा  300  ओर  बालिका  केद्ध  खोलने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 मांगी  गई  राज्य  शिक्षा  निदेशालय  ने  300  नए  बालिका  केन्द्रों  को  खोलने  का  प्रस्ताव  राजस्थान सरकार  के  शिक्षा  विभाग  को  भेजा  यह  प्रस्ताव  राजस्थान  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 राज्य  सरकार  मे  इन  नए  केन्द्रों  को  खोलने  के  बारे  में  अपना  अन्तिम  निर्णय  नहीं  बताया
 है  ।  राज्य  सरकार  के  निर्णय  के  बिना  मन्त्रालय  उनको  बित्तीय  सहायता  देने  के  श्रस्ताव  पर  विचार  नहीं कर  सकता  |

 रेल  कार्य  लण्हे

 4187.  प्रो०  सुशान्त  चक्षक्तों  :  क्या  रेल  भ्रंजो  पह  बताने को  कुपा  करेंगे'कि  :
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 रेलवे  में  संगचल  कमंचारियों  के  लिए  वास्तविक  घण्टे  कितने

 क्या  सरकार  द्वारा  रेल  कमंचारियों  के  लिए  1919  में  हुई  वाशिंगटन  सम्मेलन  अस्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  अभिसमय  संख्या  |  का  पालन  किया  जाता  और

 क्या  रेलवे  संगचल  कमंचारियों  के लिए  अधिक  कायं  घण्टे  रेल  दुघंटनाओं  में  एक  सहयोगी
 कारक  है  ?

 ह

 रेल  मंत्रालय  में  र्य  मंत्रो  :  रेलों  पर  रनिंग  कमंचारियों  के  लिए
 जिन्हें  के  रूप  में  वर्मीकृत  किया  गया  एक  यखबाड़े  में  अधिकतम  रोस्टर  इयूटी  घण्टे  104
 जबकि  रेल  1989  के  अनुसार  दो  सप्ताह  को  अवधि  के  लिए  औसतन  54  घण्टे
 प्रति  सप्ताह  की  सांविधिक  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  बहरहाल  अपरिहांय  परिचालनिक
 अत्यावश्यकताओं  के  कारण  या  आपात-स्थिति  आदि  के  समय  उन्हें  रोस्टर  घण्टों  से
 अधिक  समय  तक  काम  करना  पड़  सकता  जिसके  लिए  उन्हें  समयोपरि  भत्त  का  भुगतान  किया  जाता
 है  ।

 नहीं  ।

 अभियमित  क्षेत्रों  में  महिलाओं  को  नियोजित  किया  शाना

 4188.  डा०  राज्ागोप!लम  भ्ोधरण  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हि  छ
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  अनियमित  क्षेत्रों  में  महिलाओं  के

 निधोजन सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ब्या  है  ?

 सानव  संसाधन  मंत्री  अज  न  ओर  एकत्र  की  जा  रही
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़मलपेट  स्टेशन  का  आधुनिकोकरण

 S189.  ही  थो  ०  राजारवि  थर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  उद्धमलपेट  स्टेशन  के  नवीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  स्टेशन  क्रापुनिकीकरण का  भी  भश्रस्तव  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सल्लिकाजु  :  और  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 प्रंसूर  के  लिए  वायुदूत  सेवाएं

 4190.  श्री  आसकार  फेरनान्डेस  :  कया  नागर  जिमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हि

 क्या  हुबली  और  बेल्लारी  की  हवाई  पट्टियों  को  हाल  में  बन्द  कर  दिया  गया  है  तथा

 मैसूर  नगर  के  लिए  वायुदृत  सेवाओं  को  स्थगित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  तथा  इन  हवाई  पट्टियों  को  खोलने  और  इन
 स्थानों  के  लिए  वायुद्तृत  सवाएं  चालू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्रो  माधथराव  :  और

 और  बेल्लारी  की  हवाई  पट्टियों  को  बन्द  नहीं  किया  गया  है  ।  वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से

 बायुदूत  ने  इन  स्थानों  को  अपनी  उड़ाने  बन्द  कर  दी  हैं  ।  इन  उड़ानों  को  शुरू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 संसदोय  सौध  में  संसदोष  कर्मचारियों  ओर  अन्य  अति  जिशिथ्ट  व्यक्तियों  “

 के  लिए  चिकित्सा  सुविधाएं

 419  '.  श्री  फूल  चस्द  वर्मा  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  प्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  संतदीय  सौध  में  उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाएं  केवल  संसद  सदस्यों  के  लिए  ही

 यदि  तो  वहां  पत्रकारों  को  ये  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  ये  सृबिधाएं  उन  संसदीय  जो  संसदीय  कार्य  की
 बायंता  के  कारण  औषधालयों  की  चिकित्सा  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  उठा  पाते  तथा  अन्य  विशिष्ट

 जैसे  वरिष्ठ  सरकारी  महानगर  पाषंदों  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  सदस्यों  को
 भी  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  तारादेवो
 और  संसद  सौध  स्थित  निकित्सीय  जांच  केन्द्र  शुरू  में  ससद  के  दोनों  सदनों  में  आसीन  सदस्यों

 को  चिकित्सीय  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  खोला  गया  था  ।  बाद  में  यह  चिकित्सीय  सुविधा  भूतपूर्व
 संसद  सदस्यों  को  भी  दे  दी  गई  यह  सुविधा  प्रत्यायित  पत्रकार  संघ  के  विशेष  अनुरोध  पर  लोक  सभा
 ओर  राज्य  सभा  की  कारंवाइयों  को  कवरेज  प्रदान  करने  वाले  प्रत्याथित  पत्रकारों  को  भी  प्रदान  की  गई
 है  |  पत्रकारों  को  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  कारण  ये  हैं  कि  इन  पत्रकारों  को  अपनी  लम्बी  ड्यूटी
 के  फलस्वरूप  अपने  क्षेत्र  क ेऔषधालयों  में  आवश्यक  उपचार  प्राप्त  करने  के  लिए  जाने  का  समय  नहीं
 मिलता  ।

 और  ऐसे  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार
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 स्वास्थ्य  योजना  के  अन्य  लाभाथियों  जो  संसदीय  काये  करते  उनके  निवास  स्थान  के  नजदीक

 स्थित  औषधालय  में  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 इन्डो  समझौता

 4'92.  श्रीमतो  सुशीला  गोपालन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  भम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  भारत  सरकार  और  अमरीकी  एजेंसी  इन्क  के  बीच  1950  में  किए  गए  इण्डो
 केयर  समझोते  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  कौन-से  परिवतंन  सम्पूरक  अथवा
 अन्य  समझौते  किए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  इन्डो-केयर  करार  का  उहूं श्य  भारत  से  बाहर
 रहने  वाले  व्यक्तियों  और  संगठनों  से  प्राप्त  खाद्य  और  अन्य  वस्तुओं  के  उपहारों  को  भारत  के  लाभ
 कर्त्ताओं  तक  पहुंचाने  का  सुविधाजनक  बनाना  और  इनकी  मात्रा  में  वृद्धि  करना  है  ।

 केयर  प्रति-बर्ष  भारत  सरकार  को  पदार्थों  की  सूचीਂ  नामक  कार्य-योजना  भेजता  है  जिसमें
 खाद्य  सहायता  की  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  की  संख्या  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  केयर  को  देव
 प्रशासनिक  खर्च  के  ब्यौरे  दिए  जाते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  यथा  अनुमोदित  1991-५2  के  दौरान
 स्कूल  फीडिंग  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  4.64  लाख  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  और  87  लाख  आई०  सी  ०  ढी०
 एस»  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  को  2.42  लाख  मीट्रिक  टन  खाद्य  सामग्री  प्रदान  करता  रहेगा  ।  इसके
 केयर  कुछ  गैर-खाद्य  कार्यक्रमों  के लिए  भी  सहायता  प्रदान  करता

 पुरी  एक्सप्रेस  का  देरी  से  चलना

 4193.  डा०  फातिकेश्बर  पाश्न  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  देरी  से  चलती  और

 यदि  तो  इन  रेलगाड़ियों  की  समथबद्धता  को  कायम  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?  >

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  1991  के  दोरान  यह  गाड़ी
 पुरी  में  11  दिन  और  नई  दिल्ली  में  8  दिन  सही  समय  पर  पहुंची  ।

 न्

 रेलों  के  नियंत्रण  के  भीतर  रूकौनियां  दूर  करने  के  भरसक  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 आपके दिक  ओवषधियों  को  प्रयोगशाला  में  जांच

 4194.  डा०  रवि  मल्ल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  फल्याण  मग्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  ह॒

 क्या  नई  आयुर्वेदिक  ओषधि  के  बाजार  में  बिक्री  किए  जाने  से  पहले  उसकी  प्रयोगशाला  में
 जांच  कराने  की  कोई  परम्परा

 4681
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 तो  उक्त  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  ग्दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का  उक्त  परम्परा  आरम्भ  करने  का

 विचार  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 और  नैदानिक  परीक्षण  आवश्यक  नहीं  समझे  जाते  और  ओषध  भोर  प्रसाधन

 अधिनिम्नम  में  इनकीः  व्यवस्था  नहीं'है  क्योंकि  आयुर्वेदिक  औषधों  की  सुरक्षा  और  प्रभावंकाशिता
 की  कसौटो  पर  खरे'उतरो  हैंਂ  औरु  उन  प्रामाणिक  आयुर्वेदिक  ग्रन्थों  में  इनकां  उल्लेख है  जो  ओषध

 और  प्रसाधन  सामग्री  940  की  पहली  अनुसूची  में  विनिदिष्ट  तदनुसार  आयुर्वेदिक
 भौषधों  के  नैदानिक  परीक्षण  ओषध  और  संसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तगंत  सांविधिक  अपेक्षा

 नहीं  हैं  ।

 यद्यपि  आयुर्वेद  में  ऐसी  कोई  नई  ओषधें  नहीं  हैं  जंसा  कि  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धक्षियों
 में  उपलब्ध  तथापि  ऐसी  कुछ  पेटेंट  और  प्रोप्राइटरी  ओऔषधें  हैं  जो  प्रमाणिक  आयुर्वेदिक  पुस्तकों  में
 उल्लिखित  ओषधों  विभिन्न  मिश्रणों  से  की  जाती  हैं  ।  इन  ओषधों  के  नेदानिंक  परीक्षण  करने
 का  प्रस्ताव  और  इस  बारे  में  1990  में  राज्य  औषध  लाइसेसिग  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त
 अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 भाशनमर-सुरेख  तगर  बड़ो  रेलवे  लाइन

 ]
 4195.  डा०  सहाबोर  सिह  हरिसिंह लो  मोहिलः  क्या  रेल  अंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भावनगर  और  सुरेन्द्र  नगर  को  बड़ी  रेल  लाइन  से  जोड़के  के  सम्बन्ध  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  संभालय  में  राज्य  संत्रो  :  जी  हां  ।

 (@)  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  फिलहाल  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 जो०  बो०  पन्त  विल्लो  हारा  चिकित्सा  उपकरण का  अस्यातः

 ]
 क्री  शाम  बिलास  पासवान  :

 को  पथन  कुमार  बंसल  :
 थी  फूल  खन्द  वर्मा  :

 शो  सोरेश्थर  साथे  :

 को  थो०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 झरहि
 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  भमन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  ।  199;  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  बी०
 पन्त  अस्पताल  बर्थ  करोरुज  लाइंग  अनयुज्डਂ  शोषंक  के  अन्तगंत  छपे  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  जांच  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कारंबवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :

 हां  ।

 और  अस्पताल  प्राधिकारियों  ने  यह  बताया  है  कि  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  तथ्यों  पर
 आधारित  नहीं  है और  समाचार  पत्र  में  उल्लिखित  सात  मशीनों  में  से  छह  मशीनें  उपयोग  में  लाई  जा

 रही  हैं  ।

 सकंस  में  पिलरे  में  बन्द  जानवरों  का  प्रदर्शन

 4197.  थी  उदर्यासह  राव  गायकवाड़  :  क्या  पर्थावरण  भोर  वन  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सकेस  कम्पनियों  द्वारा  पिजरे  में  बन्द  जानवरों  के  प्रदशंन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया
 गया

 क्या  इन  प्रतिबन्धों  को  उठाने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  भारत  सरकार  ने  जीव-जन्तु
 करता  निवारण  1960  की  धारा  2  के  उपबन्धों  के  तहत  2  1991  को

 तेंदुओं  और  कुत्तों  के  प्रशिक्षण  और  प्रदर्शन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  है  ।  इण्डियन  सकंस
 फेडरेशन  द्वारा  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  यात्रिका  दायर  की  गई  है  ।  अधिसूचना  के  कार्यान्वयन
 पर  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने.रोक  लगा  दी

 खलोलाबाद  से  बलरामपुर  तक  रेल  लाइन

 ]

 4198.  श्रो  अष्टभुजा  प्रसाद  शक्ल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  व  कृपा  करेंगे

 क्या  खलीलाबाद  से  बलरामपुर  तक  एक  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (@)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  च

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  पर  अब  तक  क्या  कारंवाई  की  गई

 क्या  वर्तमान  बजट  में  इसका  निर्माण  करने  का  कोई  प्रावधान  किये  गया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रल  संत्रालय  में  राज्य  मत्रो  :  जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 सर्वेक्षण  से  पता  चला  था  कि  यातायात  की  सम्भावनाएं  कम  इसलिए  कार्य  शुरू  करने
 के  बारे  में  बिचार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 और  (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दम्तभंजन  में  तम्बाक

 जिनुषाद ]

 4  श्री  लोकनाथ  चोधरो  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ॥

 डाबर  के  लाल  दन्तमंजन  में  तम्बाक

 यदि  तो  क्या  इसके  निर्माता  बिना  किसी  वेधानिक  चेतावनी  के  उत्पाद  का  विपणन
 कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  कम्पनी  के  विरुद्ध  की  गई/प्रस्तावित  कारंबाई  का  ब्यौरा
 क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवो  :
 हां  ।

 और  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  और  इसके  जो  औषधों  पर
 लाबू  होते  में  ऐसी  कोई  अनिवाय॑  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 कुष्ठ-रोधो  ओषध  को  अनुभानित  मांग

 4200.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  स्वाश्प्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  1990-91  के  लिए  कुष्ठ-रोधी  औषध--'क्लोफाजिनाइन  कंप्सूलਂ
 50  की  कितनी  अनुमानित  मांग  की  गई

 ह

 जिलेवार  सप्लाई  में  यदि  कोई  तो  और

 उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Yio  के०  तारादेबो  :
 400  लाख  कंप्सूल  ।

 134



 26  1913  लिखित॑  उत्तरें

 और  राज्यों  को  कुष्ठ-रोधी  ओषधे  नि.शुल्क  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।  जिलकार  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  |  न्यायालय  में  चत  रहे  कुछ  मामलों  के  कारण  1990-91  में  पूर्ति  और  निपठान

 महानिदेशालय  के  माध्यम  से  क्लोफेजिमाइन  कंप्सूलों  की  खरीद  करने  में  बिलम्ब  हुआ  ।  1991-92  के
 दौरान  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  न्यायालय  में  चल  रहे  मामलों  के  कारण  1991  के
 अन्त  तक  टेन्डरों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  समर्थ  नहीं  हो  पाया  ।

 चूंकि  न्यायालय  में  चल  रहे  मामले  को  अब  समाप्त  कर  दिया  गया  इसलिए  पूति  और  निपटान
 महानिदेशालय  ने  एक  फर्म  को  क्लोफंजामाइन  की  50%  सप्लाई  के  आदेश  दे  दिए  हैं  और  शेष  सप्लाई
 के  लिए  नए  टेण्डरों  को  अन्तिम  रूप  देने  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  ।

 पूर्य  रेलवे  में  रेलवे  को  भूमि

 ]

 4201.  डा०  सहादीपक  सिह  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 पूर्व  रेलवे  के  अधिकार  में  कुल  कितनी  भूमि  है  और  इसमें  से  कुल  कितनी  भूमि  पट्टे  अथवा
 लाइसेंस  पर  दी  गई

 क्या  कुछ  भूमि  विवादित  भी  और

 यदि  तो  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  लगभग  41269  हैक्टेयर  और
 2978  हैक्टेयर  ।  ह

 हां  ।

 न्यू  अलीपुर  में  एक  भूखंड  पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  बिबाद  चल  रहा  है  और
 इस  मामले  की  उच्च  न्यायालय  कलकत्ता  में  सुनवाई  चल  रही

 होस्योपेचिक  मेडिकल  कालेलों  को  व्सीय  सहायता

 ]

 4202.  भ्रो  रोशन  लाल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मान्यता  प्राप्त  होम्योपेथिक  मेडिकल  कालेजों  को  कोई  वित्तीय  सहायता
 अथवा  अनुदान  देती

 यदि  तो  कितने  और  किन-किन  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेजों  को  उपरोक्त  क्शीय
 महायता  अथवा  अनुदान  दिया  जा  रहा  और

 ऐसी  संस्थाओं  की  वित्तीय  सहायता/अनुदान  देने  के  क्या  मानदष्ड  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :

 से  1.  हां  |  भारत  सरकार  अनुमोदित  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत  भारतीय  निकित्सा

 पद्धति  और  होम्योपैथी  के  मौजूदा  स्नातकपूर्व  कालेजों  का  सुधार  क  ने  और  उन्हें  सुदृढ़  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  यह  सहायता  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  दी  जाती  है  :--

 6)  प्रयोगशालाओं--अस्पतालों  और  शिक्षण  संकायों  के लिए  उपकरण  ।

 (४)  अस्पताल  कालेज  भवन  और  छात्रावास  भवन  ।

 (४४)  विभिन्न  विभागों  के  लिए  शिक्षण  कमेंचारी  |

 निम्नलिखित  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेजों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 ।.  जयशोयं  पोट्टी  श्रीरामुलु  राजकीय  होम्योपेथिक  मेडिकल  कालेज  हैद
 500036  ।

 2.  डा०  अभिन्न  चन्द्र  राजकीय  होम्योपंथी  मेडिकल  कालेज  एवं  खरवाला

 भुवनेश्वर-75]00॥

 3.  कलकत्ता  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेज  एवं  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए
 दण्ड  की  एक  प्रति  में  दो  गई  है  ।

 11.  उपर्युकत्र  के  अतिरिक्त  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  के  लिए  होम्योपैथी  कालेजों  के
 विभागों  का  दर्जा  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  योजना  के  अन्तर्गत  आवर्ती  और  अनावर्ती  दोनों  प्रकार  की  सहायता
 के  रूप  में  सहायता  अनुदान  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  भी  प्रदान  की  जाती  जिस  कालेजों  को  सहायता
 दी  गई  है  उनकी  संख्या  और  नाम  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  डा०  अभिन्न  चन्द्र  होम्योपैचिक  मेडिकल  कालेज  एवं  अस्पताल

 उड़ीसा  ।

 2.  राजकीय  होम्योपंथिक  मेडिकल  के

 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  मानदण्ड  की  एक  प्रति  में  दी  गई  है  ।

 भारतोय  चिकित्सा  पद्षति  एवं  होम्पोपंधी  के  स्तातकपूर्य  कालेजों  को
 योजना  के  अन्तग्गंत  सहायता  के  लिए  सानदण्ड

 1.  सहायतानुदान  के  लिए  आवेदन  देने  की  तारीख  को  पिछले  पांच  वर्षों  से  कालेज  काय॑ं  कर

 भ  रहे  हों  और  वे  कालेज  केन्द्रीय  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद/केन्द्रीय  होम्योप॑थी  परिषद
 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  डिग्री/डिप्लोमा  प्रदान  करने  के  लिए  पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  कर  रहे
 हों  ।

 2.  उन्हें  इस  बात  की  बचनबद्धता  देनी  चाहिए  कि  वे  केन्द्रीय  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद /

 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए मानक अपनाएंगे ।
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 3.  कालेजों  में  पय'प्त  प्राप्त  स्टाक  होना  चाहिए  जो  उपकरणों  का  प्रयोग  जानते  हों
 ओर  छात्रों  को  प्रयोगशाला  में  रखे  ऐस  उपकरणो  के  प्रयोग

 क
 बारे  में  प्रशिक्षित  करने  में

 समथं  हों  ।

 4.  उनके  पास  छात्रों  के  संदर्भ  के  लिए  एक  उपयुक्त  सज्जित  पुस्तकालय  होना  चाहिए  ।

 5.  उनके  पास  इस  योजना  के  अन्तगंत  खरीदे  गए  उपकरणों  को  रखने  के  लिए  पर्याप्त  स्थान

 होना  चाहिए  ।

 6.  इन  आवेदन-पत्रों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  भेजा  जाना  चाहिए  और  इस
 योजना  के  अन्तगंत  सहायता  अनुदान  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अपने  मामलों  की  अवश्य

 सिफारिश  करनी  चाहिए  ।

 स्मातकोत्तर  प्रशिक्षण  ओर  अनसंधान  के  लिए  कालेजों  के
 विभागों  का  दर्जा  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  योजना  के  अन्तगंत

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  सानवण्ड

 (.)  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  के  किसी  मान्यता  प्राप्त  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  होम्योपेथिक
 कालेज  पात्र  हैं  ।

 (2)  दर्जा  बढ़ाए  गए  विभागों  का  शैक्षणिक  नियन्त्रण  और  डिट्नी  प्रदान  करने  का  का
 संकाय  और  सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  को  सौंपा  गया  हो  ।

 (3)  इस  पाठ्यक्रम  के  लिए  पाठ्यचर्या  केन्द्रीय  होम्योपंथी  विनियमनों  के  अनुरूप  ओर
 विद्यालय  द्वारा  अनुमोदित  पाठ्यचर्या  के  अनुसार  संकाय  द्वा  1  तंयार  किया  गया  हो  ।

 (4)  केन्द्रीय  सरकार  किए  गए  कार्य  की  प्रगति  को  वाषिक  समीक्षा  करेगी  जिसके  आधार  पर
 आगे  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की

 (5)  विभाग  को  अखिल  भारतीय  स्वरूप  का  होना  चाहिए  और  75  प्रतिशत  सीटें  बाहर  के
 यदि  वे  आते  तो  उनके  लिए  आरक्षित  की  जानी

 (6)  सम्बन्धित  राज्य  में  प्रचलित  वेतनमान  प्रस्तावित  स्टाफ  को  स्वीकार्य  होंगे  ।

 (7)  शिक्षण  पदों  को  भर्ती  के  नियमित  अर्थात्  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  प्रतियोगी  चयन  द्वारा
 )  भरा  गया  हो  ।

 (8)  वित्तीय  सहायता  के  लिए  आवेदन-पन्र  विशिष्ट  सिफारिशों  सहित  सम्बन्धित  राज्य
 ४  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  माध्यम  से  भेजे  जाने  चाहिए  ।
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 अयोध्या  से  एक्सप्रेस  रेलगाड़ो
 हा

 ]

 4203.  श्रो  लक्ष्मोनारायण  मणि  जत्रिपाठी  :  क्या  रेल  झंज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  अयोध्या  से  रामेश्वरम  और  तिरुपत्ति  जेसे  दक्षिण  भारत  के  अन्य
 धामिक  स्थानों  तक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चलाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  कठिनाई  और  संसाधनों  की  तंगी  ।

 संस्कृत  बिद्यापोद

 4204.  श्री  के०  म्रलोंधरन  ;  क्या  सानथ  ससाधन  विकास  भन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  राज्यवार  कितने  आदर ं  संस्कृत  विद्यापीठ

 क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  नए  संस्कृत  विद्याषीठ  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  पा

 सानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  राज्यवार  आदर्श  संस्कृत  विशद्यापीठ
 (महाविद्ञालय/शोध  निम्नानुसार  हैं  :--

 1,  बिहार  4

 2.  हरियाणा  2
 3.  हिमाचल  प्रदेश

 ॥

 4.  केरल  1  ि
 5.  महाराष्ट्र  2
 6.  तमिलनाडु  3

 7.  उत्तर  प्रदेश  3

 |

 os  *

 और  संस्कृत  संगठनों  से  आदर्श  सस्क्ृत  महाविद्यालयों/शोध्न  संस्थानों  के  रूप  में  |
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 परिबतित  करने  के  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  किन्तु  अनी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 देश  में  निजो  अस्पताल/नसिंग  होम

 4205.  श्री  वाई०  एस  ०.  राजशेलर  रेडडो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने-कितमे  निजी  अस्पताल/नत्तिग  होम
 स्थापित  किए

 इन  निजी  अस्पतालों/नमिग  होमों  की  स्थापना  हेतु  कितनी  न्यूनतम  बुनियादी  सुविधाओं
 की  आवश्यकता  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  उक्त  अस्पताल  निर्धारित  दरों
 का  पालन  करें  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी  :
 देश  में  1-1-1989,  ।-!-।990  और  1-1-1991  को  प्राइवेट  और  स्वयंसेवी  संगठन  अस्पतालों

 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  अस्पतालों  की  संद्या

 1-1-1989  989  -634.]

 1-1-1990  6469

 1-1-1991  6666

 प्राइवेट  अस्पतालों/उपचर्या-पृहों  की  स्थापना  के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  ढांचे
 सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिए  उपचर्या-गृह  अधिनियमों  में  पर्याप्त  उपबन्ध  मौजूद  हैं  ।  उपचर्या-गह
 अधिनियम  आदि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 प्राइवेट  अस्पतालों/उपचर्या-गृहों  द्वारा  ली  जाने  वाली  फीस  को  विनियमित  करने  के  लिप
 कोई  नियम  नहीं  है  ।

 पुड्डनगरभ  स्टेशन  का  दर्जा  घटाया  जाना

 4206.  श्री  बो०  एस०  विजयराधथन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 कया  मदुरे  डिवीजन  के  अधिकारियों  द्वारा  केरल  में  पुढ्डुनगरम  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जो
 घटाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण



 हि
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 क्या  इस  कायंवाही  के  विरुद्ध  किसी  प्रकार  क  विरोध  की  खबर  मिली  ओर

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  भम्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  :  नहीं  ।
 हे

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 °

 इस  स्टेशन  का  दर्जा  न  बदलने  के  बारे  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।  ट

 पृडडनगरम  ब्लाक  स्टेशन  को  पलंग  स्टेशन  में  बदलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 >

 म्रादाबाद  डिवोजन  में  मजदूरों  को  मांग
 ह

 4207.  डा०  एस०  पी०  यादव  :
 भरी  संतोध  कुमार  गंगबार  :
 थ्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  रेल  भन्तज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मण्डल  मुरादाबाद  को  फर्जी  भर्ती  और  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में
 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?  ह

 रेल  भप्तासय  सें  राज्य  सन्त्री  सल्लिकाअ  :  से  कुछ  नेमिश्िक  श्रमिकों  की
 सन्  1988  में  नियुक्ति  करी  गई  थी  ।  बाद  में  यह  पता  चला  कि  इनमें  से  कुछेक  नैमित्तिक  श्रमिकों  को
 जाली  प्रमाण-पत्रों  के  आधार  पर  नियुक्त  कर  लिया  गया  था  जिसमें  अन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 उपयुक्त  अनुशासनिक  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 विजयबाड़ा  में  पर्यंडन  का  विकास

 ]
 हु

 4208.  प्रो०  उस्सोरेष्टि  बेंकटेस्थरलु  :  कया  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  a

 क्या  विजयवाड़ा  के  निकट  भवानो  द्वीप  को  पयंटन  विकास  केसर्द्न  के  रूप  में  विकसित  करने

 हेतु  1988  में  शिनान्वास  किया  गया  +र्ब
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 यदि  तो  इस  केन्द्र  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  कितनी  वित्तीय  सहायता  अश्रदान  की

 और

 अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधवराव  :  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  सूचना  के  भवानी  द्वीप  में  खेल  एवं  मनोरन्जन  परिसर  हेतु  आधार  शिला

 1985  में  आंध्र  प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्यमन्त्री  द्वारा  रखी  गई

 इस  परियोजना  हेतु  केन्द्रीय  पयेटन  विभाग  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  नहीं  कराई

 गई  है  ।
 ॥  ह

 यह  राज्य  क्षेत्र  की  परियोजना  इसलिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  इसकी  प्रगति  पर

 निगरानी  नहीं  रख्री  जाती

 केरल  में  मेडिकल  कालेखों  को  वित्तोप  सहायता

 42(9.  श्री  रमेश  चेन्निशला  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्यान  मंत्ो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1990  में  मेडिकल  कालेजों  के  विकास  हेतु  केरल  को  कितनी  धनर।शि  आबटित  की
 -

 बर्या  भविष्य  में  इस  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  सं  तरालय  में  राध्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 से  मेडिकल  कालेजों  के  विकास  के  लिए  किसी  भी  राज्य  को  वित्तोय  सहाग्रता  देने  के  लिए

 भारत  सरकार  की  कोई  योजना  नहीं  इसलिए  1990  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  केरंल  को  कोई  वित्तीय  .  हि
 सहायता  नहीं  दी  गई  ।

 ह

 क्ुट्टोपुरम-गुरूबय्र  और  शोरामर-मंगलोर  रेल  लाइन

 4  श्रो०  साबित्रो  लक्ष्मभन  :  क्या  रेल  अंज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  +

 क्या  केरल  में  कुट्टीपुरम-गुरूवयूर  और  शोरानू  र-मंगलौर  रेल  मा  के  निर्माण  की
 योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 ह  ह

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  सम्बन्धी  उपायों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  से  दो  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति
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 ___ ७
 उ__टपपपपहपहपहथीत/णएपथणएथडिडहडहफपाझ/हझयणाए

 निम्त  प्रकार  है  ::

 ())  ड्रुट्टीपुरम-गरुबायर

 तिच  र-कुट्टी  पु  रम  नई  बड़ी  रेल  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  गया  था  और  इसमें  से

 जिचूरःगुरूकयूर  खण्ड  के  निर्माण
 को

 1987788  में  अनुमोदित  किया  तंगी  के

 के  कारण  गुरूचायूर  कुट्टीपुरम  खण्ह  पर  कायं  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।
 ह

 (ii)  शोरूवज्ण  र-प्ंगलोर

 शोरूयण्ण्र  और  मंगलौर  पहले  ही  सीधी  बड़ी  लाइन  से  जोड़  दिए  गए  हैं  ।

 भरक्ष  समिति

 4211.  को  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  +  जोडिम  भत्ता  समिति  नेः  क्या  सिफारिश  की  हैं  तक्ः  में  क्या  कदभ  उठाने  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  ताराबेबो  :

 जोखिन  भत्ता  प्रदान  करने  के  लिए  जोखिम  भता  समिति  ने  संक्रामक  रोग  अस्पत।ल  सहित  अस्फ्तालों  के
 विलिन्तਂ  क्लिंगों  में  सापेक्ष  रूप  से  कार्य  के  जोखिम  क्षेत्र  का  पता  लगाया  ।

 पात्र  कम  बारियों  को  जोखिम  भत्ता  प्रदान  करने  के  आदेश  क।भमिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  के
 दिनांक  19/22-8-1988  के  कार्यक्रम  ज्ञापन  सख्या  2101  के  तहत  पहले
 ही  जारी  किए  जा  चके  हैं  ।

 इंडियन  बेड  को  साणतत  में  कई

 421  '.  श्रीमतो  बसुम्धरा  राज  :  क्या  नागर  बिभागनन  ओर  ब्यंटन  सन््त्रो  यह  बने  की
 करेंगे  कि  :

 क्या  दृण्डियन  एयरलाइन्स  ने  अपने  बेड़े  को  क्षमता  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  विभिन्न  मार्गों  पर  कितनी  वृद्धि  की

 कया  कुछ  मार्गों  के लिए  कोई  नए  सम्पर्क  स्थापित  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  बिसानन  ओर  पयंटन  सन््त्रो  माधकरसक  :  और  जककि  इण्डियत
 एयरलाइन्स  ने  1991  में  अपने  विमान  बेड़ें  मे ंकोई  नया  विमान  नहीं  जोड़ा  परन्तु  उसने
 बिमानों  का  मचिक  उपयोंग  करके  अपनी  क्षमता  में  बदि  कर  दी  है  ।  इसके  विस्तृत  ब्यौरे  बिवरण-॥  में
 दिए  गए  हैं  |

 ह

 162



 :26  1913  लिखित  उतर

 (०)  और  कुछ  नए  हवाई  सेवा  सम्पर्क  स्थापित  किए  गए  हैं  ओर  कुछ  सेबाओं  को  पुनः
 चालू  कर  दिया  गया  है  जिनके  विवरण-!|  में  दिए  गए  हैं  ।

 199,  के  दोरान  बढ़ो  हुई  क्षमता  को  दर्शाने  थाला  विवरण-पत्र

 वअम्बई-नामपुर  ...

 नदिल्ली-अहमं  दोघाद

 र-जिवेष्द्र  म
 -  भद्रास-बंग लो  र-अह  म  दा  बाद

 अजिवेन्द्रम-माल

 दिल्ली-गुवाहाटी-इमफाल

 बस्बई-दिल्ली

 मद्रास-सिंगापुर

 बम्बई-करांची

 बम्बई-अहमदाबाद

 दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली

 दिल्ली

 कलकत्ता-काठमांड

 कलकत्ता-ढाका

 कलकत्ता-अगरता

 हैदरागाद-बंगलौर

 हैदराबाद-कलत्ता

 बम्बई-जयपुर-बम्बई

 कलकत्ता-इमफाल-दामी

 कलकत्ता

 7  के  स्थान  फर

 7  के  स्थान  पर  7

 7  के  स्थान  पर  7  ४-.  20

 5  के  स्थान  पर  4

 5  बी  ?37  के  स्थान  पर

 3  H-737  के  स्थान  पर  4

 3  के  स्थान  पर  4
 *दिस्ली>ब.गडोग  रा-गुवाहाटी-इमफाल

 25  '4  के  स्थान  पर

 1  के  स्थान  पर 2
 2  +2  के  स्थान  पर  2  +-  $

 tee

 12  2  के  स्थसन  पर  1.4.

 3  के  स्थान  पर  4

 7  के  स्थान  पर  6  २०

 3  के  स्थान  पर  4

 2  के  स्थान  पर  4

 7  के  स्थान  पर  14

 4  ९-3:0--3  के  रुकान  पर  -6-0-320+

 3  के  स्थान  पर  4

 4  के  स्थान  पर  7

 3

 मापुर  के  स्थान  पंर  4
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 लिब्ितं  उंत्तरं

 मद्रास्कतत्रिची:मदुरै-मद्रास
 मद्रास-कोलम्बो

 त्रिची-कोलम्बो

 दिल्ली-गो  रखपुर-पटना-दिल्ली

 दिल्ली-वा  राणसी-पटना  एष्ड  आरटी

 .  दिल्ली-पटना

 दिल्ली-चंडी गढ़-ज  म्मू-श्रीनग  र

 दिल्ली-अमृतस  र-श्रीनगर दिल्ली-श्रीनग
 र-दिल्ली

 जम्पू-अश्रीनग  र-जम्मू

 श्रीनगर-लेह

 दिल्ली-पटमा-रांची-कल का

 दिल्ली-लखनऊ-कलकतसा

 दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली

 दिल््ली-बम्बर्ई

 दिल्लीं-बंगलौर

 दिल्ली-अहमदाबाद-बडो द
 दिल्ली

 दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वा राणसी  -
 दिल्ली

 दिल्ली-नागपुर-रायपुर  *

 दिल्ली-लेह
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 5  के  स्थान  पर  6

 4  के  स्थान  पर  /

 4  के  स्थान  पर  2

 दिल्ली-पटना-दिल्ली  4  के
 स्थान  पर

 दिल्ली-चंडी  गढ़-दिल्ली  3

 दिल्ली-जम्मू-श्रीनग  र-जम्मू-अंमृतसर

 चण्डी  गढ़-दिलली  7

 7

 दिल्ली-श्री नग  र-दिलली  2
 के  स्थान  पर

 2  के  स्थान  पर  3

 7  के  स्थान  पर  7

 दिल्ली-लखनऊ-पटना-रांची-कलकत्ता

 4

 7  +7  ट्रांजिट  उड़ान
 के  स्थान  पर  10

 14  के  स्थान
 25

 7  के  स्थान

 7

 7  के  स्थान  पर  7

 4

 4  के  स्थान  पर  7  37.

 4  के  स्थान  पर  7

 2

 2

 3

 7

 7

 4

 4
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 बम्बई

 बम्बई-गोवा

 बम्बई-जामनगर-भुज-बम्बई

 बम्बई-राजकोट

 बम्बई-भावनगर

 बम्बई-बडोदरा

 बम्बई-कालीकट

 बम्बई-बाराणसी-लखनऊ-बम्बई

 बम्बई-कोयम्बटूर

 बम्बई-रांची-पटना-बम्बई

 बम्बई-औरंगाबाद

 बम्बई-कोलम्बो

 कलकत्ता-गेबाहाटी-तेजपु र-जो
 कलकत्ता

 कलकत्ता-तेजपुर-जो
 कलकत्ता

 वबाराणसी-काठमांड

 मद्रास-कोलम्बो

 मद्रास-बंगलौर

 हैदराबाद-बंगलौर

 दिल्ली-हैद  राबाद

 बम्बई-मद्रास

 बम्बई-बंगलौर

 लिखित  उत्तर

 4  जोधपुर  से  होकर

 7  0  और  14

 (।-।  से  के  स्थान  पर
 12

 4  के  स्थान  पर  5

 3  के  स्थान  पर  7

 4  के  स्थान  पर  7

 7  के  स्थान  पर  7

 7  के  स्थान  पर  7

 3  के  स्थान  परे  3

 7  के  स्थान  पर  7

 2  के  स्थान  पर  7  ए  2

 4

 2  के  स्थान पर  2

 5  /  के  स्थान  पर  6

 कलकत्ता-तेजपुर-जो रहाट-क  लकत्ता

 7  के  स्थान  भर  7

 7  के  स्थान  पर  3  और
 2

 3  ह

 6  के  स्थान  पर  7

 के  स्थान  पर  7

 12  के  स्थान  पर  19

 14  के  स्थान  पर  21

 163



 .  जम्पू-लेह

 .  मद्रास-बंगलौर-गोथा-अहमदायाद

 47  7991

 विवरण-।|

 1991  के  बोराम  स्थापित  किए  गए  नए  सम्पर्क  ओर  पुनः  चालू  को  गई

 उड़ानों  को  दशाने  थाला  विवरण  पत्र

 मार्ग  विमान

 .  बम्बई-रायपुर-भवनेश्व  र-कलकत्ता

 .  कलकत्ा-भुवनेश्व  र-मद्रास

 ,  कलकत्ता-वाराणसी-जयपुर
 ाआक्शाण्य

 .  मद्रास-ज़िलो  अुरेन्यंगबौर

 .  दिल्ली-लाहोर

 .  दिल्ली-कराची

 .  कलकस्ता-गुवाहाटी-घिलवर

 .  दिल््ली-भवालियर-भोपाल--उन्दौ र-बम्कई

 «  दिल्लोी-कानपुर-गो रखपु  र-दिल्ली

 «  दिल्ली-कानपू  र-इलाहाबाद-दिल्ली

 -  दिल्ली-गुबाहाटी-अगरतला

 -  मद्रास-बंगलौर-मंगलौर

 .  मद्रास-बंग लो  र-गोवा

 «  मद्रास-बंगलो  र-पुर्णे
 .  दिलली-बागडोग  रा-मरुवाहाटी-दी  मापुर

 बम्बई-रांची-पटना-बम्बई

 »  कलक ला-शुवाहाटी-तेजपुर-जो रहाट-कल  कसा

 .  कलऊत्ता-तेजपु र-जो  रहाट-गुवाहाटी-कलकत्ता

 37
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 संसद  सदस्यों  के  पत्र

 4213.  थो  विश्वनाथ  शास्त्री  :  कया  सातव  संप्ताधन  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 इनके  मन्त्रालय  को  1991  से  अक्तूबर  1:91  के  बीच  संसद  सदस्यों  के  कितने
 पत्र  प्राप्त  हुए

 इनमें  से  कितने  पत्रों  की  पावती  सूचना  संसद  सदस्यों  को  दी  जा  चुकी  है  और  कितने
 पत्रों  की  पावती  नहीं  दी  गई  और

 संसद  तदस्यों  के  पत्रों  के पावती  पत्र  अब  तक  न  भेजे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन  :  से  महिला  एवं  बाल  विक्तास  और

 युवा  कार्य  तथा  खेल  बिभागों  ओर  शिक्षा  विभाग  के  ।6  प्रभागों/एककों  से  उपलब्ध  सूचना  के
 430  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  उनमें  से  403  की  पावती  भेजी  गई  थी  और  शेष  की  पावती  भेजने  अथवा

 अन्तिम  उत्तर  देने  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  की  जा  रही  थी  ।

 संस्कृति  विभाग  और  शिक्षा  विभाग  के  शेष  प्रभागों/एककों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जबिड़ियाघर

 4214.  भो  जो०  भाडगोडा  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  यह  बताने  की  छूपा.करेंग
 किः

 देश  में  चिड़ियाघरों  की  राज्यवार  सख्या  क्या

 क्या  उनमें  से  कुछ  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कमल  :  देश  में
 प्राणि  उद्यानों  की  राज्यवार  संख्या  विवरण  में  दी  गई

 व  वन्यजीव  1972  (1991  में  यथा  में  केन्द्रीय
 चिड़ियाघर  प्राधिकरण  गठित  करने  का  प्रावधान  प्राधिकरण  को  अनेक  अन्य  कार्यों  के

 बिड़ियाघरों  में  पशुओं  के  अनुरक्षण  के  लिए  न्यूनतम  मानकों  का  निर्धारण  करना  होगा  |  जो  व्विकियाघर
 इन  मानकों  को  पूरा  नहीं  करते  उनकी  मान्यता  समाप्त  की  जा  सकती  कोई  भी  चिड़ियाघर  जिसकी
 मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई  मान्यता  समाप्त  करने  के  6  माह  पश्चात्  तक  चल  सकता  है  ।

 इस  सम्कृध  में  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।
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 लिबित  /7  /99/

 विवरण

 राज्यों  शासित  क्षेत्रों  के  ताम  चिड़ियाधरों  की  संख्या

 का
 ।

 won

 ऊायूः

 रास्य

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमृह  Ol

 आंध्र  प्रदेश  03

 अरुणाचल  ब्रदेश  03

 असम  01

 बिहार  05

 गोवा  01

 गुजरात
 08

 हरियाणा  05

 हिमाचल  प्रदेश  04

 जम्मू  और  कश्मीर  02

 कर्नाटक  19

 केरल
 03

 मध्य  प्रदेश  05

 महाराष्ट्र
 10

 मणिपुर  01

 मेघालय
 02

 मिजोरम
 01

 नागालैंड  01

 उड़ीसा
 ः  02

 +  .  03

 राजस्थान
 06

 *
 सिक्किम

 तमिलसाद
 है  08
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 1  2

 त्रिपुरा  01

 उत्तर  प्रदेश  03

 पश्चिम  बंगाल  03

 संघ  शासित  क्षेत्र

 चंडी  गढ़  ज+

 दादरा  व  नागर  हवेली  01

 दमन  व  दीव  _

 दिल्ली  01

 लक्षद्वीप  न

 पांडिचेरी  01

 योग  :  107

 मुजफ्फरपुर-तरकटियागंज  छोटो  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  बदलता

 ]

 श्री  महेसा  बंठा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुजफ्फरपुर  और  नरकटियागंज  के  बीच  की  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कायंबाही  की
 गई  है  ?  *

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ओर  (७)
 नरकटियागंज-बगहा-छितौनी-कप्तान  मंज  का  आमान  परिवर्तन  तथा  कप्तानगंज  से  गोरखपुर  तक
 समानांतर  बड़ी  लाइन  और  सगौली  से  रबसौल  तक  आमान  परिवतंन  का  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को
 उनके  विचारार्थ  भेजा  गया  योजना  आयोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  होने  तथा  आगामी  वर्षों  मे  संसाधनों
 की  उपलब्धता  पर  अगली  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 दिल्लो  में  केसप्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  सुविधाएं

 4216.  भ्रो  हरि  किशोर  सिंह  ः  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 लिखित  उत्तर  19  991

 क्या  नई  दिल्ली  के  निवासियों  के लिए  अलग  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा

 सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याश्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी  :

 नहीं  ।

 और  विकासपुरी  के  ब्लाकों  से  में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों

 को  जनकपुरी-ए  ब्लाक  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषधालय  द्वारा  कवर  किया  जाता  है
 और  ब्लाक  एच०  और  जे०  से  एल०  में  रह  रहे  कमंचारियों  को  जनकपुश-बी०  ब्लाक  स्थित

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषधालय  द्वारा  कवर  किया  जाता  है  ।

 बिहलो  में  नवोदय  विशज्ञालय

 47  17.  क्री  बो०  एल०  शर्मा  :  कया  सानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  का

 इस  समय  दिल्ली  में  कितने  नवोदय  विद्यालय

 दिल्ली  में  यमुनापार  क्षेत्र  में  शेष  दिल्ली  की  तुलना  में  नवोदय  विद्यालयों  की  कम  संख्या

 होने  के  क्या  कारण  और

 वर्ष  .991-92  के  दौरान  यमुनापार  क्षेत्र  में  ऐसे  और  विद्यालय  खोलने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  थिकास  स्त्री  अजस  :  और  नवोदय  विद्यालय
 योजना  में  प्रत्येक  जिले  में  एक  नवोदय  विद्यालय  खोलने  की  परिकल्पना  की  गई  इस  प्रयोजन  के

 खण्फों के  अस्धार  प्रर  दिल्ली  को  3  के  रूप  में  प्माना  ग्रधा  है  ।  2|जिन्नों/ख़ब्डों  अर्थात
 और  नजफ़गढ़  में  नकोदय  क्शिलय  छोले  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  शासित  प्रदेशों  की  सरकार  के  प्रस्तावों  के  आधार  पर  नवोदय  विद्यालयों
 को  चरणबद्ध  रूप  से  खोलना  होगा  क्योंकि  इसके  लिए  उन्हें  तीस  एकड़  भूमि  निःशुल्क  पर्याप्त  भवन  तथा
 अन्य  आधारभूत  नवोदय  विद्यालय  प्रारम्भ  में  2-3  वर्षों  के  लिए  चलाने  के  वास्ते  उपलब्ध
 करानी  होगी  ओर  |कछक्मेय  प्ंसक्षाज्ञों  की  हफजन्पतक्ता  पी  अनिशश्वत  फ़सनी  होगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटन  विकास

 42-1  8,  जो  के  ०  ही ०  पुरी  :  क्या  नागर  विम्श्नन  कोर  फ्यदन-मस्त्ी  ग्रह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 s¥70
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 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  कन्द्र  तरकारਂ  से  राज्य  में  पयंटव  योजनाएं  शुरू  करने
 की  स्वीकृति  मांगी

 यदि  तो  स्वीकृत  पयंटन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  गई  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  संत्री  माघवराथ  :  पयंटन  का  विकास  तथा
 संवधंन  करने  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकार  की  है  |  केन्द्रीय  पर्यटन  राज्य
 सरकारों  को  उनसे  मिलने  वाले  घिशिष्टट  प्रस्ताकों  थ*  आधार  पर  ओर  उनके  ग्रुभ  पारस्परिक
 प्राथमिकताओं  एवं  घन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  कुछ  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता
 1991-92  के  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  पर्यटन  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता
 मांगी  है  ।  -

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  कौ  मंन्जूरीं  हेँतु  सात  स्कीमेंਂ  प्रस्तुत
 की  हैं  ।  इनमें  से  छः  स्कीमें  स्वीकृत  की  जा  चुकी  इनमें  शामिल  हैं  ऊना  में  मार्गस्थ

 कांगड़ा  में  पयंटक  नारकण्डा  में  स्कोयस  मेलों  एवं  उत्सवों  का  संवर्धन
 और  हिमावल  प्रदेश  में  चुनिदा  सम्प्तियों  का  स्तरोननपन  ।

 वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  99.78  लाख  रु०  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  स्वीकृत  किए  जा  चुके  हैं  ।

 झांसो-कामपुर  रेलवे  लाइन  का  विश्ुतोकरण

 4219.  श्री  सूंं  नारायण  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  झांसी-कानपुर  रेलवे  लाइन  का  विद्युतीकरण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  यह  कार्य  कन्न  तक  पूरा  हो  और
 ह

 यदि  तोਂ  इसके  क्या  कारण  -

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  झांसी-कानपुर  खण्ड  का  मौजूदा  यातायात  घनत्व  इस  ख्डਂ  के  विद्युतीकरणं  का  औचित्य
 सिद्ध  करने  के  लिए  बहुत  कम  है  ।

 देश  में  केम्ट्रोर
 प  विश्वविद्यालय

 ]
 4220.  श्री  नौरायभ

 सिंह  चौधरी
 :  क्या  मोनवः  तेशाघलਂ  विक्षीस  मंत्रों  यह-बतानें  की  कृपा करेंगे
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 लिखित  उत्तर्र  17  (a)

 देश  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  संब्या  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  हरियाणा  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  कौन  सा  स्थान  चुना  गया
 और

 यह  विश्वविद्यालय  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रो  अर्शन  :  इस  देक्ष  में  केन्द्रीय
 विद्यालय  जो  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 2.  बना  रस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 $.  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 4.  हैदराबाद  विश्वविद्यालय

 .  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 उत्तर  पूर्वी  पवंतीय  विश्वविद्यालय

 5

 6

 7.  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय

 8.  विश्व  भारती

 9.  जापरिया  मिलिया  इस्लामिया

 0  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  ।

 असम  में  सिलचर  तथा  नागालैंड  में  लुमामी  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए
 विधान  बनाया  गया  असम  में  तेजपुर  सिद्धांत  रूप  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थ.पित  करना  भी
 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 एयर  इण्डिया  के  चिह्न  का  अदला  जाना

 भरी  समत  कुमार  मंडल  :  क्या  नागर  थिसानस  ओर  पबंटन  सम्त्रो  यह  बताने  की  हुपा
 करेंगे  कि  :

 एयर  इण्डिया

 ने गत तीन बर्षों के दौरान अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान में कुल कितना धन खर्च
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 के  स्थान  पर  लाने  की  परियोजना  और  एयरलाइन  को  वापस  अपने
 लाल  और  सफेद  वर्दी  में  लाने  पर  कितना  धन  खर्च  किया  और

 चिह्न  की  पेंटिंग  तथा  लेखन  वर्दी  तथा  विमान  की  आंतरिक

 सज्जा  के  रंग  को  बदलने  पर  कुल  कितना  खचं  हुआ  ?

 सागर  विभानन  ओर  परथंटन  मंत्री  साधअथराव  :  एयर  इण्डिया  ने  गत  तीन
 वर्षों  के  दोरान  अपने  अन्तरराष्ट्रीय  प्रचार  अभियान  में  निग्नानुसार  धनराशि  ख्  की  :--

 वर्ष  करोड़  शपयों  में

 1990-91  1.8

 1989-90  5.3

 1988-89  ,  4.7

 (a)  अभी  तक  कोई  राशि  खर्च  नहीं  की  गयी  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी

 बदोसापुर  विभानप्तन  का  विकास  किया  जाना

 4222.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  क्या  लागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  दीोमापुर  विमानपत्तन  का  विकास  करने  और  इसकी  दशा  सुधारने  के  लिए  शुरू  की  गई  योजनाओं  का
 ब्यौरावया  है  ?

 मांगर  विभानन  ओर  पर्यटन  संत्री  साधवराव  :  दीमापुर  हवाई  अहुँ  के  विकास
 और  सुधार  के  ए  निम्नलिखित  निर्माण  काय॑  पूरे  किए  गए  हैं  :--

 (1)  मौजूदा  धाबनपथ  फा  विस्तार  ओर  सुदृढ़ीकरण  ।

 (7)  एक  नये  टैक्सी  ट्रेक  और  एप्रन  का  निर्माण  ।

 (3)  एक  कार  पाक  का  निर्माण  ।

 (4)  500  फूट  चौड़ी  मल  पट्टी  का  विकास  ।

 (5)  धावनपथ  का  5850  फुट  से  7500  फुट  तक  और  निम्नलिखित  दो
 कार्य  कार्यात्वयन  अधीन  हैं  :--

 (6)  चारदीवारी  का  निर्माण  ।

 (7)  भू-प्रकाश  सुविधाओं  का  संस्थापन  ।
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 जंगली  जानवरों  का  अनाधिकार  शिकार  करना

 4223.  ली  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  कुछ  जंगलों  में  अभी भी  जंगली  जानवरों  का
 अनाधिकार  शिकार  किया  जा  रहा  *

 यदि  तो  अनाधिकार  शिंकारਂ  के  बढ़ते  हुए  खतरें  कौ  समाप्त॑  करनें  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार

 क्या  अनाधिकार  शिकार  करने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  संघर्ष  करने  हेतु  वन  अधिकारियों

 की  सहायता  के  लिए  कोई  नई  योजनाएं  शुरू  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वर्षायरुण  ओर  जन  राज्य  संत्रो  कमल  :  देश  के  विभिन्न  हिस्सों  से  वन्यजीवों

 के  चोरी-छिपे  शिकार  करने  की  घटनाओं  की  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 से  चोरी-छिपे  शिकार  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :--

 (1)  वन्यजीक  अधिनियभ  के  तहतः  जीक्स  ओर  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  लब्त
 शिक्षा  ओर  पशु  संख्या  के  प्रबन्ध  के  प्रयोजनों  के  लिए  शिकार  को  छोड़कर  सभी  बन्यजीव
 प्रजातियों  के  शिंकार  परਂ  प्रतिकध  लगा  दिया  गंयां  है  ।  कौरी-छिपे  शिकार  और  अवंध
 ब्यापार  से  सम्बन्धित  विभिन्न  अपराधों  के  fo  दण्डों  और  सजा  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 वन््यजोरव  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशीधन  किया  गया

 (2)  वन्यजीवों  की  दुलंभ  और  संकटापन्न  प्रजातियों  से  प्राप्त  होने  वाले  उत्पादों  के
 राष्ट्रीय  और  आंतरिक  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  वनन््यजीव  परिरक्षण  के

 कार्योलिय  वनन््यऔब  उ्पांदों  के  व्यापार  के  नियमन  और  नियंत्रण  क्  काय॑  देखते

 (3)  राज्यों  में  चोरी-छिपे  शिकार  के  विशंद्ध  काये  कैरने  वाले  ऑधारभूल  ढांचे  को  सुदृढ़
 बनाया  गया  है  ।  भारत  सरकार  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कोम  के  चोरी-छिपे
 शिकार  ओर  अवंध  ब्यापार  पर  नियंत्रणਂ  के  तहत  चोरी-छिपे  शिकार  के  विरुद्ध
 भूत  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  कौ  संहायत्न  प्रदान  करती

 (4)  सीमांत  क्षेत्रों  में  वन््यजीवों  के  सरक्षण  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  भारत॑  तिब्बत  सीमा

 पुलिस  और  लेना  का  सहयोग  मांगा  गया  है  ।

 (5)  चोर-छिपे  शिकारकर्ताओं  के  बारे  में  सूचना  देने  बालों  को  नकंद  पुरस्कार  देने  की  एक
 प्रणाली  शुरू  की  गई

 है

 (6)  बल्ड  वाइल्डलाइफ  फण्ड  ने  हाल  हीਂ  में  एक  वन्यणीव  व्यापार  निगरानी
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 इकाई  अर्थात  ट्रैफिक  इण्डिया  शुरू  की  इससे  वन्यजीय  उत्पादों  के  अधध  व्यापार  को

 कम  करने  में  मदद'मिलेगी  ।

 बाघ  एवं  योता  अभयारण्य

 4224.  श्री  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 देश  में  बाघ  और  चीतों  के  सुरक्षार्थ  कितने  राष्ट्रीय  उद्यान  और  अभयारण्य

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राष्ट्रीय  उद्यान्न/अभया रफ्य  में  अप्लों  शोर  ज़ीज्ों  की  अंडा
 में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 सरकार  बाघों  ओर  चीतों  के  सुरक्षार्थ  किन+क़िन  वावी  योजकाओं  पर  कर  रहो

 पयदिस्स  कस  राठग्र.सन्त्रो  कमल  :  ओर  राज्य  सरकारों  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जिन  वन्यजीव  रिजवोंँ  में  बाध  और  तेंदुए  पाए  जाते  हैं  उनके  परिरक्षण  और  सुरक्षा  के

 लिए  परियोजनाਂ  और  जद्याज्ञो  और  कभ्यारण्यों  के  विकास  के  लिए  सहायताਂ  नामक
 केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  को  जारी  रखा  जा  रहा  रिजवों  सहित  राष्ट्रीय  उत्बानों  और
 अभयारण्यों  के  आसपास  पारि-विकासਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  जिसको  चालू  वित्त  ब्  में
 शुरू  किए  का  प्रस्ताव  से  उन  उपायों  के  जरिये  वन्यजीव  रिजर्वों  जौर  उनके  बफर  क्षेत्रों  के
 बेहतर  प्रबन्ध  में  भी  मदद  मिलेगी  जो  स्थान्नीय  पग्रामीशों  की  प्रश्स्थ्रितिथों  हें  जैवीय
 हस्तक्षेप  को  कम  करने  तथा  परिणामस्वरूप  मानव  में  ब्रन्यजीकों  द्वारा  नुदडस्त-बहस  को  कम
 करते  के  लिए  अपेक्षित  बाघों  और  तेन्दुओं  की  पारिस्थितिकी  और  पशु  चिकित्सा
 अनुसंधान  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राजस्थान  के  लिए  सामाजिक  वानिको  योजना

 4225.  श्री  कुन्जो  लाल  :  यया  पर्यावरण  और  घन  सन्त्नी  यह  की  कसा  कि  :

 कया  राजस्थान  में  सातवीं  योजना  के  लिए  सामाजिक  वानिकी  योजना  के  अन्तगंत  नियत
 किए  गए  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर,किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  यह  योजना  किन-किन  जिलों  में  कार्याम्वित

 इस  काये  के  राजस्थान  को  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्योरा  क्या  और

 (४)  आठवीं  योजना  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?
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 परयविश्ण  ओर  वन  राज्य  मंत्री  कूमल  :  और  सातवीं  योजनावधि  (1985-

 90)  राजस्थान  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सासाजिक  वानिकी  सहित  वनीकरण/वृक्षारोपण
 कार्यकलापों  की  लक्ष्य  और  उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :

 लक्ष्य  उपलब्धि

 हैक्टेयर

 266000  284945

 राजस्थान  के  सभी  जिलों  में  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलाप  चलाए  गये  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  के  लिए  वनरोपण  और  पौधे  लगाने  के  लिए
 निधियों  का  आबंटन  तथा  प्रयोग  नीचे  दिया  गया  है  :

 आवंटन  प्रयोग

 रु०  119.25  करोड़  रु०  147.33  करोड़

 (३)  आठवीं  पंचवर्षीय  जिसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  के  दौरान  वनीकरण/वृक्षा-
 रोपण  कार्यकलापों  का  ब्यापक  रूप  से  विस्तार  किया  जाना  प्रस्तावित  है  ।

 कर्नाटक  में  बन  भूमि

 4226.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कर्नाटक  में  आरक्षित  तथा  अनारक्षित  वन  क्षेत्र  कितना

 पिछले  दो  वर्षों
 के

 दोरान  कितने  क्षेत्र  में  वनों  की  अवेध  कटाई  हुई  है  और  वन  भूमि  में '  कितनी  कमी  हुई
 वनों  की  कटाई  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  राज्य  में  वृक्षारोपण  हेतु क्या  उपाय  किए  गए  और

 कर्नोटक  में  वनों  के विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  ओर  वन  राज्य  सम्त्रो  कमल  :  के  वन  1987” ~  के  अनुधार वन  आवरण  क्षेत्र  इस  प्रकार  है  :

 बर्ग  कि०  मो ०
 आरक्षित  वन  28611
 संरक्षित  बन  3931

 अन्य  6103

 कुल  :  38645
 --+-+........
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 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत  वन  रोपण  प्रवोजमों  के  लिए  कभष्टिके  सरकार  ॥।र|  प्रदान  की
 गई  भौर  उपयोग  में  लाई  गई  धन  शशि  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 बर्व  उषयीग

 लाखों

 1988-89  2710.50

 1989-90  2938.32

 1990-91  3809.13

 और  राज्य  सरकार  से  सूचता  एकत्र  की  जा  रद्दी  है  और  सदन  के  बटल  १२  रख  दी
 जाएगी  ।

 पूर्षोश्तर  राज्यों  में  हवाई  अड्डों  पर  घारगं॑निर्देशक  अन्य

 4227.  भरी  एस०  थो०  सिदनाल  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंटन  खसंत्री  यह  बताने  की  कु
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तरी  राज्यों  में  हुवाई-अड्डों  पर  अब  मार्गनिर्देशक  यन्त्र  लगा  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इन्हें  हवाई  अड्डों  पर  कब  लग्पया  जयएया  ?

 सागर  विभानन  ओर  एयेटन  अंजो  सरधयराब  ओर  एक
 विवरण-पत्र  सलग्न  है  ।

 उस्तर-पूर्थी  राज्यों  के  हवाई  अड्डों  पर  संस्थापित  किए  जाने  बाले  दिक््लयालन  सहायक
 खंश्यलरं  के  सम्यन्त  में  लोक  सभत  में  पूछे  जाने  धॉले  लिखित  प्रश्ते-संश्य

 4227  के  उत्तर  में  उल्लिखित  विवरण-पत्र

 उत्तर-बूर्वी  छोत्र  के  हथाई  जह्टों  वर  भिम्तेलिलित  दिक्चालन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई

 1,  अमश्तला  :  एन०  डी०  बौ०  वी०  भो०  आई०  एल»  ए्स०  ग्लाइड
 दथ  छी  ०  एन०  ई०  ।

 2.  गुवाहाटी  ४  एन०  डी०  डी०  बी०  Me  अर०-ढी०  एम०
 आउटर  मारकर  स्वत  आई०  एल०  समिडल
 आउटर  मिडल  लोकेटर  ।

 3  इम्फार्ज  :  एय०  ढी०  ची०  ओ०  आर०-हो०  एमे०  आउंटेर
 मारकर  और  भमिड़ल  माकर  सहित  आई०  एल«»  एत०  ।
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 4.  डिब्रगढ़/मोहनबाड़ी  :  एन०  डी०  ग्लाइड  पथ  सहित  भाई०  एल०  डी०

 एम०  वी०  ओ०

 5.  एजबाल  एन०  डी०  बी०

 6.  बारापानी
 ए

 7.  दीमापुर
 !

 8.  डपोरिजो
 !

 9.  फैलाशहर
 !

 कमालपुर
 !!

 लीलाबाडी
 |

 तेज
 ४

 सिलचर/मकुम्भीग्राम  :  बी०  ओ०  आर०

 शोष॑क

 एन०  डी०  बी०--गर  दिशिक  बीकन

 वी०  ओ०  आर०--अति  उच्च  आवृत्ति  सबं  परास

 .....  आई०  एल०  एस०--उपस्कर  अवतरण  भ्रणाली

 डो०  एम०  ई०--दूरी  मापक  उपकरण

 डी०  बो०  ओ०  आर०--डॉप्लर  अति  उच्च  आवुर्ति  सब  परास

 कर्नाटक  में  परिवार  कल्याण  सुथिधाएं

 4228.  भरी  एस०  थो०  सिधनाल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्र  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 .._  कनटक  में  कार्य  कर  रहे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण
 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उपकेन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 क्या  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कर्नाटक  में  31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  1133  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  3  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण  (2  भारत  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित
 तथा  एक  राज्य  सरकार  द्वारा  वित्त  146  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  77५3  उप-केन्द्र
 कार्य  कर  रहे  हैं  ।
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 और  स्वीकृत  जनसंख्या  मानदण्डों  के  अनुसार  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  मंदानो  क्षेत्रों  में 5900  की  आबादी  तथा  पहाही  एवं  आदिवासो  क्षेत्रों  000  की  आबादी
 के  लिए  एक-एक  उप-केन्द्र  तथा  मंदानी  क्षेत्रों  में  30,000  की  आबादी  तथा  पहाड़ी  एवं  आदिवासी
 क्षेत्रों  में  20,000  की  आबादी  के  लिए  एक-एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  80,000  से  1,20,000
 की  प्रत्येक  आबादी  के  लिए  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  पर्याप्त  समझा  गया  था  ।  स्वास्थ्य  और
 कल्याण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  लिए  कोई  संशोधित  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  और  ये  तीन  केन्द्र
 लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  होने  चाहिए  ।

 चालू  वि-य  वर्ष  के  दोरान  के  लिए  50  नए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  10
 दायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 संरक्षित  बन-क्षेत्र  '  लसूर

 4229.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  ट्रबल
 '  शी्ंक  से  दिनांक  ।3  1991  को

 इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 कोल्लीगल  संरक्षित  मंसूर  में  हाथियों  की  मुत्यु  तथा  बड़े  पेमाने  पर  बन-कटाईं
 के  क्या  कारण

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दोषी  पाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  राज्य  मंत्री  कमल  हां  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गर-सरकारी  कम्पनियों  हारा  हथाई  अड्डों  का  लाथुनिकोकरण

 4230.  श्री  सो०  पो०  भदालणिरियप्पा  :  सागर  विमानन  ओर  पर्मंटन  अम्जो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हवाई  अड्डों  के  उत्तम  प्रबन्ध  के  लिए  सरकार  गेर-सरकारी  कम्पनियों  को  हवाई  अड्डों
 के  निर्माण  तथा  आधुनिकोकरण  का  काम  सौंपने  का  विचार  रखती  _

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मस््त्रो  माधबराव  :  नहीं  ।
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 (a)  प्रकद  नहीं  उठता  ।

 हवाई  अड्डों  का विकास  और  निर्माण  और  विमान  यातायात  दिक््चालन  सहायक

 साधुन  ओर  संचार  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  में  बहुत  अधिक  पूंजी  लगती  है  और  उसकी  तुलना  भारत

 में  अधिकांश  हवाई  अड्डों  पर  विमानों  के  आवागमन  की  कम  आवृत्तियों  के
 कारण  आय  कम

 होती  है  ।  ऐसे  मामलों  प्राइवेट  निवेशकों  और  संगठन-कर्ताओं  द्वारा  ऐसो  परियोजनाओं  के  शुरू  किए

 जाने  की  संभावना  नहीं  होती  ।  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  और  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विभत्पतन

 प्राधिकरण  के  पास  हवाई  अइडों  के  सिर्माण  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  साधन  होने  के  बावजूद
 किद्यीय  कट्ल्सिदयों  के  कारण  उबकी  उपलब्धियां  सोशित  झे  जाती  हैं  |  रीमा  सुरक्षा
 स्वास्थ्य  और  अन्य  सरकारी  एजेंसियों  के  बीच  समन्वय  सूतूकत्धी  कार्रंकृूजाप  सरकारी  भिसनत्रण  के

 अन्तगंत  बेहतर  ढंग  से  होते  हैं  ।

 अंडसान  तथा  निकोबार  के  छात्रों  को  बलोफा

 4231.  श्री  सनो  रंजन  भक्त  :  बया  सामव  संसाधन  जिकास  भअम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 देश  की  मुख्य  भूमि  ओर  अष्डसान  तथा  निकोबार  द्वीपों  के  विभिन्न  झुंस्थाओं  में  पढ़  रहे
 विभिन्न  वर्गों  के  छात्रों  की  छात्रवृत्ति/वृत्ति  की  दरों  में  पिछली  बार  संशोधन  कब  किया  गया  था  तथा
 खुबोशित  दर  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  छात्रबृत्ति/वृत्ति  की  दरों  में  बुद्धि  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 आानथ  संखाथम  जिफास  संत्री  अलुंग  विवरण  संलग्न  है  ।

 अष्डमान  निकोबार  प्रशासन  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 विवरण

 वृत्तिका  बौर  एकमुएत  अनुदान  के  दर  में  अन्तिम  संशोधन  16-12-87  2-87  और  6-6-88
 को  कियह  गझए  ६.  संश्रलीक्षत  कर  का  विक्रन  भिम्मस्िखित

 क्रम  सं०  पाठ्यक्रस  का  नास  संशोधन-पूर्थ  बर  संशोधित  दर

 sy  2 कर  2  3  ३

 1.  बी०  ए०  अथवा  बी०  काम  13.  झूवह  प्रतिमाह  170  रुफह  प्रतिमाह
 तुतीय

 तीन  वर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम  का
 अध्यपन
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 एक०  एम०  एम०
 एस०  बी०  एल०
 एल०  बी०  इत्यादि
 विधयों  के  लिए  जिनके  लिए

 द्वीपसमृह  में  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीँ  हैं  ।)

 -

 मात्ख्यिकी
 बागवानी  दृत्यादि

 के  व्यावसायिक  डिग्री
 श्र्म

 पी०  एच०  डी०  पाठ्यक्रम

 रेडियोड  ह्वीटल
 पोशाक

 भिर्माण  झिप्लोना  पाठ्यक्रम
 सथा  3  क्ये  सी  भक्धि  के  अन्य
 संबद्ध  कार्यक्रम

 »  नसिय  पाठ्यक्रम

 .  स्कास्थ्य  निरीक्षक  पाठ्यक्रम

 बी०  एड०/बी०
 एस०  दो ०  एड०
 कित

 पुस्तकालय  डिग्री  पाठ्यक्रम

 10.  शारीरिक  शिक्षा  में  डिग्री

 ,  सफाई  निरीक्षक  पाठ्यक्रम

 बो०  फार्मेंसी

 .  रैंडियोग्राफी  पाठ्यक्रम  (3  वर्ष
 की  अवधि  वाले  पाठ्यक्रम  के

 सिक्षित  तर

 3  4

 160  २०  प्रतिमाह  200  Fo  प्रतिमाह
 ह

 160  रु०  प्रतिमाह  200  २०  प्रतिमाह

 300  र०  प्रतिमाह  375  ६०  प्रतिमाह

 135  Ro  प्रत्तिमाह  170  to  प्रतिमाह

 155  ३०  श्रतिमाह

 125  रु०  प्रतिमाह

 135  रु०  प्रतिमाह

 135  रु०  प्रतिमाह

 135  to  प्रतिमाह

 100  ९०  प्रतिमाह

 135  २०  प्रतिमाह

 135  ३०  प्रतिमाह

 200  २०  प्रतिमाह

 160  २०  प्रतिमाह

 170  रू०  प्रतिमाह

 170  *० प्रतिमाह

 170  ०  प्रतिमाह
 125  ९०  फ्रतिमाह

 170  २०  प्रतिमाह

 170  &o  प्रतिमाह

 kal.



 लिखित  उंशैर  े  i7  1991

 1  2  उ  4

 14.  अंग्रेजी  से  हिन्दी  ओर  हिन्दी  से  100  २०  प्रतिमाह  125  २०  प्रतिमाह
 अंग्रेजी  अनुवाद  के  लिए
 डिप्लोमा  पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र
 पाठ्यक्रम

 15.  संगीत  में  डिप्लोमा  100  *०  प्रतिमाह  125  २०  प्रतिमाह

 16.  संगीत  में  डिग्री  135  ३०  प्रतिमाह  170  to  प्रतिमाह

 17,  प्रयोगशाला  तकनीशियन  100  रु»  प्रतिमाह  125  रु०  अ्रतिमाह
 क्रम

 18.  ललित  कला  में  डिप्लोमा  100  २०  प्रतिमाह  125  र०  प्रतिमाह

 एकनृश्त  अनुदान  को  दरें

 (i)  छात्रावासों  में  रह  रहे  द्वीप  समृह  के  छात्रों  के लिए  चाहे  वे  मुख्य  भू-भाग  या  पोर्ट  ब्लेयर
 में  रह  रहे  छात्रावास  के  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  बिलों  के  आधार  पर  छात्रावास  खत  की  पूर्ण
 अदायगी  की  जाएगी  ।  छात्रावास  के  पूर्ण  खर्च  में  कैचल  भोजन  एव  आवास  खर्च  शामिल  हे  ।

 (॥)  उन  छात्रों  के  सम्बन्ध  में  जो  अपना  मुख्य  भू-भाग  की  संस्थाओं  में  कर  रहे  हैं
 और  अपने  ही  स्वयं  प्रबन्धों  में  छात्रावास  के  बाहर  कर  रहे  के  लिए  प्रतिमाह  छात्रवृत्ति  और
 वाथिक  एकमुश्त  अनुदान  की  दरें  निम्नलिखित  होंगी  :

 कऋम  सं०  पाठ्यक्रम  का  नाम  छात्रवृति  को  दर  एकमुएत  अनुदान  की
 दर

 1  2  3  4

 1.  पूर्व  डिग्री  उत्तर  स्नातक  300  230

 मैट्रिक  प्रमाणपत्र  उत्तर

 मैट्रिक  डिप्लोमा
 बी०  एल०

 एल०  बी०  इत्यादि  में  डिग्री
 क्रम

 2.  इत्यादि  350  300
 में  स्नातकोत्तर  पाद्यक्रम

 3.  एम०  बो०  बी०  बी०  डी०  350  600
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 एम०  बी०  ए०
 डिग्री  बी०  बी०  एस ०  बी०एस०

 कृषि  इत्यादि

 4.  500  1800
 कृषि  इत्यादि  में  स्नातकोत्तर  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रम  और  पी०  एच०  डी०  जैसे  क्रम  के  लिए  और  अनुसंधान
 अनुसंघान  अध्ययन  अध्ययनों  के  लिए  ।

 बन्तलिकित्सा  पर  कार्यशाला

 4232.  थी  जाजं  फर्नाण्डीज  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  दन्तचिकित्सा  परिषद  ने  बर्ष  1991  में  ढिल्ली  में  स्वस्थ
 चिकित्साਂ  पर  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किया

 इस  कायंशाला  में  कितने  लोगों  ने  भाग  लिया  और  भाग  लेने  बाले  लोगों  के  चयन  के  लिए
 कया  मानदण्ड  अपनाए

 कार्यशाला  में  क्या-क्या  सिफारिशें  की  और

 कार्यशाला  पर  किए  गए  कुल  ब्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  वित्तपोषण  कंसे  किया
 गया  था  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 भारतीय  दन्त  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  स्वास्थ्य  दन्त  चिकित्सा  में  नई

 सीमाओं  का  पता  लगाना  भविष्य  के  लिए  योजनाਂ  के  बारे  में  एक  कार्यशाला  नई  दिल्ली  में  7  सितंबर
 से  10  सितम्बर  1991  तक  क्रिधोजित  की  गई  है  ।

 परिषद  के  54  सदस्यों  को  मिलाकर  कुल  84  प्रतिभागियों  ने  कार्यशाला  में  भाग  लिया  ।
 परिषद  के  सदस्यों  के  दन््त  चिकित्सा  संस्थाओं  के  ढीन/प्रधानाचायोँ,  निदेशकों/अध्यक्षों,
 चिकित्सा  संघों  के  अध्यक्षों/सचिवों  को  आमंत्रित  किया  गया  ।

 इस  कार्यशाला  ने  शहरी  लोगों  के  आश्थिक  रूप  से  कमओर  वर्गों  तथा  प्रामीण
 लोगों  के  लिए  दन््त  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्न  सिफारिशें  की  हैं  ।

 पद्धति  के  परिषद  ने  इस  बंठक  के  सम्बन्ध  में  परिषद  के  सदस्यों  की  यात्रा
 महंगाई  भत्ता  तथा  अन्य  आकस्मिक  ब्यय  वहृत  किया  इध  का  थाला  का  आयोजन  करने  के  लिए  कोई
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 पृथक  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  यह  कार्यशाला  बंठक  की  कार्यंसूची  को  मदों  स ेबाहर  थी  ।  परिषद
 के  सदस्यों  के  अलावा  भाग  लेने  वाले  ब्यक्तियों  के  यात्रा  भत्ते/महंगाई  भरत्ते  के  बारे  में  व्यव  उनेंके  द्वार
 स्वयं  वहन  किया  गया  ।

 जोसिसपूर्ण  पवंटन

 4237.  भ्रो  शा  फर्ताण्डोज  :  कया  नागर  विमानन  ओर  क्वंटन  मंत्रो  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  भारत  ध्योपक  स्तर  पर  साहसिक  पयंटन  आरम्भ  करने  की  सोचे  रहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उल्मए  यए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साध्यराव  :  ओर  ()  पयंटन  विभाग
 का  विचार  है  कि  साहसिक  पयंटन  की  आश्चयंजनक  सम्भावनाएं  हैं  क्योंकि  भारत  में  साहसिक  खेल
 क्रिबाकलापों  हेतु  अपेक्षित  संभी  प्राकृतिक  संसाधन  शीतकालीन  क्रौड़ा  और  बफँ  सम्बन्धी  शेल
 कलापों  में  प्रशिक्षण  देने  हेतु  स्कीइंग  एवं  माउन्टेनियरिंग  संस्थान  की  स्थापना  की  गई  है  तथा  विभिम्म
 जल-क्रीड़ा  कार्यकलापों  में  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  जल  कीड़ा  संस्थान  की  स्थापना
 की  गई  है  ।  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को उपकरणों  को  खरीद  हेतु  उनके  द्वारा  बनाए  गए
 विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 बिहार  में  रेलवे  फाटक

 4234.  शो  जाज॑ं  फर्नाण्डोज  :  क्या  रेल  बंचो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 बिहार  में  कितने  रेलवे  फाटकों  पर  चौकीदार  नहीं  और

 इन  रेलवे  फाटकों  पर  चौकीदार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  31-72-1991  को  बिहार  में  श्रेणी
 के  1767  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  थे  ।

 (a)  रेलें  बिना  चौकमैदार  वाले  संभपारों  पर  चौकीदार  को  तन  करत  हैं  जय॑  राज्य

 सरकार  प्राधिकरण  द्वारा  नियमानुसार  लागत  की  हिस्सेदारी  बहम  करने  को  विधियत  सहमति
 के  साथ  इसके  लिए  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित  किया  जहां  यातायात  के  घनत्व  अथवा

 दृश्यता  के  विचार  से  आवश्यक  होता  रेलें  स्थयं  भी  विभा  चौकीदार  कालें  ऐसे  सभषवाशें  पर  चौकीदार
 की  ध्यथश्या  कर  रहो  हैं  ।

 हरियालो  बिह्लो

 4235.  श्री  जपले  फर्नाज्वरिके  :  कया  कर्थाथरण  ओर  जन  मंत्र  बह  बताने  झो  कुषा  करेंगे कि

 क्या  दिल्ली  को  बनाने  का  अधियाव  संतोषजनक  रूप  से  प्रगति  वहीं  कर  रहा
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  एवं  वन  राज्य  सन्जो  कम्तल  :  दिल्लीਂ  अभियान  वर्ष  1990-
 91  में  चलाया  गया  था  और  अभियान  में  शामिल  विभिन्न  एजेंसियों  ने  वर्ष  के  दोरान  50.75  लाख  पौद

 के  लक्ष्य  की  तुलना  में  41.34  लाख  पौद  का  रोपण

 बं  1990-91  में  लक्ष्य  की  उपलब्धि  में  कमी  अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  हुई  और
 इसके  साथ  ही  वस्तुतः  सम्बन्धित  एजेंसियों  ने  इस  दिशा  में  कारंवाई  करने  में  कुछ  समय  लिया  ।

 कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  अनुवीक्षा  नियमित  रूप  से  आवधिक  क्षेत्रीय  निरीक्षणों
 आदि  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सभी  सम्बन्धित  सरकारी  और  गेर-सरकारी  एजेंधियों
 को  लक्ष्य  प्राप्त  करने  तथा  भविष्य  में  बेहतर  परिणाम  हासिल  करने  के  लिए  सक्रिय  बनाया  जा  रहा  है  ।

 भद्रक  में  गाड़ियों  को  रोकना

 “216.  भी  अज न  चरण  सेठो  :  कया  रेल  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुवाहाटी  से  त्रिवेन्द्रम  और  बंगलोौर  आदि  को  जाने  वाली  रेल  गाड़ियां  भद्रक

 में  नहीं  रुकती

 (a)  यदि  तो  क्या  इन  गाड़ियों  को  वहां  रोकने  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  जी

 जी  नहीं  ।

 वाणिज्यिक  औचित्य  न  होने  के  कारण  ।

 भहिलाओं  में  शिक्षा  दर

 4237.  थी  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  बिश्व  बेंक  की  नवीनतम  रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  में  महिलाओ  में  शिक्षा  दर  सबसे
 कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 १?

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए/प्रस्तावित  कदमों  का  ब्यौरा  क्या
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  युनेंस्को  ढ्वं।शा  प्रकाशित  आंकड़ों
 के  भारत  में  महिला  साक्षरता  दर  विश्व  में  सबसे  कम  नहीं  है  ।  ऐसे  अन्य  कई  देश  हैं  जिनकी

 महिला  साक्षरता  दर  अपेक्षाकृत  काफी  कम

 शैक्षिक  सुविधाओं  तक  महिलाओं  की  पहुंच  में  होने  वाली  अस्तमानता  को  दूर  करने  की
 नीति  को  ध्यान  में  रखते  पूरे  देश  में  महिला  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  वास्ते  अभी  हाल  द्वी  में  कई
 कार्यनीतियां  अपनाई  गई  जिसमें  ग्रामीण  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  महिलाओं  की  शिक्षा  पर  विशेष
 बल॑  दिया  गया  है  ।  इनमें  से  कुछ  निम्मेलिखित  हैं  :---

 (i)  महिला  समाछ्या  :  इस  कायतक्रम  में  बुनियादी  तौर  पर  ऐसे  तन्त्रों  के  निर्माण  पर  बल  दिया
 गया  है  जिनमें  महिलाओं  को  अपनी  शिंक्षा  की  योजना  बनाने  तथा  उंसकां  अनुवीक्षण  कंरने  तथा  ज्ञान  के

 एक  नए  आयाम  तक  पंहुंचने  के  अवसर  प्रदान  किए  इस  कार्यक्रम  का  मुंद्य  उद्देश्य  ग्रामीण  स्तर  पंर

 शैक्षिक  योजना  तैयार  करने  तथा  अनोपचारिक  शिक्षा  ग्रामीण  स्कूल  के  भध्यांपकीं  को  भ्रशिक्षण
 तथा  शैक्षिक  सामग्री  के  उत्पादन  जंसे  शैक्षिक  निवेशों  को  प्रदान  करने  में  महिलाओं  को  शामिल  करना

 यह  परियोजना  ।0  जिलों  में  आरम्भ  को  गई  हैं  जिनमें  कनोटक  तथा  गुजरात  के  3-3  जिले  तथा  उत्तर
 प्रदेश  के  4  जिले  शामिल  हैं  ।

 (ii)  स्कूल  शिक्षा  :  स्कूल  शिक्षा  कार्यक्रम  में  बालिकाओं  की  शिक्षां  को  बक्ैवा  देने  के लिए  जो
 कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें  प्राथमिक  स्कूलों  में और  अछिक  महिला  शिक्षकों  की  निःशुल्क
 पुस्तकों  और  बर्दी  के  नि:शुल्क  वितरण  ज॑भी  प्रोत्साहन  योजनाएं  सभी  सरकारी  स्थानीय  निकाय  तथा

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  ओर  स्थानीय  स्वशासी  निकायों  द्वारा  सचालित  स्कूलों  में  आठवीं  कक्षा  तक  तथा
 अधिकांश  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  दसवीं  कक्षा  तक  महिलाओं  की  नि.शुल्क  शिक्षा  प्रदान  करने  जैसी
 प्रोत्साहन  योजनाएं  शामिल  हैं  ।

 (ii)  अनौपच।रिक  शिक्षा  :  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  ।0  राज्यों  में  मेहिलाओं  के  लिंएं
 चारिक  शिक्षा  केन्द्रों  क ेसंचालन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  90%  वित्तीय  सहायता  प्रद्षन  की  है  बाकी  की
 10%  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 (iv)  प्रोढ़  शिक्षा  :  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  में  अधिकाधिक  संख्या  में  महिलाओं  को  शामिल  करने
 के  लिए  उठाए  गए  विशेष  कदमों  में  ये  शामिल  हैं  :--

 आधांरित॑  कोर्यक्रमों  तैंथा  पूर्ण  सौक्वरेता  अभियानों  में  प्रशासकों  तंथा  प्रेरकों
 के  रूप  में  महिला  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यकर्ताओं  की  बड़ी  संख्या  में  नियुक्ति  ।

 रूप  से महिलाओं  के  लिए  काम  करने  वाली  स्वेंच्छिक  एजेंसियों  को  बड़ी  संश्या  में
 शामिल  करना  ।

 विद्यापीठों  के  द्वारा  महिला  कार्यकर्ताओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  देंना  ।

 समानता  को  बढ़ावा  देने  के  प्रभावी  एजेन्ट  के  रूप  में  महिला  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण
 प्रदान  करना  ।
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 विशेषता  के  तरिस्तार  के  लिए  अवसरों  का  प्रावधान  तथा  अहिलाओं  की  जीबन

 दशाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  इस  शिक्षा  का  अनुपयोग  ।

 साक्षरता  और  उनके  अधिकारों  पर  फिल्में  तैयार  करना  तथा  अभिप्रेरणा  तथा  शिक्षा
 प्रद  दोनों  उद्देश्यों  क ेलिए  उनका  दूरदर्शन  पर  प्रदशेन  |

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  का  कार्यकरण

 4238.  श्री  कड़िया  सुण्डा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  रह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  कथा  भारतीय  और

 होम्योपँथी  चिकित्सा  पद्धतियों  क ेऔषधालयों  के  कार्यंकरण  की  पुनरीक्षा  सरकाए  क़े  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  को  भविष्य  में  और  अधिक  सुविधाएं  प्रदान
 करने  के  लिए  क्प्ा  कबम  उठाने  का  बिन्नार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के०  ताराबेवो  :
 नहीं  ।

 और  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  औषधालयों  को  स्थापना  करता

 4239.  श्री  कड़िया  भुण्डा  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ः

 1987  से  अब  तक  दिल्ली  में  तथा  दिल्ली  से  बाहर  खोली  गई  आधुनिक  चिकित्सा
 पद्धति  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  का  स्थानवार  ब्योरा  क्या

 (3)  कया  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के
 भओौषघालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कहां-कहां  खोले  जायेंगे  और  इनका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्ालथ  सें  सक््य  लब्तो  डी०  के०  तारादेबी  ।
 1987  से  दिल्ली  और  दिल्ली  से  बाहर  निम्नलिखित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  एलोप॑थिक
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 भौषधालय  ठोले  गए  हैं  :--

 दिल्ली  4

 जयपुर  ।

 नागपुर

 इलाहाबाद

 हैदराबाद  3
 «5.  लखनऊ

 बेंगलूर  1

 बम्बई

 भुवनेश्बर  1

 जबलपुर  1*

 *  रूप  से  महालेखाकार  कार्यालय  के  कमंचारियों  के

 से  दिल्ली  में  9  होम्योपेथिक  8  आयुर्वेदिक  एकक  और  एक  यूनानी  एकक
 खोलने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  धन  उपलब्ध  हों  ।

 भोराज-धंगलोर  रेल  लाइन

 4240.  श्री  प्रकाश  थो०  पाटील  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मोराज  तथा  बंगलोर  के  बीच  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  काय  शीघ्र
 पूरा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  भश्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  :  हां  ।

 1988  में  किए  गए  सर्वेक्षण  को  अद्यतन  करने  के  लिए  रेलवे  को  कहा  गया  प्रस्ताव
 पर  बिचार  करना  सर्वेक्षण  के  परिणामों  तथा  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  को  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 असभ  में  प्रशिक्षण  सस्थान

 4241.  श्री  उद्धव  अमृत  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  असम  में  रेल  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  योजना  की  बतं॑मान  स्थिति  क्या  और

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार
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 रेल  संजालय  में  राज्य  मंत्रो  सल्लिकालु  :  हां  ।

 ओर  असम  में  एक  केन्द्रीकृत  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  सिद्धान्त
 रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  वार्षिक  निर्माण  कायंक्रम  में  इस  मद  को
 शामिल  करने  के  लिए  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे

 छोटे-हल्के  विमान  को  लरोद

 4242.  श्री  राम  कापसे  :  वया  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंज्ञो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  सरकार  का  विचार  मुम्बई  स्थित  फमं  द्वारा  जोड़े  गए  छोटे-हल्के  विमान  को  खरीदने
 का

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ऐसे  कितने  विमान  खरीदे  जाएगे  और  इन  पर  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  खर्च

 क्या  इन  विमानों  को  मुम्बई-अहमदाबाद  ओर  मुम्बई-पु्ण  मार्ग  पर  चलाया
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तागर  जिसानन  और  पयंटत  संत्री  साधथराब  :  इस  समय  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 महाराष्ट्र  में  रेवास  में  हुवाई  अड्डे  का  निर्माण

 4243.  री  राम  कापसे  :  कया  मागर  बिसानन  ओर  पर्थटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  मुम्बई  हवाई  अडडे  पर  बढ़ते  हुए  यातायात  के  दबाव  को  कम
 करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  रेवास  में  अन्त  रराष्ट्रीय  स्तर  के  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभागम  ओर  पयंटन  संत्रो  साधवराथ  और  बम्बई  में  एक
 अम्य  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  अपनी  आरम्भिक  अवस्था  में  बम्बई  में  दूसरे  हवाई  अडडे
 के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गयी  एजेंसी  ने  उरान  हिल््स  के  दक्षिण  में
 मांडवा-रेवाज  की  सिफारिश  सबसे  अच्छे  स्थल  के  रूप  में  की  है  ।  इस  स्थल  के  बारे  में  पर्यावरण
 ओर  वन  मन्त्रालय  तथा  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  से  स्वीकृति  ली  जानी  है  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता

 सम्बई-बड़ोदा  आदि  के  लिए  अतिरिक्त  उड़ाने

 4244.  कुसमारो  दोषिका  चिखलिया  :  कया  नागर  विमानन  ओर  प्रप्न॑ंटन  मंत्री  य्रह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  मुम्बई-बड़ौदा-मुम्बई  और  बड़ौदा-दिल्ली  मार्ग  पर  तथा  वापिसी  के  लिए
 एक  अतिरिक्त  उड़ान  आरम्भ  करने  क्रा  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  जिसानन  ओर  पटल  संत्रो  साधवराव  :  नहीं  |

 प्रश्ल  नहों  उद्धता  ।

 इण्डिग्रन  छूम्॒र  लाइन्स  बम्बई  और  बड़ौदा  के  बीच  पहले  ही  देनिक  सेवा  का
 चालन  कर  रही  है  ।  दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ौदा-दिल्ली  मार्ग  पर  वतंमान  देनिक  सेवा  के  स्क्वान
 पर  निकट  भविष्य  में  एक  दैनिक  सेवा  परिचालित  करने  की  इसकी  योजना  यह  महसूस
 किया  जाता  है  कि  वतंमान  यातायात  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  पर्याप्त  है  ।

 समाचार  शीर्षक  शेव  फार  4  प्लेम्स  इन  सिड़  एयरਂ

 4245.  भी  जीवन  शर्मा  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  भन्त्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  21  1991  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार
 शेव  फ़ॉर  4  प्लेन्स  इन  मिढ़  एयरਂ  की  ओर  गय्या

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या

 क्या  इस  पूरी  घटना  की  छानबीन  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यकाही  की  गई

 पूर्व  में  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  और  इन  मामलों  में  की  गई  छानबीन/जांच  के  निष्कर्ष
 क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कौन-कौन  से  सुरक्षा-उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कारगर  बिसानन  ओर  पयंटन  सस्त्रो  साधवराज  :  हां  ।

 ब्यौरे  पर  दिए
 गए  हैं  ।

 दुघंटनाओं  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 1988  से  1991  तंक  के  पिछले  चांर  वर्षों  में  आपात  अवतरण  की  20

 घटनाएं  हुईं  ।  इनके  ब्यौरे  पर  दिए  गए  हैं  ।

 (&)  जागर  विमानन  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  घटनाएं  और  दुघंटनाएं  होने  पर  की
 गई  सिफारिशों  का  उड़ान  कर्मीदल  की  प्रवीणता  का  उड़ान  कर्मीदेल  के  मानदण्ड
 निर्धारित  करना  और  दोषी  पाइलटों  और  इन्जीनियरों  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कारंवाई  करने  जंसे  उपाय

 किए  जाते  हैं  ।

 विमान  की  उड़ानगत  आपात  स्थिति  की  घटनाओं  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  एयरबस  विमान  वी०  टी०-ई०  बी०  जे०  द्वारा  जो
 17-9-1991  को  आई०  ए०  उड़ान  प्रचालित  कर  रहा

 बाएं  इंजन  के  एन०  एल०  मॉड  की  खराबी  के  कारण  20  मिनट  की  डेड  फ्लाइट  के
 _  बाद  पालम  हवाई  अड्डे  पर  आपात  अवतरण  किया  गया  ।  इस  घटना  की  ज।च  की  जा

 रही  है  ।

 (2)  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  एयरबस  विमान  वी०  टी०-ई०  एक०  डब्ल्८०
 जो  17-9-1991  को  अनुसूचित  उड़ान  आ:०  ए०  का
 परिचालन  कर  रहा  उड़ान  भरने  के  पश्चात्  रेडियो  संचारे  की  खराबी  के  कारण
 पालम  हवाई  अड़डें  पर  आंपात  अवेतरण  किया  घटना  कीं  जांच  की  जा  रह्ठी
 है  ।

 (3)  17-9-199  |  को  वायुदृत  के  विमान  जो  पी०
 का  प्रचालन॑  कर  रहा  बाएं  इंजन  में  तेल  का  ताप॑मान  अधिकतम  हो

 जाने  के  कारण  पालम  पर  आपात  अवतरंण  किया  गया  ।  घटना  की  जांव  की  जा  रही
 है  ।

 (4)  विमानन  अनुसंधान  केन्द्र  का  विमान  ए०  आर०  सी०  बी०  टी०-ई०  डब्ल्यू  ०
 एच०  उड़ान  के  दौरान  अण्डरकंरिएज  की  समस्या  होने  के  कारण  हवा  में  लटका  रहा  ।
 पायलेट  को  हाइड्रालिक  की  समस्या  का  शक  हुआ  ।  अग्निशमन  सेवाओं  को  एलर्ट  कर
 दिया  गया  ।  तथापि  विमान  पालम  पर  सुरक्षित  उतर  गया  ।

 विवरण-]ा

 आपात  अक्तरण  की  प्रत्येक  घटना  की  जांच  प्रचालकों  द्वारा  की  जाती  है  जिनके  साथ  नागर
 विमादन  महानिदेशालय  के  प्रतिनिधियों  को  लगाया  जाता  इस  जांच  से  आपात  अवत्तरण  के  कारण
 निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  ऐसी  प्रत्येक  जांच  के  निष्कर्षों  और  सिफारिशों  के  आधार  पर  ऐसी  त्रुटियों
 को  पुनः  होने  से  रोकने  के  लिए  उपचारी  उपाय  किए  जाते  हैं  जिनके  कारण  बिमभान  को  आपात  अवतरण
 करता  पड़ा  ।
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 आपात  अवतरण  के  संक्षिप्त  ब्योरे

 इण्डियन  एयरलाइन्स

 1991  की  तारीख  :

 (1)  इण्डियन  एयरलाइस्स  के  एयरबस  विमान  वी०  टी०-ई०  पी०  जे०  जो
 17-9-199  |  को  आई०  ए०  की  उड़ान  प्रचालित  कर

 रहा  बाएं  इंजन  के  एन०  एल०  मॉड  की  खराबी  के  कारण  20  मिनट  की  डेड

 फ्लाइट  के  बाद  पालम  हवाई  अड्डे  पर  आपात  अवतरण  किया  ।  सुधारात्मक  कारंबाई
 पी०  2  के  दौरान  हारनेस  को  बदल  दिया  कुल  अथोरिटी  डिजिटल
 निक्स  इंजन  कन्ट्रोल  और  की  जांच  की  गई  और  इन्हें  सन््तोषजनक  पाया
 गया  ।

 (2)  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  एयरबस  विमान  वी०  टी०-ई०  एफ०  डब्ल्यू०  जो
 17-9-1991  को  अनुसूचित  उड़ान  आई०  ए०  का

 परिचालन  कर  रहा  उड़ान  भरने  के  पश्चात्  रेडियो  संचार  की  खराबी  के  कारण
 पालम  हवाई  अड्डे  पर  आपात  अवतरण  किया  ।

 1990:  :

 29-3-1990  को  आई०  अनुसूचित  उड़ान  प्रचालित  कर  रहे  एयरबस
 वी०  टी  ०-ई०  डी०  वाई०  विमान  ने  न॑ं०  |  इंजन  एन०  एल०  के  इण्डीकेटर  के

 पैकआफ  होने  और  उड़ान  के  दोरान  ग्रीन  हाईड्रोलिक  सिस्टम  फ्लूड  के  लीक  करने  के
 कारण  त्रिवेन्द्रम  मे ंआपात  अवतरण  किया  ।

 (2)  6-7-1990  को  आई०  की  अनुसूचित  उड़ान  का  प्रचालत  कर  रहे
 विमान  वी०  टी०-ई०  एफ०  एल०  इंजन  ऑयल  के  तापमान  को  फ्लिकर  के  साथ  रेड
 बैस  तक  पहुंचने  के  कारण  उड़ान  के  दौरान  नं०  ।  इंजन  के  बन्द  होने  के  कारण  गुवाहाटी
 में  आपात  अवतरण  किया  ।

 (3)  22-9-1990  को  विमान  वोी०  टी०-ई०  डी०  आर०  उड़ान  के  दौरान
 हाईड्रोलिक  सिस्टम  की  खराबी  के  कारण  दिल्ली  में  पालम  हवाई  अड्डे  पर  आपात
 अवतरण  किया  ।  सुधारात्मक  कारंवाई  के  दौरान  संगत  फिल्टरों  सहित  फ्लैप  हाईड्रोलिक
 मोटर  और  इंजन  से  चलाए  जाने  बाले  पम्पों  को  बदल  दिया  गया  ।

 1989  :

 (1)  यात्रा  के  दौरान  अप्पुअग्ति  चेतावनी  लाइट  जलने  के  कारण  3  -1-1989  को  अनुसूचित
 उड़ान  आई०  सी  ०-413  प्रचालित  कर  रहे  विमान  वी०  टी०-ई०  सी०  क्यू०  ने
 काठमाण्ड  में  आपात  अबतरण  किया  ।

 (2)  भास्टर  वानिग  सिस्टम  पर  ग्रीन  हाईड्रोलिक  लो  लेवल  बानिग  हो  जाने  के  कारण
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 (3)

 7-7-198  ५  को  अनुसूचित  उड़ाम  आई०  प्रचालित  कर  रहे  एयरबस
 विमान  वी०  टी०-ई०  डी०  एक्स०  ने  दिल्ली  में  आपात  अवतरण  किया  ।

 ब्लीड्स  का  चयन  करने  पर  टेंक-आफ  के  पश्चात्  डग्रुअल  ब्लीड  लाइट  के  जले  रहने  के
 10-2-1989  को  अनुसूचित  उड़ान  आई०  का  श्रचालन  कर  रहे
 विमान  वी०  टी०-ई०  एफ»  के०  ने  बम्बई  में  आपात  अबतरण  किया  ।

 17-6-1989  को  आई०  की  अनुसूचित  उड़ान  कर  रहे  विमान
 वी०  टी०-ई०  जी०  एम०  ने  उड़ान  भरने  के  बाद  नं०  2  इंजिन  में  माग  निकलने  के  कारण
 पालम  में  आपात  अबतरण  किया  ।

 20-6-1989  को  आई०  की  अनुसूचित  उड़ान  कर  रहे  विमान

 वी०  टी०-ई०  एच०  ई०  ने  फ्लाइट  लेबल  240  पर  के  निष्क्रिय  हो  जाने

 के  कारण  पालम  में  आपात  अवतरण

 1988  :

 (2)

 एयर  इण्डिया

 1991  तक)--शुन्य  ।

 1988

 (=)

 (1)

 1-7-1988  को  आई०  की  अनुसूचित  उद्धान  का  परिचालन  कर  रहे
 दिमान  वी०  टी०-ई०  जी०  एफ०  ने  उड़ते  समय  हाइड्रोलिक  प्रणाली  में  खराबी
 के  कारण  आपात  अवतरण  किया  ।

 25-9-1958  को  आई०  सी  ०-439  की  अनुसूचित  उड़ान  का  परिचालन  कर  रहे
 बस  विमान  वी०  टी०-ई०  एच०  सी०  ने  हैदराबाद  में  उतरने  से  कुछ  ही  समय

 पूवं  इसके  डबल  इंजिन  में  आग  निकलने  के  कारण  आपात  मबतरण  किया  ।

 1990:  5

 को  ए०  38  की  उड़ान  का  परिचालन  कर  रहे  एयरबस  7-310
 विमान  वी०  दी०-ई०  जे०  एच०  ने  क्रूंज  के  दोराभ  ग्रीन  हाइड्रोलिक  सिस्टम  ओवरहीट
 लाइट  के  कारण  बम्बई  में  आपात  अवतरण  किया

 1989  :

 (1)

 (1)

 12-10- 1989  को  उड़ान  ए०  का  परिचालन  कर  रहे  एयरबस
 विमान  वी ०  टी०-ई०  एच०  एल  ०  ने  क्रूज  के  दोरान  ग्रीन  हाइड्रोलिक  क्यांटिटी  के  कम
 होने  के  कारण  बम्बई  में  आपात  अवतरण  किया  |

 नम्बर  |  प्रणाली  पर  हाइड्रोलिक  मात्रा  में  गिरावट  आने  के  कारण  2-9-88  को
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 संद्या  ए०  का  परिचालन  कर  रहे  विमान  वी०  टी०-ई०  बी०  ई०
 ने  दिल्ली  में  आपात  अवतरण  किया  ।

 1991  :

 (1)  17-9-1991  को  वायुदृत  के  डोनियर  228  क्मान  द्वारा  जो  पी०
 प्रचालन  कर  रहा  बाएं  इंजन  में  तेल  का  तापमान  अधिकतम  द्दो

 जाने  के  कारण  पालम  पर  आपात  अवतरण  किया

 1990  :

 (1)  22-9-1990  को  विमान  वी»  टी०-डी०  ओ०  एल  ने  गुवाहाटी  में  उड़ान
 भरने  के  बाद  उसके  नं०  2  इंजिन  में  वानिंगਂ  के  कारण  आपात  अवतरण
 किया  ।

 (3)  1989  :

 (1)  18-7-1989  को  एच०  कमान  वी०  टी०-डो०  एस०  आर०  ने  सचार
 प्रणाली  में  खराबी  आने  के  कारण  हेदराबाद  में  आषात  अक्लरण  किया  ।

 (2)  29-8-  989  को  एच०  विमान  वी०  टी०-डीो०  एस  पी०  ने  उसके  नं०  2
 इंजिन  में  वानिगਂ  के  कारण  मद्रास  में  आयात  अवतरण  किया  ।

 1988  :

 (।)  6-10-1988  को  एच०  विमान  वी०  टी०-डी०  एस०  ओ०»  उसके  लेंडिग
 गियर  सेलेक्टर  वाल्व  के  नीचे  न  होने  के  कारण  हैदराबाद  में  आपात  अवतरण  किया  ।

 उप  ओर  सहायक  आयुक्तों  के  पद

 4246.  थो  लेयद  शहाबदहोन  :  क्या  मालव  संसाधन  चिकास  संत्रो  यह  बल्चाने  की  कृपा  करेगे
 किः

 केन्द्रीय  विज्यालयों  में  1  1991  तक  उप  और  सहायक  आयुक्तों  के  कुल  कितने  पद

 इस  तारीख  को  इनके  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानद  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  ।-  -1991
 *  तक  उपायुक्त  के  पांच  और  सहायक  आयुक्त के  18  संस्वीकृत  पद  थे  ।
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 उपायुक्त  के  तीन  और  सहायक  आयुक्त  के  सात  पद  रिक्त  थे  ।

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  पहले  ही  कारंवाई  शुरू  की  जा  चुको  है  ।

 नेशनल  स्कूल  आफ  डासा  सें  निदेशक

 4247.  श्री  पी०  एस०  सईद  :
 श्री  तेजसिहराव  भोंसले  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नेशनल  स्कूल  आफ  ड्रामा  में  गत  ढाई  वर्ष
 से  पूृथंकालिक  निदेशक  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भनत्री  अर्ज  न
 :  से  भारत  सरकार  ने  नेशनल  स्कूल

 आफ  ड्रामा  में  पूर्णकालिक  निदेशक  के  रूप  में  :  -।  1-199  |  से  सुश्री ति  जन  की  नियुक्ति  का  अनुमोदन
 कर  दिया  है  ।

 उड़ीसा  में  भारतोय  प्रोद्योगिको  संस्थान  खोलमे  का  प्रस्ताव

 4248.  श्रो  सृत्युंजय  नायक  :  क्या  सानब  ससाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 किः

 क्या  रास््कार  का  उड़ीसा में  शैक्षिक  और  वैज्ञानिक  पिछड़ेपन  को  दुर  करन ेके  लिए
 हांडी  और  फुलबनी  में  भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  खोलने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  होने  का
 मान  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भसानथ  संसाधन  विकास  संत्रो  अर्जुन
 :  ओर  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अमम  में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  को  फिलहाल  देश  में  कहीं  भी  किसी  अन्य
 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 संसद  सदस्यों  के  पत्रों  के  उत्तर

 4249.  क्री  राम  कापसे  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  सन्त्रो  यह  क्ताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  सगठन  संसद  सदस्यों  के
 पत्रों  की  पावती  तथा  उत्तर  नहीं  देते  और

 यदि  तो  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  का  तत्काल  उत्तर  दिए  जाने  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सश्त्रो  अर्जुन  :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लक्षह्वीप  के  बंधारभ  होप  को  पट्टे  पर  देगा

 4250.  क्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  नागर  जिमानन  और  पयंटन  पन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  लक्षद्वीप  के  बंगारम  द्वीप  में  स्थित  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  स्थल  को  एक  होटल  ग्रुप  को

 पट्ट  पर  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  पट्टा  करार  की  शर्तें
 कया

 पट्टं  की  अवधि  और  उसकी  समाप्ति  नवीकरण/की  तारीखें  क्या

 पट्टे  से  अब  तक  लक्षद्वीप  प्रशासन  को  कितना  लाभ  ओऔर

 (8)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारी  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सागर  विभानन  और  परयंटन  मम्त्रो  साधवराव  :  हां  ।

 मंससे  कंसिनों  होटल  ग्रूप  और  जोकि  लक्षद्वीप  में  पयंटन  का  संवर्धन
 करने  के  लिए  नोडल  एजेंसी  के  बीच  निष्पादित  पट्ट  नामे  की  मुख्य  शर्तें  इस  प्रकार

 है  -

 (1)  मेससे  कैसिनों  1,20,000  रु०  की  दर  से  रायल्टी  का  भुगतान  करेगा  जो  तिमाही
 किश्तों  में  पेशगी  में  दी  जाएगी  ।

 (2)  मैससे  कंसिनों  सकल  व्यापार  के  16.67  प्रतिशत  की  दरसे  आकलित
 किराए  का  भी  भुगतान  करेगा  जो  तिमाही  किश्तों  में  दिया  जाएगा  जो  प्रति  बर्ष  कभ  से
 कम  7,50,000

 (3)  मेससं  कैसिनों  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  इसके  कमंचारी  तथा  रिसार्ट  में  आने  वाले
 अतिथि  तथा  यात्री  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  निर्धारित  किए  जाने  वाले
 दिशा-निर्देशों  का  पालन  कंरते

 (4)  मँससे  कंसिनों  रिसाट्ट  में  उपलब्ध  कुल  रोजगार  में  से  50  प्रतिशत  स्थानीय  लोगों  को
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 उपलब्ध  कराएगा  और  किसी  भी  समय  जब  भी  कभी  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  दिया
 जायेगा  तो  संख्या  28  व्यक्तियों  से  कम  नहीं  होगी  ।

 (5)  मौजूदा  पट्ट नामे  की  अवधि  पूरी  होने  के  बाद  यदि  मंससे  कंसिनों  पट्ट  को  जारी  रखने  का
 विकल्प  देता  है  तो  वह  वतंमान  पट्ट  की  समाप्ति  से  कम  से  कम  6  महीने  पहले  अपनी
 शर्तें  बताते  हुए  पट्ट  के  नवीकरण  हेतु  आवेदन  कर  सकता

 पट्टे  की  अवधि  !988  के  पहले  दिन  से  लेकर  अगस्त  1993  के  इकतीसवें  दिन
 तक  5  वर्ष  है  ।

 बंगारम  टूरिस्ट  रिसार्ट  को  पट्ट  पर  देने  से  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  28
 स्थानीय  थ्यक्ततियों  को  प्रत्यक्ष  रोजगार  मिला  सामान  की  आपूर्ति  करने  में  तथा  अगात्तो  से  नौकाएं
 चलाने  में  लगे  व्यक्तियों  को  अप्रत्यक्ष  रोजगार  मिला  और  कुछ  हृद  तक  अगात्ती के  लोगों  का
 आधिक  विकास  हुआ  है  ।

 (27)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लक्षद्वीप  में  पारिस्थितिकोय  विनाश

 4251.  श्री  पो०  एम०  सईव  :  क्या  पर्यावरण  ओर  थन  मम्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पयंटकों  द्वारा  पारिस्थितिकीय  महत्व  को  कुछ  बस्तुओं  जंसे  प्रवाल

 आदि  को  लक्षद्वीप  के  बंगारम  द्वीप  के  समुद्रतलों  से निकाला  जा  रहा

 क्या  लक्षद्वीप  में  पारिस्थितिकीय  महत्व  की  वस्तुओं  को  निकाले  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 और

 यदि  तो  प्राकृतिक  सौंदय  और  प्राकृतिक  समुद्र  सम्पदा  के  दुश्य  का  नियोजित  विनाश

 रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्याधरण  ओर  बम  राफ्ष्य  सन्त्रो  कसल  :  बंगारम  द्वीप  में  परयंटकों  प्रवाल
 आदि  अथवा  पारिस्थितिकीय  महत्व  की  अन्य  चीजों  के  निकाले  जाने  के  बारे  सें  कोई  शिकायत  या  घटना

 नहीं  हुई  है  ।

 लक्षद्वीप  में  पयंटकों  तथा  अन्य  लोगों  द्वारा  प्रवाल  जंसी  वस्तुओं  को  निकाले  जाने  पर  पूर्ण
 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  क्योंकि  इससे  समुद्री  पारि-प्रणाली  को  क्षति  पहुंचती  है  ।

 देश  के  तटीत  क्षेत्रों  के  संरक्षण  के  लिए  मन्त्रालय  द्वारा  जारी  की  गई  अधिसूचना  में  अन्य
 बातों  कें  साथ-साथ  निर्माण  तथा  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  समुद्र  तटों  के  प्रबवालों  और  रेत  के  उपयोग  परु
 भी  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  प्रवाल  भित्तियों  में  तथा  उनके  आस-पास  तलकषंण  तथा  पानी  में
 विस्फोट  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  तटीय  क्षेत्री  के साथ-साथ  सभी  विकास  कार्य  उक्त  अधिसूचना
 की  शर्तों  के  अनुसार  होगे  ।
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 लक्षढ़ीप  प्रशासन  ने  पर्यावरणीय  सुरक्षा  के  लिए  नाबें  खरीद  ली  हैं  ओर  पर्यावरणीय  वाडंन

 नियुक्त  किए  हैं  जो  पर्यटकों  के  घूमते  समय  लेगूबों  की  गश्त  लगाते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सके  कि  वे  समद्र  तट  और  लंगुनों  से  प्रवाल  तथा  अन्य  वस्तुएं  न  निकालें  जिनका  अन्तिम  विनाशकारी
 प्रभाव  समुद्री  पारि-प्रणाली  पर  है  ।

 रालेरटद्र  प्रसाद  नेत्र  चिकित्सा  विज्ञाम  नई  दिल्लो  का  कार्यकरण

 4252.  श्री  सदन  लाल  ख्रामा  :  कया  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  टन ड  बेंक
 एज  मशीम्स  राटਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कया  ककक््म  उठाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवो  :
 और  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  द्वारासूचित  किया

 गया  है  कि  कुछ  मशीनें  मर्थात  ई०  आर०  जी०  व  वी०  ई०  आर०  आगंन  एवं  क्रिप्टन  अल्ट्रा
 साउन्ड  और  परावतंक  सूक्ष्मदर्शी  खराब  हो  चुकी  हैं  |  संस्थान  द्वारा  इन  मशीनों  के  स्थान  पर
 या  तो  नई  मशीनें  लगा  दी  गई  हैं  या  उनकी  मरम्मत  करा  लो  गई  है  ।  इन  सेवाओं  को  सनन््तोषजनक
 रूप  से  चलाने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयास  किए  गए  हैं  ।

 लिकित्सा  मण्हार  डिपुओं  में  अभियमितताएं

 4253.  श्री  सन््तोष  कुमार  भगवार  :  क्या  स्थास्थ्य  भोर  परिथार  मंत्रों  यहल्बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  991  को  जनसत्ता  में  दवा  कम्पनियों
 पर  रहती  है  खास  मेहरबानी ”  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्थषित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  डी०  के०  तारादेवो  :
 हां  ।

 और  समाचार  मद  में  दी  बातें  गलत  पाई  गई  और  12-11-19  |  को  एक
 प्रत्युत्तर/खण्डन  जनसत्ता  के  मुख्य  संपादक  को  भेज  दिया  गया  है  ।
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 एयर  हल्डिया  में  विभानलालकों  का  चयम

 4254.  श्री  विलास  भुत्तेसवार  :  क्या  नागर  विसाश्नन  ओर  पयंटन  सम्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।]  1991  के  नवभारत  टाइम्स  में  इण्डिया
 पाईलट  चयन  में  पक्षपातਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  भ्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  पझंत्रो  माधवराव  :  हां  ।

 एयर  इण्डिया  में  प्रशिक्षु  विमानचालकों/सह-|वमानचालकों  की  भर्ती  के  लिए  आवेदन
 अखिल  भारतीय  आधार  पर  विज्ञापन  के  माध्यम  से  आमंत्रित  किए  जाते  हैं  |  वायूदृत  और  इग्मुआ  से  भी

 अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  एयर  इण्डिया  में  नियुक्ति  के  लिए  इच्छुक  व्यक्तियों  के  आवेदन-पत्र
 अग्रेषित  उम्मीदवारों  को  लिखित  परीक्षा  में  बंठना  होता  लिखित  परीक्षा  में  सकल  रहने
 उम्मीदवारों  का  एक  पैनल  द्वारा  साक्षत्कार  लिया  जाता  है  और  चकयन  पृणंतया  पुण-दोष  के  आधार
 पर  किया  जाता  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स/एयर  इश्डिया  के  प्रधन्ध  बोर्ड

 )

 4255.  श्री  सनत  कुसार  मंडल  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  के  पास  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इृष्डिया  के  प्रबन्ध  बोडों  के  पुनगंठन
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  लागू  किया

 क्या  कुछ  संसद  सदस्यों  को  इन  बोर्डों  में  प्रतिनिधित्व  दिया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विभानम  ओर  पयंटन  मन्त्रो  साधवराद  :  और  इण्डियन
 लाइन्स  और  एयर  इण्डिया  के  निदेशक  मण्डलों  का  गठन  30-7-1990  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 किया  गया  था  ।

 और  सरकार  की  नीति  के  संसद  सदस्यों  को  सरकारो  क्षेत्र  के  उपकमों  के
 निदेशक  मंडलों  में  सामान्यतया  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  है  ।

 भानसिक  रोग  अस्वतालों  में  मोतें  ओर  आत्महत्याएं

 4256.  शो  भदन  लाल  खराना  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1991  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  बाइ

 देयर  नेग्लेक्टेड  बाइ  दि  गवनंमेंटਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बया

 वर्ष  1991  के  दोरान  दिल्ली  के  मानसिक  रोग  अस्पताल  में  मौतें  और  आत्म-हुत्याएं  के

 कितने  मामले  हुए  हैं  और  यह  संख्या  गत  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  कम  है  या

 आज  की  तिथि  तक  इस  अस्पताल  में  रोगियों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  वे  वहां  कब  से

 दाखिल  और

 दिल्ली  के  इस  अस्पतालों  की  स्थिति  देश  के  अन्य  मानसिक  रोग  अस्पतालों  की  तुलना  में

 अस्पताल-वार  कंसी  है  ?

 स्वास्थ्य ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राश्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :

 हां  ।

 से  (e)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कर्माटक  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 4257.  श्रीमती  बासवा
 श्रोमतोी  लख  प्रभा  असं  :
 थो  जो०  साडेगोड़ा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  जिला  और  ताल्लुक  अस्पतालों  के  सुधार  हेतु  विश्व  बैंक
 से  सहायता  की  मांग  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  सहायता  से  कौन-कौन  से  और  कितने  अस्पतालों  के  लाभान्वित  होने  की
 संभावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  स ेकब  तक  सहायता  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो
 और  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  को  1991  में  172.00

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  कनटिक  में  ट्वितीयक  स्तर  के  अस्पतालों  में  सुधार  करने  हेतु  एक
 परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  इस  परियोजना  में  मौजूदा  जिला  स्तर  के  अस्पतालों  और
 मंडल  स्तर  के  अस्पतालों  और  संस्थाओं  में  13475  अतिरिक्त  बिस्तर  प्रदान  करने  का  विचार  है  ।  विश्व
 बैंक  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  जिला/ताल्लुक  स्तर  के  अस्पतालों  के  नामों  को  दशने  वाला  एक  विवरण
 उपाबंध  में  दिया  गया  है  ।

 सरकार  ने  विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  कर
 लिए  हैं  ।  इम  स्तर  पर  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  कब  तक  इस  परियोजना  को  मंजूर  किया
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 विवरण

 कर्नाटक  में  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  जिला/ताल्लुक  स्तर  पर
 अस्पतालों  के  नाम

 निम्नलिखित  संस्थाएं  अतिरिक्त  पलंग  प्रदान  करने  तथा  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  निर्धारित
 की  गई  हैं  :

 I  ।

 हज

 9.

 जिला  स्तर  के  अस्पताल  :

 .  जिला  चिकमगलूर
 जिला  हसन

 .  जिला  कोलार

 »  जिला  चित्रदुगं

 5.  जिला  बीदर

 6.  जिला  बीजापुर

 1.

 8

 जिला  कारवाड़

 .  जिला  मदीकरी

 जिला  शिमोगा

 जिला  टुमक्र

 11.  जिला  मंडया

 तालुक/उपमंडल  स्तर  पर  निम्नलिखित  द्वितीयक  स्तर  की  संस्थाएं  अतिरिक्त  पलंग  प्रदान

 करने  तथा  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  हैं  :

 1.  बैंगलूर  जिला  :  डोडावल्लापुर

 2.  टुमक्र  जिला  :  टिपतूर

 पावागडा

 3.  चित्रदुर्ग  :  मोलाकलमूर

 होसादुगं

 4.  शिमोगा  जिला  ४  सोराब

 होनाली

 5.  कोलार  जिला  3  चिकबल्लपुर
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 6.  मंडया  जिला

 7.  मंसूर  जिला

 8.  कोडाग्रु  जिला

 9.  दक्षिण  कन्नड़  -

 10.  हसन  जिला

 11.  चिकमगलूर  जिला

 12.  बेलगाम  जिला

 13.  उत्तरी  कर्नाटक

 14.  धारवाड़  जिला

 15.  बीजापुर  जिला

 16,  बीदर  जिला

 17.  गरुलबर्ग  जिला

 ३032

 17  1991

 चितामणी

 गुण्डीबन्डा
 :  नागमंगला

 मालवल्ली

 :  कोल्लेगल

 कामराजनगर

 :  विराजपेट

 सोमावारपेट

 ४  उड़॒पी

 कारकला

 ४  होलेनरसीपुर
 अराभिकेरे

 ४  तारिकेरे

 मुडिगेरे

 :  ग्रोकक

 सोनदट्टी
 ४  सिरसी

 भटकल

 ४  गडग

 हवेरी

 :  जामखंडी

 बागलकोट

 तलिकोट--अतिरिकत  केन्द्र

 :  बालकि

 ड्मनाबाद
 :  चिन्चोलि---अति रिक्त  केन्द्र

 शापुर--अतिरिकत  केन्द्र

 यादगी  र--अतिरिक्त  केन्द्र

 अलंद--अतिरिक्त  केन्द्र
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 18.  रायचूर  जिला  ४  देवदुर्गा

 लिगसुगूर

 कुश्तगि---अतिरिकक्त  केन्द्र

 19.  बेलारी  जिला  कोट्टर

 हगरिबोम्मनाहल्ली

 हरपनाहल्ली--अतिरिकत  केन्द्र

 आयुर्वेदिक  ववाओं  के  सम्बन्ध  सें  देसाई  आयोग

 42:  8.  श्रीमती  गोता  सुल्जों  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  न्यायाधीश  देसाई  आयोग  ने  ।98!  में  अधिक  मात्रा  में  अल्कोहल  वाली  आयुर्वेदिक
 दवाओं  के  विरुद्ध  विधायी  उपानों  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  तत्सध्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन्नी  डी०  के०  तारादेवो  सिद्धाजं)£
 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  बच्चों  में  साक्षरता

 4259.  कुमारी  विमला  वर्मा  :
 श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  सझंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  और  भनुसूचित  जनजातियों  के

 लड़कों  और  ८ड़कियों  में  विद्यमान  साक्षरता  के  श्रतिशत  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुमुचित  जनजातियों  के  उत्थान  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सासथ  संसाधन  विकास  मन्त्री  अर्जुन  :  दस  वाषिकी  जनगणना  में  साक्षरता  दरों
 सै  सम्बन्धित  विस्तृत  सूचना  एकत्र  की  जाती  है  ।

 वर्ष  1981  को  जनगणना  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  और  भनुसूचित  जनजातियों  के

 महिलाओं  की  राज्यवार  साक्षरता  दरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  अनुबंध  में  दिया  गया  है  ।

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुत्तचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  शैक्षिक
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 विकास  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार

 --  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियो  के  बाहुल्य  वाले  क्षेत्रों  में  गेर

 चारिक  शिक्षा  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  खोलना  ।

 --  फीस  मुफ्त  मध्यान्ह  भोजन  आदि  जेसे  प्रोत्साहनों  का

 प्रावधान  ।

 --  अनसूचित  जात्ति/बनुसूक्ति  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  छात्रावासों  और  आश्रम  स्कूलों
 के  निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ।

 --  शंक्षिक  संस्थाओं  में  स्थानों  का  आरक्षण  ।

 --  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  की  योग्यता में  सुधार  करने  के  लिए
 उपचारी  और  विशेष  शिक्षण  प्रदान  करना  तथा  उन्हें  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  प्रतिस्पर्धा  के
 योस्य  बनाया  जा  सके  ।

 विधरण

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसचित  जनजातियों  को  राज्यवार  साक्षरता  दर
 दशनिे  धाला  विवरण

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार

 क्रम  राज्य/सघ  शासित  अनुसूचित  जाति  साक्षरता  अनुसूचित  जनजाति  साक्षरता
 सं०  प्रदेश  दर  दर

 क्नन-नन  अंक  विनानाना  चयन  अमन»  न  मामनम«म«क

 पुरुष  पुरुष  महिलाएं

 ।  2  3  4  5  6

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  24.82  10.26  12.02  ३.46

 2.  भअसम*

 3.  बिहार  18.02  2.51  26.17  7.75

 4.  गुजरात  53.14  25.61  30.41  11.64

 5.  हरियाणा  31.45  7.06  _

 6,  हिमाचल  प्रदेश  41.94  20.63  38.75  12.82

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  32.34  11.70  न  जप

 8.  कर्नाटक  29.35  11.55  29.96  10.03
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 2  3  4  5  6

 9.  केरल  62.33  49.73  37.52  26.02

 10.  मध्य  प्रदेश  30.26  6.87  17.74  3.60

 11.  महाराष्ट्र  48.85  21.53  32.38  11.94

 12.  मणिपुर  41.94  24.95  48.88  30.35

 13.  मेघालय  33.28  16.30  34.19  28.91

 14.  नागालैंड  न  न+  47.32  32.99

 15.  उड़ीसा  35.26  9.40  32.27  4.76

 16.  पंजाब  30.96  15.67  न  —

 17.  राजस्थान  24.40  2.69  18.85  1.20

 18.  सिक्किम  35.74  19.65  43.10  22.37

 19.  तमिलनाई  40.65  18.47  26.71  14.00

 20.  त्रिपुरा  43.92  23.24  33.46  12.27

 21.  उत्तर  प्रदेश  24.83  3.90  31.12  8.69

 22.  पश्चिम  बंगाल  34.26  13.70  21.16  5.01

 23.  अंडमान  और  निकोबार
 द्वीप  समृह  न  38.43  23.24

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  45.88  22.38
 70.79

 0.79  7.31

 25.  चंडीगढ़  46.04  25.31  —  -

 26.  दागर  और  नागर  हवेली  58.52  44.74  25.46  °  8.42

 27.  दिल्ली  50.2!  25.89.  +-  _

 28.  दमन  और  द्वीव  48.79  27.48  33.65  18.89
 29.  लक्षद्वीप  63.34  42.92

 309.  मिजी रस  88.33  53.33  64.12  5  .12

 31.  पांडिचेरी  43.11  21.21  न  —

 योग  :  31.12  10.93  2452...  8.04...

 में  जनगणना  नहीं  की  गई  थी  ।

 --  उस  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  में  कोई  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  नहीं
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 समेकित  बाल  विकास  परियोजना  को  कार्यास्थित  करना

 4260.  श्री  राम  टहल  चोधरी  :
 श्री  बो०  धर्मभिक्षम  :
 श्री  कोडिकुनोल  सुरेश  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  बिहार  और  केरल  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  के  कार्यान्वयम  के  सम्बन्ध
 में  जिला-बार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और  उपलब्धियां  क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कया  विश्व  बेंक  द्वारा  देश  में  समेकित  बाल  विकास  परियोजनाओं  की  योजनाओं  में
 यता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अजुन  आन्ध्र  बिहार  ओर  केरल  में
 समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  प्रचालित  किए  जाने  के  सन्द्म  में  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  की
 जिला-वार  स्थिति  द्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 विश्व  बंक  से  सहायता  प्राप्त  समेकित  बाल  विकास  सेवा  आध्र  प्रदेश  और
 उड़ीसा  में  चलाई  जा  रही  है  ।  परियोजना  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  1990-91  से  1995-96  तक
 की  6  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  303.22  करोड़  रु०  इस  परियोजना  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  ।0  ब्लाक
 और  उड़ीसा  के  9।  ब्लाक  शामिल

 विवरण

 जिले  का  नाम  चालू  किए  जाने  वाला  वर्ष

 1990-91

 1  2

 राज्य  :  आन्ध्र  प्रदेश

 जिला  :  अनन्तपुर

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां 206
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 2

 जिला  :  जित्त  र

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां  1

 जिला  :  पूर्वी  गोदावरी

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां  1

 जिला  :  हैदराबाद

 लक्ष्य  2

 उपलब्धियां  2

 जिला  :  करीगनगर

 लक्ष्य  ।

 उपलब्धियां

 जिला  :  खम्मम

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां  ।

 जिला  :  कुरनूल

 लक्ष्य

 उपलब्धियां  1

 जिला  :  मह॒बूबनगर
 ह

 लक्ष्य  2

 उपलब्धियां  2

 जिला  ४  निजामाबाद

 लक्ष्य

 उपलब्धियां  1

 जिला  :  प्रकासम

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां  1
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 जिला  :  के०  वी०  रंगारेट्ी

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां
 राज्य  $  बिहार

 जिला  :  दरभंगा

 लक्ष्य

 ह  उपलब्धियां
 जिला  :  धनबाद

 लक्ष्य  3

 उपलब्धियां  3

 जिला  :  गरुमला

 लक्ष्य

 उपलब्धियां
 जिला  ;  कटिहार

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां
 जिला  :  लोहारडागा

 लक्ष्य

 उपलब्धियां  ||
 जिला  :  मुंगेर

 लक्ष्य  1

 उपलब्धियां  1
 जिला  :  नवादा

 लक्ष्य

 उपलब्धियां  1
 जिला  :  पलमऊ

 लक्ष्य  4
 उपलब्धियां
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 जिला  :  पटना

 जिला  :  पुरनिया

 जिला  :  रांची

 जिला  :  रोहतास

 जिला  :  साहिबगंज

 जिला  :  सिंगभुूम

 जिला  :  संथाल  परगना

 राज्य  :  केरल

 जिला  :  इढुक्की

 जिला  :  पालघाट

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 उपलब्धियां

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां

 लक्ष्य

 उपलब्धियां
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 जिला  :  क्विलोन

 लक्ष्य

 उपलब्धियां
 जिला  :  त्रिचूर

 लक्ष्य  ।

 उपलब्धियां  नि

 जिला  :  पत्तनमधिट्टा

 लक्ष्य  नि

 उपलब्धियां  1

 तमिलनाड़  में  पक्षो  विहार  में  दरार  पड़ना

 4261.  भी  गृरुदास  कामत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  समन्त्रो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तमिलनाडु  के  पक्षी  विहार  में  दरार  पड़  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  इससे  विहार  को  कोई  क्षति  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  एवं  वन  राज्य  संत्रो  कमल  :  और  तमिलनाडु  के  मुख्य  वन्यजीव
 वाडेन  ने  सूचित  किया  है  कि  1991  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  तमिलनाडु  में  आए  चक्रवात  के
 कारण  तमिलनाड  के  चेंगलपट्दू  जिले  में  वेदांधंगल  पक्षी  अभयारण्य  के  पुस्ते  में  दरार  पड़  गई  थी  ।

 )  और  अभयारण्य  को  किसी  भी  खतरे  से  बचाने  के  लिए  दरार  को  तुरन्त  बन्द  कर
 दिए  जाने  की  खबर  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  प्लेटफार्मों  का  निर्माण

 4262.  श्री  राजघोर  सिह  :

 श्री  बलराज  पासो  :

 क्या  रेल  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३
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 क्या  सरकार  का  बरेली  और  नैनीताल  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  प्लेटफार्मों  का
 निर्माण  करने  का  विचार

 यदि  हां  तो  इसका  निर्माण  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  ः  से  आंवला  और  बरेली  रेलवे
 स्टेशनों  पर  पहले  से  ही  प्लेटफार्म  मौजूद  हैं  जो  यातायात  के  मौजूदा  स्तर  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।  नेनोताल
 काठगोदाम  रेलवे  स्टेशन  द्वारा  सेवित  है  और  वहां  भी  मौजूदा  यात्री  यातायात  को  संभालने  के  लिए
 पर्याप्त  संख्या  में  प्लेटफार्म  मौजूद  हैं  ।

 रेलवे  स्टेशनों  पर  शेडों  का  निर्माण

 4263.  श्री  राजवोर  सिंह  :

 झो  बलराज  पासी  :

 क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दौरान  शेडों  के  निर्माण  के  लिए  किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  का  चयन  किया
 गया

 अब  तक  कितने  शेडों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  उन  स्टेशनों  के  नाम  और  संख्या  क्या

 है  जहां  अभी  शेडों  का  निर्माण  किया  जाना

 अब  तक  इस  काये  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और

 अभी  बाकी  बनाए  जाने  वाले  शेडों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान

 रेल  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मलिकाजु  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 और  निम्नलिखित  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मों  पर  शेडों  के  निर्माण/विस्तार  के  कार्य  प्रगति
 के  विभिन्न  चरणों  में  है  :--

 क्रम  सं०  स्टेशन

 ।  2

 1.  नागपुर

 2«  विट्ठलवाडी
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 3.  अम्बरनाथ

 4.  बदलापुर

 5.  असनगांव॑

 6.  इगतपुरी

 4.  नंदुंरां
 खंडवा

 9,  झांसी

 10...  चित्रकूट-धाम-्कर्की
 11.  बानापुरा

 12.  इटारसी

 13.  मोरेना

 14.  घोड़ाडोंगिरी

 15.  भांदक

 16...  भिटोनी

 17.  जेतबार

 18.  ईसरवारा

 19...  दुधनी
 20.  सियालदह

 21.  टालीगंज

 22.  टांल्डी

 23.  सेंथिपा

 24.  मान  कुंड
 25.  कटवा

 26.  तारपीठ  रोड

 27.  घुस्कारा

 28.  शिबराफुली

 29...  राजचस्द्रपुर

 30.  बाली
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 31.  पानागढ़

 32.  छिपाडोंहर

 33.  परवाडीह

 34.  अन्द्रपुर
 35.  खालरी

 36.  नागरनतारी

 37.  नदवां

 38.  बेला

 39.  अथमलगोला

 40.  नेउरा

 41.  कारीसात

 42.  वार्सालीगंज

 43  बांही

 44  झाक्ना

 45  बुदर
 46.  पटना

 47.  साहिबा
 48.  सोननगर

 49.  डेहरी-आन-सोन

 50.  इस्माइलपुर
 51.  गया

 52.  जम्मूतवी

 53.  भिवानी

 54...  मुकेरियां

 55...  फिरोजपुर  कंट

 56...  फिरोजपुर

 57.  जलालाबाद

 58.  अकबरपुर



 लिखित  उत्तर  11  1991
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 59.  खागा

 60.  नरेला

 61.  मुजफ्फरनगर

 62.  खेकड़ा

 63.  ब्यास

 64...  पारियाबास  कालाक  कुडरोड

 65.  राजकोट

 66.  अन्तू

 67.  प्रतापगढ़

 68.  श्रीगंगानगर

 69,  पानीपत

 70.  हाजीपुर

 71.  सिलचर

 72.  भोजो

 43.  बो  रहाट

 74.  सापेखाटी

 75.  लोंगपोधिया

 76.  सफराई

 77.  लमडिग

 78.  करीमगंज

 79.  गुवाहाटी
 80.  हार्मुली

 81.  कोकराझार

 82...  फालाकटा

 83.  किशनगंज

 84...  बारसोई

 85.  कोरूककूपेट
 86.  पेरम्बूर
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 87...  तोंडियार  पेट
 88.  कणष्णनोर

 89.  मंगलोर

 90.  पट्टाम्भी
 91.  पय्यानूर

 92.  त्रिच्र

 93.  तिरूवनंतपूरम  सेन्ट्रल

 94.  तिरूवनंतपुरम  पेट्टे

 95.  बेंगलूरूसिटी

 96.  बेंगलुरू  ईस्ट

 97.  कृष्ण  राजापु  रम

 98.  कबकापुट्ट्र
 99.  तिरूच्चिरापल्ली

 100...  पुदुक्कोड़े
 101.  रामनाथपुरम

 102.  तूतीकोरीन
 103.  विजयवाडा

 104.  तिरूपति

 105.  वाणीवबिहा र
 106.  लिगराज

 107.  टेम्पल  रोड

 108.  तालेचर  थमंल  प्लांट

 109.  पुरी

 110.  जाद्ा

 111.  चिरीमिरी

 112.  पेंद्रा  रोड

 113.  कार्गी  रोड

 114.  धमतारी
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 115.  जयचडी  पहाड़

 116  बेरा

 117.  मुरी
 118.  मधुकूंडा
 119.  विश्रामपुर
 120.  धनमंडल

 121.  अनूपपुर

 122...  बोईसर

 123...  सूरत

 124.  अंधेरी

 125.  नाला  सोपारा

 126.  विरार

 127.  दहिसर

 128.  गोरेगांव

 129.  मीरा  रोड

 130.  बाड़े  जादी

 131.  अंकलेश्वर

 132...  भरतपुर

 133.  आगरा  फोर्ट

 134.  उदयपुर  सिटी

 135.  अजमेर

 1991-92  के  दौरान  निम्नलिखित  रेलवे  स्टेशनों  पर  शेडों  के  निर्माण/विस्तार  का  कार
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 2.  नासिक  रोड

 3.  बललारशाह
 4.  परारिया

 5.  बुटीबोरी
 6.  अहमदनगर

 7...  कुड  वाडी

 8.  अजनी

 9.  बेलापुर
 10.  उछूली

 11  कोपरगोव

 12.  चन्द्रपुर
 13.  सियालदह

 14...  बरियापुर
 15.  कहलगांव

 16.  घोंगा

 17.  अभियापुर

 18.  साहिबगंज

 19.  पीरबैंटी

 20.  कोलीयानी

 21.  गोपालनयर

 22.  विद्याधरपुर
 23.  मजदिया

 24.  गुरदासनगर

 25.  बाली  है
 26.  रिसड़ी

 27.  रामपुरहाट
 28.  पारबाजार

 29,  बोनपास
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 30.  खन्ना

 31.  देवीपुर
 32.  सेर्मापुर
 33.  जनाई

 34.  गोबरा

 35.  बोलपुर

 36.  नालीकल

 37.  बाजारशा

 38.  बहि  रखंडा
 39.  चौरीगाछा

 40.  धघनकुनी

 ५1...  लक्ष्म  पुर
 42.  निमो

 43.  बेहुला
 44.  कुलटी

 45.  बड़ाचक

 46.  छोटा  अम्बोना

 47.  उखरा

 48...  चेनपुर

 49.  पतरातू

 50.  ग्रुमनी

 51.  राय

 52.  मेरलग्राम

 53.  खलारी

 54...  रेनूकूट
 55.  चोपन

 56.  बिल्ली

 57.  पारसनाथ
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 58.  टोरी

 59.  कोडरमा

 60.  पुसरा
 67.  दिलदारनगर

 62...  गमुर
 ०3.  बखियारपुर

 ४  64.  बाढ़

 65.  क्यूल
 66.  तारेंगना

 26  जेहनाबाद

 68.  दिलदारनगर

 69.  काष्ठा

 10.  कुद्रा

 71.  जखीम

 72.  गया

 73.  गुरारू

 14.  पाकुर

 15.  अकबरनगर

 716.  भागलपुर

 11.  कहलगांव

 78...  धोगा

 79...  पीरेंती

 80.

 81.  एकचारी

 82.  साहिबगंज

 83.  लुधियाना

 84...  अमृतसर
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 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 108.

 109.

 110.

 111.

 112.

 जालंधर  केंट

 खरा

 मरकोणम

 हिन्दू  कालेज

 कोट्टिवक्कम

 मिजुर
 नंदियाम्बबकम

 मिलटरी  साइडिग  पट्टामिराम

 पट्टाभिराम

 तांबरम  सतेरियम

 राजूला  जं०

 बडगरा

 कृण्णानोर

 मुट्टी पु  रम
 कुइलाण्डि

 अल्बाय

 चालाकु डी

 चेंगानूर

 एर्णाकुलम  टाउन

 कोट्टायम
 तिख्वल्ला

 रायपुर
 विशाखापत्त नम

 पुरूलिया

 रायगढ़

 चंपा  ज॑ं०

 कम्हारी

 भिलाई

 17  1991
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 113.  भूपदेवनगर

 114.  बालनगीर

 115.  विरार

 116.  नयागांव

 117.  नवसारी

 118...  बोइसर

 119.  सूरत

 120.  ग्रांट  रोड

 121.  महालक्ष्मी

 122.  माटु गा  रोड

 123.  गोरेगांव

 124.  मलाड

 125.  बोरीवली

 126.  मीरा  रोड

 127.  नालासोपारा

 128.  बसई  रोड

 129.  ऊधना  जं०

 130.  चलथान

 131.  बारदोली

 132.  अहमदाबाद

 133.  मणिनगर

 134.  अंता

 135.  उजलवाब

 136.  साबरकुण्डला

 और  उत्तर  के  भाग  और  में  उल्लिखित  शेडों  के  निर्माण/विस्तार  की  कुल
 2048.99  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  में  से  31-3-1991  तक  367.22  लाख  रुपए  पहले  ही
 खर्च  किए  जा  चुके  हैं  और  471.14  लाख  हपए  वर्ष  1991-92  के  लिए  आबंटित  किए  गए
 आगामी  वर्षों  में  इस  कार्य  पर  1210.63  लाख  रुपए  खच  किए  जाने
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 सिथाइल  कल्कोहल  को  सप्लाई

 4264.  भ्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  पर्चार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1991  के  स्टेट्समैन  में  गवर्नमेंट  रिन्यूज
 मिथाइल  अल्कोहल  सप्लाईਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ओर  इस  बारे  में  क्या,कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के०  तारादेवो  :

 हां  !

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मिथाइल  एल्कोहल  एक  भोद्योगिक  कच्चा
 माल  उत्तर  प्रदेश  विष  अधिनियम  के  इसे  उत्तर  प्रदेश  में  जह.,धोषित  किया  गया  जिला

 मजिस्ट्रेट  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंस  के  माध्यम  से  मिथाइल  एल्कोहल  की  बिक्री  विनियमित  की  जाती

 है  और  विक्रेता  रो  केवल  जान-पहचान  तथा  परिचित  खरीददारों  को  ही  मिथाइल  एल्कोहल  बेचने  एवं
 ऐसी  बिक्री  से  सम्बन्धित  रिकार्ड  रखने  की  भी  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 देहरादून  से  इलाहाबाद  के  बोल  सोधो  रेलगाड़ो

 )

 4265,  क्री  चिन्मयानन्द  स्थासो  :  क्या  रेल  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  देहरादून  से  इलाहाबाद  के  बीच  एक  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  की  कोई
 योजना

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  से  शुरू  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भी  :
 4113/4114  लिक  एक्सप्रेस

 को  4163/4164  संगम  एक्सप्रेस  के साथ  मिलावर  चलाया  जा  रहा  है  जो  देहरादून  ओर  इलाहाबाद
 के  बीच  सीधी  गाड़ी  सेवा  प्रदान  करती  परिचालनिक  कठिनाई  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण

 देहरादून  और  इलाहाबाद  के  बीच  नई  गाड़ी  चलाना  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 बर

 ]

 4266.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  जन्म  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  एक  नई  पायलट  परियोजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या

 इस  परियोजना  का  वित्त-पोषण  किस  प्रकार  किया  और

 कार्य  योजना  को  अन्तिम  रूप  कब  तक  दिया  जाएगा  और  इस  पर  कार्य  कब  तक  शुरू
 किया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्रोी  डी०  के०  तारादेवी
 से  परिवार  कल्याण  कायंत्रम  के  अंतर्गत  समुदायों  की  शिरकत  के  लिए  बुमेन

 स्कीमਂ  नामक  एक  नई  प्रायोगिक  परियोजना  को  देश  के  उन  45  जिलों  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव
 है  जहां  चालू  वर्ष  के  दौरान  अशोधित  जन्म  दर  प्रति  हजार  संख्या  पर  39  अथवा  इससे  अधिक
 इस  श्रेणी  के  शेष  जिलों  को  वष  1992  तथा  1992  के  दौरान  कवर  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  विश्व
 स्वास्थ्य  संगठन  ने  चालू  वर्ष  में  दौरान  इस  प्रोयोगिक  स्कीम  के  लिए  26  लाख  रुपए  प्रदान  करने  की
 अपनी  इच्छा  ब्यक्त  की  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  सहित  कुछेक  अन्य  वित्त  पोषक  एजेंसियों  से  भी
 भविष्य  में  इस  स्कीम  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  संपके  किया  जा  रहा  है  ।  मूल  अवधारणा
 यह  है  कि  लिक  वूमेन  वालंटियर  परिवार  नियोजन  ओर  मातृ  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाओं  की
 व्यवस्था  करने  ।

 इन  मामलों  से  सम्बन्धित  बुनियादी  शिक्षा  प्रदान  वेचारिक  परिवतंनों  के  लिए
 बैयक्तिक  संचार  संपर्क  बनाने  तथा  मातृ-शिशु  स्वास्थ्य  औषधें  तथा  गर्भं-निरोधक  सप्लाई  करने  में  महिला
 स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  तथा  ग्राम  समुदाय  के  बीच  संपर्क  स्थापित  करेगी  ।

 राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  दोबारा  तैयार  करने  के  लिए  एक  प्रारूपगत  का्य-योजना
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रभारी  सचिवों  के  परामर्श  से  तैयार  की  इस  कार्य-योजना  का  मुख्य
 घटक  देश  में  उन  90  निम्न  का  निष्पादन  वाले  जिलों  भें  जहां  अस्थायी  जन्म  दर  प्रति  हजार  जनसख्या
 पर  39  या  इससे  ऊपर  है  जन्म  दर  में  कमी  लाने  हेतु  विशिष्ट  नीतियां  तैयार  करनां  प्रारूपगत  कार्य
 योजना  को  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  तथा  भारत  सरकार  के
 सम्बन्धित  विभागों  के साथ  और  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगਂ  तथा  यह  उम्मीद  की  जाती  है
 कि  कार्य-योजना  के  कार्यान्वयन  से  कार्यक्रम  को  दोबारा  त॑यार  करने  तथा  प्रजाननता  में  कमी  लाने  में
 सहायता  मिलेगी  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  प्रामोण  स्वास्थ्य  योजनाएं  लायू  करना

 4267.  भरी  भुवन  चन्द्र  खण्ड्रो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संक्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  लागू  किए  जा  रहे  ग्रामीण  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  तथा  योजनाओं
 का  जिलावांर  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1989-90  और  1990-9!  के  दौरान  इन  कायंक्रमों/योजनाओं  के  अन्तर्गत  क्या
 लक्ष्य  निधॉरित  किए  गए  और  क्या  उपलब्धियां  की  और
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 निकट  भविष्य  में  इन  कार्यक्रमों  के लिए  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  जाना  प्रस्तावित

 है  ?

 स्वात्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी  :

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तपेदिक  आरोग्य  सदन

 ]
 4268.  श्री  भुवन  चन्द्र  खण्ड्रो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  पत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  तपेदिक  आरोग्य  सदनों  की  कुल  संख्या  क्या  और

 उनकी  राज्यवार  क्षमता  कितनी  है  तथा  वे  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :

 और  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  देश  में  47  आरोग्य  सदन
 आरोग्य  सदनों/अस्पतालों  की  संख्या  और  उनकी  क्षमता  का  ब्यौरा  में  दिया  गया

 विवरण

 आरोग्य  तपेदिक  अस्पतालों  और  उनमें  बिस्तरों  को  राज्यवार
 संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आरोग्य  सदन  तपेदिक  अस्पताल  कुल  बिस्तर
 सं०

 ||  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  3  6  2559

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  182

 3.  असम  ध्ा  4  854

 बिहार  4  6  1969

 5.  गोवा  I 1  260

 6.  गुजरात  $  13  3563

 7.  हरियाणा  5  410

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5  या  7493
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 ]  2  5  4  5

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  _  4  655

 10.  कर्नाटक  2  9  3545

 11.  केरल  3  \  2323

 12.  मध्य  प्रदेश  2  6  1985

 13.  महाराष्ट्र  7  है  8207

 14.  मणिपुर
 न  145

 15.  भेघालय  ध्ा  3  254

 16.  मिजोरम  ण्य्य  55

 17.  नाभालैंड  2  100

 18.  उड़ीसा  जा  7  901

 19.  पंजाब  11  921

 70.  राजस्थान  ता  6  2018

 21.  सिविकम  न+  100

 22.  तमिलनाडु  8  4  3630

 23.  त्रिपुरा  _  _  60

 24.  उत्तर  प्रदेश  4  20  3437

 25.  पश्चिम  बंगाल  4  10  +  6131

 26.  अंडमान  निकोबार  द्वीपसमृह
 न  3  67

 27.  चंडीगढ़  जा  ना  10

 28,  दादरा  और  नगर  हवेली  न  न  _

 29.  दमण  और  द्वीव  —  _  _

 30.  दिल्ली  न+  2  1697

 31.  लक्षद्वीप  --  न  _

 32.  पांडिचेरी  1 1  178

 कुल  :  47  139  47009
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 में  हैजा  के  कारण  मरने  बाले  लोग

 ]

 4269.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1990  से  अब  तक  दिल्ली  में  हैजा  के  कारण  मरने  वाले  लोगों  की  माहवार  संख्या
 क्या

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हैजा  के  कारण  मरने  वाले  लों  की  संदया  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कौन-कौन  सी  कालोनियां  बहुत  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :
 19:0  से  अब  तक  दिल्ली  में  हैजे  से  हुई  दो  मौतें  सूचित  कीं  गई  हैं  जो  1990  में

 हुई

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उठाए  गए  निवारक  कदम  इस  श्रकार  हैं  :--

 -  सुरक्षित  पेय  जल  की  आपूर्ति  ।

 2.  कूड़ा-करकट  को  नियमित  रूप  से  हटाना  ।

 3.  नालियों  की  गाद  को  हटाना  ।

 4.  क्लोरीन  गोलियों  का  वितरण  ।

 5.  जीवन  रक्षक  घोल  के  पंकेटों  का वितरण  ।

 6.  परेशान  करने  वाले  फेरीवालों  पर  नियंत्रण  ।

 7.  सुलभ  सौचालय  ।

 8.  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 9.  लोगों  की  भागीदारी  ।

 10.  हैजे  के  रोगियों  का  नियमित  अनुवीक्षण  ।

 >
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 इन्विरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकावमो  /

 4270.  श्री  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  संघटन  ओर  उसके  कमंचारियों  और  अधिकारियों
 की  भर्ती  की  पद्धति  का  ब्योरा  क्या

 कितने  अधिकारी  पुननियोजित/सेवानिवृत  किए  गए  हैं  ओर  उनमें  से  कितने  अधिकारी

 प्रतिनियुक्ति  पर  और  कितने  अधिकारियों  की  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी

 क्या  बहुत  सारे  अधीनस्थ  कमंचारी  नौकरियां  छोड़कर  चले  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 मुअत्तल/छंटनी  किए  गए/बर्खास्त  किए  गए  कमंचारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कया
 कारण  हैं  ?

 सागर  जिभानन  ओर  पयंटन  मनन््त्रो  माधवराव  :  और
 (8)  एक  विवरण-पत्र  सदन  पटल  पर  रखा  गया  हैं  ।

 विवरण-पत्र

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण
 1860  के  अधीन  एक  पंजीकृत  सोसाइटी  है  ।  शासी  परिषद्  इस  संगठन  का  उच्चतम  निकाय  है  ।  अकादमी

 के  निदेशक  मुख्य  कार्यपालक  हैं  ।  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  स्टाफ  की  वतंमान  संख्या
 नीचे  दी  गयी  है  :--  हि

 स्थोीकृत  कर्ंचारी  संख्या  वास्तविक  कसंचारो  सल्या

 समुह  क  39  23

 समूह  ख  21  16

 समूह  ग  88  74

 समूह  घ  136  132

 अधिकारियों  और  स्टाफ  का  चयन  सोसाइटी  की  नीति  के  अनुसार  सीधी  भर्ती  द्वारा  अथवा
 पदोन्नति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 इस  समय  किसी  भी  संगठन  से  प्रतिनियुक्ति  पर  कोई  अधिकारी  नहीं  है  ।

 और  बेहतर  अवस्तरों  क ेलिए  19  कमंचारियों  ने  अपनी  नौकरी  छोड़  दी  ।
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 भाच  रण  नियमों  के  उल्लंघन  अथवा  घटिया  निष्पादन  के  कारण  6  अधिकारियों  की  सेवाएं

 समाप्त  कर  दी  गयी  थी  |  एक  कमंचारी  इस  समय  निलम्बनाधीन  है  ।

 रेलवे  उपरि  पुलों  को  मरम्मत

 ]

 4271.  कुमारी  दोपिका  चिखलिया  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 150  बषं  से  अधिक  पुराने  रेलवे  उपरि  पुलों  की  राज्यवार  संख्या  क्या

 ऐसे  उपरि  पुलों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  है  जिनका  पुनरनिर्माण  या  मरम्मत  करने  की
 आवश्यकता

 क्या  इस  प्रयोजनाथं  कसी  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  कोई  नहीं  ।

 कोई  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 ]

 4273.  छोो  धर्मण्णा  सोंड्या  साडुल  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मअम्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अजंता  में  खुदाई  के  दोरान  पायी  गई  विभिन्न  वस्तुओं  की  प्रदर्शनी
 लगाकर  विरासत  सप्ताहਂ  मनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  ओर  दाय  सप्ताहਂ  प्रति
 वर्ष  अजन्ता  में  मनाया  जाता  है  ।  क्योंकि  किसी  भी  प्रकार  का  उत्खनन-कार्य  शैल-निर्मित  गुकाओं  के
 भीतर  नहीं  किया  जा  उत्खनित  सामग्री  को  विश्व  दाय  सप्ताह  के  आयोजन  के  दौरान
 जयथवा  अन्य  किसी  अवसर  पर  प्रदर्शित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं
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 केन्द्रीय  होम्योप॑ंथी  परिषद्  के  चुनाव

 4274.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  ।2  1991
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2610  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  हो  म्योप॑थी  परिषद्  का  चुनाव  लड़ने  वाले  तथा  चुनाव  में  मतदान  करने  वाले

 बहुसंब्यक  लोगों  ने  पंजीकरण  शुल्क  का  नवीकरण  अद्यतन  नहीं  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मतदाताओं  की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा  चुनाव  के  दिन  इनमें  से  कितने  लोगों  ने  अपने
 पंजीकरण  शुल्क  का  नवीकरण  कराया  था  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  के०  तारादेबो  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तरो  क्षेत्र  में  स््कलों  के  लिए  विशेष  पाठ्यक्रम

 4275.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।7  1991  के  में  कुछ  राज्यों  में  स्कूल
 ऋ्रम  को  नया  रूप  देने  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु  न  :  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  लिशा
 गया  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अभिभावक-अध्यापक  संघ

 4276.  डा०  सुधोर  राय  :  कया  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अभिभावक-अध्यापक  संघ  चल  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उनके  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  नियम  निर्धारित  किए
 गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  सन््त्री  अजु न  हां  ।

 से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  अभिभावक-अध्यापक  संघ  के  सम्बन्ध  में  न  तो  कोई
 मानक  विध्रान  निर्धारित  किया  गया  है  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  इसके  बारे  में  न
 तो  किन््हीं  ब्यौरों  का  ही  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  तरह  के  मामलों  को  सम्बन्धित  केन्द्रीय  विद्यालयों

 और  अभिभावक-अध्यापक  संघों  पर  छोड़  दिया  गया

 पुस्तकों  का  प्रकाशन

 4277.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  वया  सानव  ससाधन  विकास  संतन्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  शेक्षिक  प्रशासन  और  आयोजना  संस्थान  विभिन्न  भाषाओं  में  पुस्तकों  के
 प्रकाशन  का  काय  करता

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  किन-किन  भाषाओं  में  पुस्तकों  का  प्रकाशन
 और

 प्रत्येक  भाषा  की  पुस्तकों  के  प्रकाशन  पर  कितनी  धनराशि  ख्च  हुई  ?

 सानव  संसाधन  विकास  भन्रो  अर्जुन  :  हां  ।

 उदू ,  हिन्दी  और  अंग्रेजी  के  प्रकाशन  थे  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रकाश्नन  पर  किया  गया  व्यय  निम्नलिखित  है  :+-

 वर्ष  हिन्दी  अंग्रेजी  अन्य  भाषाएं

 1989-90  35,419.95  रु०  1,04,780.05  र०  22,016.32  रु०

 1990-91  75,447.06  रु०  3,06,080.80  र०  --

 राउरकेला  में  हवाई  अड्डा

 ]

 4278.  क्षुसारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्या  नागर  थिसानन  ओर  पयंटन  संत्रो  यह  बताने  की  क्ंपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राउरकेला  और  नई  दिल्ली  को  बोइंग  बिमान  सेवा  से  जोड़ने  के
 लिए  राउरकेला  में  चौड़ी  हवाई  पट्टी  वाले  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  क़रने  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पथंटन  संत्री  साधवराव  :  हां  ।

 ओर  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन  यातायात  की  संभावना  और  अनुसूचित  हवाई  मार्ग  की
 मांग  पर  निर्भर  करता  क्योकि  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  ओर  से  राउरकेला  के  लिए  परिचालन  की
 कोई  मांग  नहीं  आई  इसलिए  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  को  इस  हवाई  अडडे  के  उन्नयन  की  कोई
 योजना  नहीं  है  जोकि  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  है  ।

 अमृतसर-टाटा  ओर  पटना-हूटिया  एक्सप्रेस  का  विस्तार

 4279.  कुमारी  फ़िड़ा  सोपनों  :  क्या  रेल  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमृतसर-टाटा  और  पटना-हटिया  एक्सप्रेस  को  राउरकेला  तक  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  सें  राज्य  मनन्त्रो  मल्लिकाज  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  कठिताइयों  और  वाणिज्यिक  औचित्य  न  होने  के  कारण  ।

 बसनन््तो  कालोनी  तथा  ककड़ा  गेट  बोण्डा  भण्डा  में  उपरिपुल  का  निर्माण

 4280.  कमारो  फ्रिडा  लोपनो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बसस्ती  राउरकेला  तथा  कुकड्षा  गेट  बौण्डा  मुण्डा  में

 उपरिपुल  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  सल्लिकाज  राज्य  सरकार  ने  त्रुछ  समय  पहले
 बसन्ती  राउरकेला  में  ऊपरी  सड़क  पुल  के  लिए  एक  प्रस्ताव  शुरू  किया  था  परन्तु  उन्होंने  इस
 मामले  में  आगे  कोई  कारंवाई  नहीं  की  ।

 रेल  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  इस  कार्य  को  शामिल  करने  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता
 है  जब  राज्य  सरकार  द्वारा  नियमानुसार  लागत  वहन  करने  की  विधिवत  सहमति  के  साथ  इस  सम्बन्ध
 में  ठोस  प्रस्ताव  प्रायोजित  किया  जाए  ।
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 उड़ीसा  के  सुन्दर-गढ़  में  आदिवासियों  को  भूमि  का  आशंटन

 4281.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  आदिवासियों  को  वनभूमि  आबंडित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  राज्य  समंत्रो  कमल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 आश्ध्न  प्रदेश  में  रेल  लाइनें

 4282.  थ्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  रेल  भंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-मध्य  रेलवे  में  बड़ी  तथा  मीटर  गेज  की  ऐसी  रेल  लाइनों  की  वरतंमान  संख्या  कया  है
 जो  आंध्र  प्रदेश  से  होकर  गुजरती

 क्या  सरकार  का  विचार  कोठाग्रुड्डम  कोयला  खानों  से  जड़थेला  तक  रेल  लाइन  बिछाने
 ओऔर  नदिकुडे-बीबीनगर  लाइन  पर  स्थित  बेडापल्ली  को  जग्गईपेट  पेटा  स्टेशन  से  मिलाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ”

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  बड़  आमान  और
 और  मीटर  आमान  की  लाइनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 बड़े  आमान  ८-6  लाइनें

 मीटर  लाइनें

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पेडडापल्ली  और  हैदराबाद  के  घोच्च  रेल  लाइन

 4283.  क्री  धमंभिक्षम  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  और  हैदराबाद  के  बीच  दूरी  को  कम  करने  हेतु  करीमनगर  होते  हुए
 पेड्डापल्ली  और  हैदराबाद  के  बीच  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 च रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  जी
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 पेड्डापल्ली-करीमनगर-अकनापेट-संग्रा  और  संगा  रेडडी-सदाशिवपेट  रोड  के  लिए
 1980-81  |  में  सर्वेक्षण  गया  था  ।  उस  समय  3.07  प्रतिशत  के  प्रतिफल  की  दर  सहित  301

 कि०  मी०  नई  बड़ी  लाइन  पर  95.67  करोड़  रुपए  की  लागत  आमे  का  अनुमान  लगाया  गया

 कर्माटक  एक्सप्रेस

 4284.  क्री  सी०  पी०  मुवालगिरिमप्पा  :
 थओी  के०  एच०  सुनियप्पा  :

 क्या  रेल  भन्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  और  नई  दिल्ली  के  बीच  चलने  वाली  कर्नाटक  एक्सप्रेस  में  प्रथम  का
 केवल  एक  ही  डिब्बा  होतां

 यदि  तो  क्या  सरकार  का.इस  गाड़ी  में  प्रथम  श्रेणी  का  एक  ओर  डिब्बा  लगाने  तथा

 द्वितीय  श्रंणी  के  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार  है

 क्या  इस  गय़ी  के  की  संस्या  में  कमी  करने  तथा  विद्यमान  की  अवधि

 को  कम  करने  की  भी  मांग  की  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  और

 {e)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?
 ु

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  जी  हां  ।

 और  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (¥)  यह  गाड़ी  पहले  ही  अधिकतम  अनुमेय  सवारी  डिब्बों  के साथ  चलाई  रही

 अखिल  भारतीय  आयुविशान  संस्थान  में  रिक्त  स्थान

 428  5.  थी  अनाबदि  चरण  दास  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सश्त्रो  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  1990-91  तक  सभी  श्र  णियों  मे  विभागवार
 पदों  का  आरक्षण  किया  गया

 यदि  तो  ओटोलिनोलेरीमोलोजी  विभाग  में  भ्रारक्षित  श्रेणियों  में  नियुक्त  किए  गए
 वरिष्ठ  रेजिडेंट  डाक्टरों  की  संझया  कितनी

 बकाया  चले  आ  रहे  रिक्त  स्थानों  के  रुया  कारण  और

 निर्धारित  कोटे  में  आई  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  भस्वालय  में  राज्य  स्त्री  हो०  के०  तत्रदियी

 नहीं  ।  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  तई  दिल्लों  हारा  गह  सूश्यित  किया  भया  हैंकि
 सरकारी  बनुदेशों  के  अनुसार  संस्थान  द्वारा  आरक्षण  श्रेणी-बार  रुप  से  किया  जा  रहा

 से  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहाराष्ट्र  में  कतिपय  ओबधों  पर  प्रतिबत्ध

 4286.  भी  गुरुदास  कासत  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  फरिकार  कल्याण  पधंजी-यहु  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अनेक  अरेधछों  पर  प्रतिबंध  सग्ा  विया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 किन-किन  ओषधों  पर  श्रत्धिक्म्ध  लगाया  मबा  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के०  तारादेबो  :
 से  किसी  जौषध  के  हानिप्रद  ओर  अयुक्तिसंगत  पाए  जाने  पर  केक्ल  सरकार  को  जनह्वित  में

 उस  ओषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  के  निर्माण  पर  प्रतिबंध  लगाने  क्र  अधिकार  राज्य  सरकारों  को
 किसी  ओषध  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  के  औषध  निरीक्षक  समय-समय  पर  प्ररेक्षण  और  विश्लेषण  के  लिए  विभिन्न
 निर्माताओं  से  औषधों  के  नमूने  लेते  जब  कभी  किसी  नमूने  के  बारे  में  यह  सूचना  मिलती  है  कि  उसमें
 मानक  गुणवत्ता  नहीं  है  तो  औवध  चिक्रेताओं  मार्दि  की  ऐसी  ओऔषधों  का  पुनः
 प्रयोग  न  करने  के  प्रति  सचेत  करने  के  लिए  आयुक्त  खाद्य  ओर  ओषध  बम्बई  छारा  ऐसे  उत्पादों
 की  एक  सूची  उनके  उत्पादकों  के  नाम  सहित  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  की  जाती

 जय/हुर  लाल  नेहरू  विश्वविश्ञालम

 ]

 4287.  क्रो  रामबिलास  पासछान  :
 प्रो०  के०  थी  ०  थामस  :

 क्या  सानथ  संसाधन  जिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1991  के  जनसत्तों  में  एन०  यू  ०  में

 पुलिस पांच छात्र घायलਂ शीषंक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया यदि तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या क्या सरकार ने इस खब्काप आल कराझ यदि तो इसके क्या और 234
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 नौ  कक

 (३)  यदि  तो  इसके  शका  कतरणा  हैं  ?

 वाक्य  संस््धास  सिंध  श्रन््जरी  अर्थून  :  से  (5)  ।7  1991  के
 भारत  टाइम्स  में  एन०  यू०  में  छात्र-पुलिस  पांच  छात्र  घायलਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार पर
 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  जबाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई

 नुसार  मामले  की  वास्तविकता  निम्नलिखित  अनुसार  है  :--  '

 (i)  जड़ाह  रलाल  नेहरू  ब्रिश्वविद्यालय  को  15-11-91  को  बिश्वविशद्यालय  के  ब्रह्मपुत्र  होस्टल
 में  एक  सफ़ाई  कर्मचारी  श्री  घल्लन  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  कि  14-1  1-91  को  मेस  के  प्रबंधक  ने  उनसे
 अपमानजनक  भाषा  का  प्रयोग  किया  तथा  उन्हें  भोजन  देने  स ेमना  किया  क्योंकि  वहू  अछूत
 वास  के  छात्र  अशांत  हो  गए  तथा  श्री  जोशी  को  शीघ्र  ही  मेस  प्रबंधक  के  पद  से  हटाने  की  मांग  की  ।

 (ii)  विश्वविद्यालय  ने  श्री  जोशी  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  तथा  उन्हें  16-11-91

 सुबह  10.:0  बजे  तक  कारण  बताने  को  कहा  ओर  कहा  कि  एक  सफाई  कमंचारी  के  साथ  तथाकथित

 दुष्यंवहार  करने  के  कारण  क्यों  त  उनके  विरुद्ध  अनुशासनिक  कररंबराई  को  आए  |  चूंकि  श्री  जोश्ये  से  कोई
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  विश्वविद्यालय  ने  मामले  पर  बिचार-जिमर्श  करके  16-11-9 1  से  उनकी
 सेचाएं  समाप्त  कर  इसी  बोच  श्री  शल्सन  से  प्राप्त  लिखित  शिकायत  पर  दिल्ली  पुलिस  ने  भागरिक
 अधिकार  सुरक्षा  अधिनियम  को  घारा  7  के  अन्तगंत  एक  मामला  दर्ज  करके  श्री  मेस  प्रबंधक  को
 बिरक्हार  किम्रा  ।

 (४)  तथापि  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  ने  ब्रह्मपुत्र  छात्रावास  के  मेस  वार्डल  डा०  वी०  बी०
 तलबार  को  शीघ्र  इस  आरोप  के  साथ  शीघ्र  ही  हटाने  की  भांग  की  कि  उन्होंने  श्री  जोशी  के  विरुद्ध  श्री
 सलल्लन  को  शिकायत  पर  शोध्न  कारंकाई  नहीं  की  तथा  दुखी  कर्मंचा री  को अपमानित  किया  ।  अपनी  मांगों
 केशमभ्ंत्र  भें  काजों  के  दक्ष  ने  15-11-91  को  हात्रों  के  डोन  ब्रो०  रामेश्बर  ब्विंह  का  घेराव
 किया  ।

 (iv)  छात्रों  द्वारा  डा०  तलवार  के  विरुद्ध  लगाई  गई  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  जांच  करने
 के  लिए  कुलपति  ने  16-11-91  को  एक  तीन  सदस्यीय  समिति  गठित  की  जिसमें  प्रो०  योगेन्द्र  प्रो  ०
 आर०  पी०  आनन्द  तथा  आर»  के०  काले  शामिल  थे  ।

 (५)  चूंकि  छात्रों  का  घराव  समाप्त  कराने  के  प्रयास  सफ़ल  नहीं  हो  सके  तथा  24  थब्छे  से
 अधिक  समय  के  घेराव  के  कारण  छात्रों  के  का  स्वास्थ्य  गिर  रहा  था  उनको  इस  कष्टदायक
 स्थिति  से  बचाने  का  निर्णय  लिया  दिल्ली  विक्वदिद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  बचाव  कारंवाई
 के  दौरान  छात्र  हिसा  पर  उतर  आए  उन्होंने  ड्यूटी  पर  तंनात  पुलिस  कमंचारियों  पर  आक्रमण  किया  व
 उकके  बाहकों  पर  पथराव  छः  पुलिस  वाहनों  को  घुरो  तरह  क्षति  हुई  तथा  दस  पुलिस  बालों  को
 चोटें  आंदोलनकारी  छात्रों  द्वारा  कुछ  पुलिस  वालों  को  जनरदस्ती  छात्रावास  में  भो  रखा  गया
 उन्हें  कुछ  घंटों  के  पश्चात  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  के  हस्तक्षेप  से  छुड़ाया  पुलिस  ने  इन
 घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  दष्ड  संहिता  के  अन्तगंत  तीन  अलग-अलग  भामले  दर्ज  किए  हैं  ।

 विज्यालब  ते  23  छात्रों  को  छात्रों  के  डीन  के  षेराव  तथा  सम्शम्धित  बटनाओों  में  उनके  शामिस  होने  के  लिए
 कारण  बताओ  नोटिस  भी  जारो  किए  हैं  ।  हि
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 स्वतस्थ्रता  आन्दोलन  ओर  जयबाहर  लाल  नेहरु  से  सम्बन्धित  दस्तावेल

 4288.  भ्ो  मोहन  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  थिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 जवाहरलाल  नेहरू  स्मृति  संग्रहालय ओर  ग्रंथालय  को  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  तथा  जवाहर

 लाल  नेहरू  की  भूमिका  से  संबंधित  दस्तावेज  और  साक्ष्यों  को  एकत्रित  करने  हेतु  स्थापित  किया  गया

 कया  जवाहर  लाल  नेहरू  स्मृति  संग्रहालय  और  ग्रंथालय  को  लेडी  माउण्टबंटन  की  जीवनी
 में  जवाहरलाल  नेहरू  तथा  लेडी  माउष्टबेटन  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार  के  पत्र  प्राप्त  हो  गए
 हैं  तथा  वे  प्रंथालय  में  उपलब्ध

 ह

 क्या  जबाहर  लाल  नेहरू  से  सम्बन्धित  अम्य  सभी  दस्तावेज  इस  ग्रंथालय  में  सुरक्षित
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भालज  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  जो  कह  उ्दृश्यों  मेंसे  एक

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  और  लेडी  माउष्टबंटन  के  बीच  आदान-प्रदान  हुए  100  से  ज्यादा
 पत्र  जिन्हें  म्युजियम  और  लाइब्रेरी  ने  1990  में  प्राप्त  किया  था  पांडलिपि  विभाग  में  संग्रहित
 कर्ताओं  की  इच्छाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  पत्रों  पर  विचार-विमर्श  नहीं  किया  जा  सकता  अतएव

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  वही  पत्र  हैं  जिनका  उक्त  जीवन  वृतांत  में  उल्लेख

 स्यूजियम  और  लाइब्रेरी  जवाहर  लाल  नेहरू  और  आधुनिक  भारत  की  अन्य  मशहूर  हस्तियों
 से  सम्बन्धित  दस्तावेओं  को  संग्रहण  और  उनकी  देखभाल  करती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लमाज  कल्याण  सलाहकार  उड़ोसा

 ]

 4289.  डा०  कार्सिकेश्वर  यात्र  :  क्या  साथव  संसाधन  विकास  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ह

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकार
 उड़ीसा  का  अधिक्रमण  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोईड  राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोर्ड  में  से  गठित  किया जाता  ओर
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 -  राज्य  बोर  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाएंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  हां  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  की  अनुमति  के  बिना  और  कोई  कारण
 बताए  बिना  23  द्वारा  से  उड़ीसा  राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोड  का  अधिक्रमण  किया
 था  ।  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  इस  आदेश  को  अपास्त  कर  दिए  जाने  पर  राज्य  सरकार  ने  अपक्स्थ

 अध्यक्ष  को  प्रभार  सौंप  दिया  लेकिन  26  निलम्बित  को  राज्य  बोर्ड

 मितताओं ,  कुप्रबन्ध  और  सार्वजनिक  धनराशि  के  दुरुपयोग  के  कारण  निलम्बित  कर  दिया  गया  ।

 राज्य  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  के  समाज  कल्याण  निदेशक  को  बोडं  का  प्रशासक  नियुक्त
 किया  है  और  उनकी  सिफारिशों  के  आधार  पर  योजनाएं  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोडं  द्वारा  अनुमोदित
 की  नी  ठैं
 की  जाती  हैं

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  अध्यक्ष  ने  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  है
 और  उनसे  श्रीमती  सावित्री  चोधरी  को  पुनः  अध्यक्ष  नियुक्त  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  वह
 अपना  जो  8-6-1992  को  समाप्त  पूरा  कर  सके  ।

 शिश्  आहार  सम्बन्धी  विशापन

 4290.  डा०  रवि  सल्लू  :  कया  मानव  ससाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ह

 क्या  सरकार  ने  प्रचार  माध्य  मों  से  शिशु  आहार  सम्बन्धी  विज्ञापन  देने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया
 और  आदेशों

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  इन  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  बालों  के  विरुद्ध  सरकार

 ने  कया  कारवाई  की  है  ?  *  हि

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रतिबन्धित  ओषधों  को  बिक्रो

 4291.  डा०  छो०  एल०  कनोजिया  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  बहुराष्ट्रीय  औषध  निर्माता  कम्पनियां  भारत  में  ऐसे  ओषधों  को  बेच  रही
 जिन  पर  अमरीका  और  कुछ  अम्य  यूरोपीय  देशों  में  प्रतिवन्ध  लगाया  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  में  इन  ओषधों  पर  प्रतिबन्ध  न  लगाने  का  क्या  कारण
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 स्वास्थ्य  ओर  परिक्ार  कल्याण  मंत्रस््लय  में  रफत्य  अंत्रे  ढो०  के०  शासवेशो  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में
 और  जेसी  औषधों  की  बिक्री  पर  प्रतिबस्ध  लगाने  की  सूचना
 है  जो  कई  यूरोबीय  देशों  एबं  भारत  सहित  अन्य  विकासशील  देक्षों  में  क्विजन  की  जा  रही  हैं  ।  इन  ओषधों
 के  लोकप्रिय  ब्रंडों  का किभिजन  क्रमशः  मंसस  यू०  एस०  विटालिन  ओर  मंसश्ष  मेसस  हेसकट  एूयं
 मेंस  इण्डियन  इुष्स  एच्ड  फारभस्युटिकल्स  शिमिटेड  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सरकार  ने  चिकित्सा  विज्लेषज्ञों  और  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुश्भंधान  परिषद  जंसी  विशेषज्ञ
 निकायों  के  साथ  परामश  करके  सम्पूर्ण  अनुकूल  लाभ-जोखिम  अनुपात  के  आधार  पर  उपर्युक्त  औषधों  के
 विक्णन  की  अमुभत्ि  दे  दी  हे  ।

 हिन्दो  पत्रकारिता  में  स्मातकोशर  डिप्लोसा  को  साग्यता

 भी  राजेल  अग्निहोत्री  :
 भरो  हरिकेवल  प्रसाद  :
 थ्री  पथन  कुमार  बंसल  :
 शी  फूल  चन्द  थर्मा  :
 भ्रो  बो०  एल०  शर्का  श्रम  :

 अदा  सश्थय  शंसाप्रम  विकास  अंधी  अह  बतसे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  भारतीय  जन  संचार  दिल्ली  द्वारा  1987-88  भें  शुरू  किए
 गए  शिल्दी  पणकर्ररिता  में  स््नातकोश  र  डिप्लोमा  को  अभी  तक  मान्यता  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  लेने  का  विचार  है  ?

 सानथ  संसाधन  जिफास  अंत्रो  अलजु  न
 :  से  इस  मामले  पर  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  बिचार  कर  रही  हे  ।

 12.00  भष्याह

 ]

 गध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नगीना  मिश्र  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आपकी  बात  एक  के  बाद  एक  करके  झुलूंगा  ।

 क्री  समोरंजन  भकक्स  :  स्थूयार्क  को  मोशन  पिक्चसं
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 अककदनी  ने  थी  तरवजीत  राय  को  एक  विशेष  भॉसस््कर  अक्श  देने  की  कोकणा  की  है  ।  मेरे  क्किवर  से  सभा
 का  कोई  भी  बर्ग  श्री  सत्यजीत  राय  की  प्रसंशा  करने  के  विचार  का  विरोध  नहीं  करेगा  ।  क्योंकि  उन्होंने
 हकतरे  देश  का  गौरब  बड़ाया  आप  भी  अपने  पक्ष  की  ओर  से  उनकी  प्रसुंक्ष  में  दो  शब्द  कह
 सकते  में  आपके  माड्यम  से  सका  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  उन्हें  बधाई  दी  जाए  ।

 श्रोषतो  मालिनो  भद्डाजायं  :  न्यूयाकं  की  पिक्चर्स  द्वारा
 बह  घोषणा  किस  जाना  कि  श्री  सत्यजीत  राय  को  एक  क्शेष  आस्कर  एब्यर्ड  दिया  हम
 सब  के  लिए  गोरक  तत्ता  सम्मान  की  बात  है  ।  अभी  तक  केबल  लोगों  को  ही  यह  विशेष  अपेंस्कर
 एयाड  दिया  गका  जिनमें  जाक्नन  के  विश्यात  निर्देशक  अकोरा  तथ्य  विस्यत  अभिनेश्ती
 बैफिया  लारेन  हैं  ।  श्री  सत्यजीत  राय  को  दिया  जा  रहा  यह  सम्मान  हम  सभी  के  लिए  सम्मान  की  बात
 है  ।  और  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  इस  सभा  में  ब्यस्त  की  गई  बधाईयों  को  फिल्म  निर्माता  तक
 चखिजया  दें  जिससे  हकारे  विकार  प्रेषित  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  लोग  वास्तव  में  बहुत  खुश  हैं  कि  श्री  सत्यजीत  राय  की  विज्लेद  आस्कर
 एबाड्ड  दिया  गया  और  समस्त  सभा  उन्हें  हमारी  बधाईयां  प्रेषित  करने  के  लिए  मेरे  साथ  शामिल

 दीपा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  रिकाडं  में  नहीं  जा  रहा  है  ।  एक  के  बाद  एक  को  बुलाऊंगा  ।

 को  रास  गगोना  सिथ्र  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  हरकार
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  एक  ऐसा  प्रदेश  है  जहां  पर  करोड़ों  लोग  गन्ना  फंड  करके
 अपना  जीवन  निर्वाह  करते  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  गन्ने  के  किसानों  के  हित  में  45  हपए  प्रति
 क्विटल  गरने  का  दास  निर्धार्ति  किया  ।  जितनी  भी  निमभ  की  चीनी  मिलस  हैं  और  सहकारी  क्षेत्र  की
 मिंल्स  हैं  उत  सब  ने  45  रुपया  प्रति  क्विटल  देना  स्वीकार  कर  लिया  और  वह  दे  रही  लेकिन  जितनी

 ब्राइकेट  चींनी  मिरस  हैं  वे  देने  स ेइनकार  कर  रही  इनको  45  रुपया  प्रसि  क्विटल  के  हिसाव  से  दाम

 नहीं  दे  रही  हैं|  सुनने  में  जया  है  कि  शायद  उन्होंने  अदालत  से  सटे  ले  लिया  यह  मामला  इक
 भयावह  होने  जा  रहा  है  कि  एक  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  हो  अगर  किसानों की  मांग  नहीं  काम

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  45  रुपए  प्रति  बरिवटल  गन्ने  का  दाम  निर्धारित  किया  है  बह  नहीं  मिला

 तो  किसानों  को  अरबों-खरबों  का  नुकसान  ऐसी  दशा  में  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करना
 चाहता  कि  वह  मध्यस्थता  करके  45  रुपया  प्रति  क्विटल  जो  दाम  राज्य  सरकार  ने  निर्धारित  किया  है
 बह  दिलाने  की  व्यवस्था  करें  ।

 शशिमुबाद  ]

 थो  इम्दरजोत  गृष्त  :  आषकी  अनुमति  से  मैं  सभा  का  ध्यान  एक  बहुत  ही
 गम्भीर  मामले  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मुझे  खुशी  हैं  कि  गृह  मन्त्री  महोदय  भी  यहां

 कार्यवाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किन  गया  । ज्व्ब
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 कल  चण्डीगढ़  में  लगभग  150  चुनिदा  लोगों  के  शिष्टमण्डल  का  राज्यपाल  को  एक  ज्ञापन

 देने  हेतु  नेतृत्व  कर  रहा  था  ।  हमें  पुलिस  द्वारा  राजभवन  से  लगभग  2  कि०  मी०  पहले  ही  रोक  दिया
 गया  ।  उन  लोगों  ने  आगे  बढ़ने  नहीं  दिया  ।  वहां  सड़क  के  आर-पार  एक  अवरोधक  खड़ा  किया

 गया  हमने  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  हमारा  कोई  अन्य  इरादा  नहीं  अपितु  हम  लोग  तो  राज्यपाल

 को  एक  पत्र  देना  चाहते  जिसके  बारे  में  हमने  उन्हें  पहले  ही  सूचित  कर  दिया  इसके  बावजूद  भी

 उन  लोगों  ने  हमें  आगे  नहीं  बढ़ने  दिया  और  मेरे  विचार  से  जिसके  कारण  प्रदर्शनकारियों  का  नाराज

 होना  उचित  इन  लोगों  ने  अवरोधक  से  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  मैं  स्वयं  घटना  स्थल  पर

 उपस्थित  था  ।  चूंकि  मेरा  एक  पैर  चोटपग्रस्त  जिसे  आप  जानते  मैं  अपने  आपको  किसी

 तरह  जमीन  पर  गिरने  से  बच्रा  बाद  में  जो  लाठीचार्ज  हुआ  में  भी  उसका  शिकार  हो

 सकता  था  ।

 काफी  जिनमें  औरतें  भी  शामिल  घायल  हुए  ।  इनमें  श्रीमती  बिमला  जोकि  इस

 सरकार  द्वारा  पद्मश्री  से  सम्मानित  श्री  सतपाल  डांग  की  पत्नी  शामिल  उनको  सड़क  पर  पीटा

 गया  ।  इसी  तरह  अन्य  पुरुष  तथा  महिलाएं  भी  घायल  हुईं  ।
 का

 जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  इसे  विशेषाधिकार  के  हनन  के  रूप  में  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मैं

 संसद्  सदस्य  राज्यपाल  को  एक  जिसके  बारे  में  उन्हें  पहले  ही  सूचित  किया  जा  चुका
 है  देने  हेतु  मैं  जाने  का  निश्चय  ही  अधिकारी  हूं  ।

 श्री  शरद  यादव  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  अध्यक्ष  जी  ।

 ]

 थी  इनाओत  गुप्स  :  मुझे  यह  सुनकर  आश्चयं  हो  रहा  है  कि  हम  सभी  लोगों  को  .  हिरासत  में

 लिया  गया  परन्तु  आपके  सचिवालय  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  मिली  ।  उसके  बाद  हम
 सभी  को  दो  दूकों  में  द्वारा  पुलिस  स्टेशन  ले  जाया  गया  ।  हमें  बहां  कुछ  घष्टों  के लिए  रखा  गया  तथा
 उसके  बाद  मुक्त  किया  उन्होंने  यह  बहाना  बनाया  था  उन्होंने  किसी  को  भी  हिरासत
 में  नहीं  रखा  था  बयोंकि  रिकार्ड  में  कुछ  भी  नहीं  था  ।

 कुछ  भी  मैं  आपकी  अनुमति  से  प्रस्ताव  रखना  चाहता  :  हूं  ।  चूंकि  आज  सुबह  ही
 आया  प्रस्ताव  का  सही  से  प्रारूप  तैयार  करने  का  समय  नहीं  मैं  कम  से  कम

 पुलिस  अधीक्षक  और  पंजाब  के  गृह  सचिव  जिन्होंने  ऐसा  किया  के  विरुद्ध  नियम  222  के  अन्तगंत
 विशेषाधिकार  का  भ्रस्ताव  रखना  चाहता  हूं  ।  तथा  मैं  गृह  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  चूंकि
 पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  वे  मामले  पर  ध्यान  दें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  पुलिस  द्वारा  इस
 प्रकार  का  दुब्यंबहार  फिर  नहीं  किया  जाए  ।  वे  हनेशा  ही  ज्यादती  करते  रहते  हैं  |  ..  -

 हमने  देखा  हैं  कि  उन्होंने  चीन  के  प्रधानमन्त्री  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  दिल्ली  में  क्या  किया
 वे  हमेशा  ऐसा  द्वी  करते  हैं|  कुछेक  किसानों  के ऊपर  जोकि  इस  पेपर  को  सरकार  को  देने  वहां
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 आए  उन्होंने  काफी  संख्या  में  पुलिस  तथा  सशस्त्र  बलों  को  लगा  रखा  मुझे  इसका  कोई  कारण

 दिखाई  नहीं  देता  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  का  बबंरतापूर्ण  व्यवहार  क्यों  किया  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप

 मुझे  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देंगे  ।  मैं  एक  प्रस्ताव  त॑यार  करूंगा  ।  मैं  इसे  शीघ्र  तैयार

 नहीं  कर  सकता  मुझे  इसे  लिखित  में  देना  होगा  ।  इसे  स्वीकार  करना  अध्यक्ष  महोदय  पर  निर्भर
 करता  परन्तु  मेरे  विचार  से  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  और  इस  पर  विचार  किया  जाना

 गृह  मन्त्री  एस०  बी०  :  मुझे  सूचता  मिल  गई  मैं  दिन  में  किसी  समय  इस  पर
 वक्तव्य

 श्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  तिब्बती  लड़कियों  के  साथ  जो  कुछ  हुआ  उस  पर
 कल  चव्हाण  साहब  ने  कहा  था  कि  कहेंगे  ;  मैंने  फिर  चब्हाण  साहब  को  परसों  रात  को  फोन  किया
 मैं  आपके  जरिए  उनसे  पूछना  चाहूंगा  कि  उन  पुलिस  वालों  पर  ''

 थी  एस०  बो०  चव्हाण  :  उस  पर  भी  स्टेटमेंट  मैं  आज  शायद  साढ़े  चार  बजे

 क्री  लाल  क्ृषण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  इन्द्रजीत  ने  जो  सवाल  उठाया  उसका
 मैं  अनुमोदन  करता  हूं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  आप  स्वयं  देखें  ।  वहां  पर  ला  एण्ड  आर्डर  सिचुएशन
 का  क्या  होता  है  वह  एक  पहलू  लेकिन  इस  सदन  के  सम्माननीय  सदरय  अगर  राज्यपाल  को  ज्ञापन
 देने  के  लिए  जाते  हैं  और  इस  प्रकार  का  व्यवहार  होता  है  तो  यह  निश्चित  रूप  से  सदन  के  अध्यक्ष  को
 ध्यान  में  रखना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  कंसे  है  कृपया  मुझे  स्पष्ट  कीजिए  ।

 ]

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  आपकी  आज्ञा  से  मेघालय  का  विषय  उठाना  चाहता  हूं  ।  आपको
 स्मरण  होगा  कि  दो  सप्ताह  पहले  कायंवाही  पर  गृह  मन्त्री  का  श्रस्ताव  मेघालय  में  राष्ट्रपति  शासन  के

 अनुमोदन  का  और  मेरा  तथा  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  का  भ्रस्ताव  जो  राष्ट्रपति  से  सिफारिश  कर  रहा
 था  कि  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  समाप्त  किया  जाए  और  वहां  पर  जनप्रतिनिधियों  का  शासन  वापस
 लाया  ये  दोनों  प्रस्ताव  विचार  के  लिए  आए  थे  |  तब  सरकार  के  यह  कहने  पर  कि  हम  राज्यपाल

 के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  सदन  ने  स्वीकार  किया  कि  अच्छी  बात  हम  आगे  उस  पर  चर्चा
 उसके  दूसरे  अर्थात्  पिछले  शायद  10  तारीख  को  उस  पर  चर्चा  काफी

 लम्बी  चौड़ी  चर्चा  हुई  सरकार  के  मन्त्रियों  प्रतिनिधियों  से  और  प्रधानमन्त्री  ने  स्वयं  सबको  बुलाकर
 कठिनाइयां  बतायीं  कि  अगर  आज  यह  प्रस्ताव  पास  नहीं  होगा  तो  उसके  यह  यह  परिणाम  होंगे  और
 सांवेधानिक  गतिरोध  पंदा  हो  इसपर  हमारे  विपक्ष  के  सभी  सहयोगियों  ने  कहा  कि  यद्यपि  हम
 इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  हैं  लेकिन  हम  कोई  सांवंधानिक  गतिरोध  पैदा  करना  नहीं  चाहते  और  इसी
 कारण  हम  आज  इस  प्रस्ताव  को  पास  होने  देते  मैं  अपना  प्रस्ताव  वापस  लेता  लेकिन  हम  यह
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 बर्पता करते  हैं  6  शमिकरीकीयर  कहां  ve  दष्टी  ॥  कैशा  ताप  हो  कहा

 प्रतिनिधियों  का  शासन  स्थापित  हो  जाएगा  ।  ऐसा  आश्वासन  दिया  गया  कि  16  तारीख  तक  यह  हो
 जाएगा  लेकिन  आज  ।7  तारीख  है  और  इसीलिए  मैंने  सदन  में  इस  सवाल  को  उठाया  मेरी

 जानकारी  में  राज्यपाल  ने  अपना  प्रतिवेदन  भेज  दिया  जिसमें  बताया  गया  है  कि  वहां  एम०  यू०  पी०

 पी०  का  बहुमत  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  कारण  से  इस  मामले  में  का्यंवाही  नहीं  की  गई  है  और

 राज्यपाल  को  यहां  पर  बुलाया  गया

 मैं  समझता  था  कि  एक  प्रकार  से  यहां  सदन  में  जो  कन्सेन्सस  प्रकट  हुआ  उस  कन्सैन्सस  के

 आधार  पर  सरकार  कोई  कार्यवाही  लेकिन  सरकार  की  ओर  से  जो  वचन  दिया  गया  उस
 बचन  को  भंग  किया  गया  है  |  मेरी  शिकायत  है  कि  इस  मामले  में  कल  तक  कार्यवाही  हो  जानी  चाहिए
 थी  ।  किन््हीं  कारणों  से  अगर  कायंवाही  नहीं  हो सकती  थी  तो  जिस  तरह  से  प्रधानमन्त्री  ने  अपने  स्तर
 पर  सभी  नेताओं  को  बुलाकर  एक  वचन  दिया  उसी  प्रकार  यह  भी  सरकार  के  लिए  आवश्यक  था
 कि  विपक्ष  के  लोगों  को  फिर  से  विश्वास  में  लिया  जाता  कि  हमने  आपको  16  तारीख  तक
 का  जो  वचन  निया  अमुक  अमुक  कारण  जिनकी  वजह  से  हम  16  तारीख  तक  उस  बचन  को
 निभा  नहीं  पाए  ।

 मुझे  इस  बात  का  भी  पता  नहीं  हैं  कि  राज्यपाल  ने  कोई  रिपोर्ट  भेजी  है  या  नहीं  भेजी
 केवल  सुनी  सुनाई  बात  जिसके  आधार  पर  मैंने  कहा  है  कि  राज्यपाल  ने  अपनी  रिपोर्ट  भेजी  है
 लेकिन  उस  रिपोर्ट  से  सन्तुष्ट  न  होने  के कारण  ही  शायद  राज्यपल  को  यहां  पर  बुलाया  गया  मैं

 चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  पूरा  खुलासा  सदन  के  सामने  रखा  जिसके  आधार  पर  हम  अपना  मन

 बना  सके  ।

 करो  एस०  बो०  चव्हाण  :  अध्यक्ष  इस  बारे  में  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  कल  दोपहर  को
 सवर्नमेंट  के  पास  पहुंची  अभी  वह  कंबिनेट  के  सामने  जानी  जरूरी  कंबिनेट  में  जाने  के
 कंबिनेट  का  जो  फैसला  हो  वह  सदन  के  सामने  रखा  जाएगा  ।

 ]

 थ्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  मेघालय  में  लोकप्रिय  शासन  बहाल  करने  हेतु  एक
 संकल्प  पारित  किया  गया  तथा  उसी  के  आधार  पर  आश्वासन  भी  दिया  गया  था  ।  क्या  वहु  इस  कत
 पर  निर्भर  करता  है  प्रतिवेदन  कब  तथा  क्या  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  सुविधाजनक  रहेगा
 या  यदि  आपको  राज्यपाल  से  अनुकूल  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  होता  है  तो  मुझे  नहीं  फ्ता  कि  आप
 लोग  क्या  करेंगे  ।  सम्भवतः  यही  आपकी  समस्या  यह  प्रश्न  मौलिक  महत्व  का  हैं  और  यह  यह  हैं  कि
 क्या  किसी  प्रकार  के  तन््त्र  तथा  किसी  प्रकार  की  चालाकी  द्वारा  लो+प्रिय  शासन  को  टाला  जा  सकतत

 यहां  तक  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  आदेशों  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  उन  पर  ध्यान  नहीं
 दिया  जा  रहा  है  ।

 आप  किसी  प्रकार  की  व्यक्तिगत  आलोचना  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  मैं  किसी  की  चाहे  बह  कोई
 भी  व्यक्तिगत  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  इस  मकसद  के  लिए  राज्यपाल4९  पद  का

 दुरुपयोग  गहीं  किया  जा  सकता  है  ।  परेशानी  यह  है  कि  वे  विगत  के  पूर्वोदाहरणों  का  पालन  कर  रहे
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 जब  सरक्ारिया  आयोग  ने  उनकी  निन््दा  की  थी  ।  आपने  पहले  भी  ऐसे  मानक  स्थापित  किए
 इसीलिए  ऐसा  हो  रहा  है  |  व ेलोग  जब  तक  दिल्ली  में  अपनी  सत्ता  छोड़  देते  हैं  तो  तब  हमेशा  अच्छा
 हो  प्रतिफल  चाहते  हैं  |  यही  कठिनाई

 हम  लोग  पूरी  तरह  आश्वस्त  नहीं  हैं  कि  कब  मन्त्रिमण्डल  को  इस  बारे  में  विचार  करने  हेतु
 समय  यहां  तक  कि  पिछले  तीन  महीनों  से  मन्त्रिमण्डल  के  पास  बरखास्त  किए  गए  रेलवे
 कर्मचारियों  पर  विचार  करने  हेतु  भी  समय  नहीं  मुझे  नहीं  पता  कि  उन्हें  इस  पर  विचार  करने  के
 लिए  कब  समय  मिलेगा  ।  यह  किया  जाना  वहां  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए
 लोकप्रिय  शासन  को  स्थापित  करना  जरूरी

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जो मामला  उठाया  है  वह  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  यदि  संसद  सदस्य  किसी
 राज्य  विशेष  के  अथवा  संघ  शा्क्षित  प्रदेश  के  प्रमुख  के  पास  पहुंचने  तथा  मिलने  में  असमर्थ  तो  फिर
 संसद  सदस्यों  के  क्या  कायंकलाप  हैं  ?  कोई  यह  कह  सकता  है  कि  आप  बाहर  कुछ  कर  रहे

 यह  विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं

 यह  हमारा  काम  हमें  यहां  लोगों  की  बात  का  समर्थन  करने  के  लिए  भेजा  गया  और
 यह  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  कोई  भी  लोकप्रिय  शासन  नहीं  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  वहां  गम्भीर  स्थिति
 फंली  हुई  है  ।

 इस  देश  के  एक  बहुत  ही  आदरणीय  वरिष्ठ  माननीय  संसद  सदस्य  वहां  जा  रहे  हैं  और
 उन्हें  संसद  सदस्यों  के  रूप  में  अपने  कार्यो  का  निर्वहन  करने  से  रोका  गया  मैं  कहता  हूं  कि
 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  शीघ्र  विशेषाधिकार  समिति  को  भेज  दिया  जाना  उनके
 पास  भी  कोई  काम  नहीं  है  ।  उन्हें  भी  कुछ  काम  दो  ।

 |

 भरी  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री  जी  ने  जब  औपोजीशन
 लीड  क्री  बैठक  बुलाई  थी  तो  मैं  भी  उस  बंठक  में  मौजूद  था  और  यदि  गृह  मन््त्री  जी  को  याद  हो  तो
 उन्होंने  कहः  था  कि  एक  हफता  रखा  है  16  तारीख  तक  हो  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि

 16  तारीख  तक  वहां  पॉपुलर  गवनंमैंट  बन  जाएगी  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सिर्फ  दो  बातें  कहना  चाहता
 हूं  । आज  17  तारीख  हो  गई  गवनर  को  बुलाया  गया  है  इस  सिलसिले  गवर्नर  को  पहले  भी  बुला सकते  थे  ।  आपकी  जानकारी  के  लिए  कहना  चाहता  हूं  कि  श्री  लिगदो  का  टेलौफोन  भी  भाया  था  ।

 तारीख  को  उन्होंने  गवर्नेर
 के  यहां  जाकर  3  लोगों  का  परेड  करवाया  था  और  अपनी  मेजौरिटी  शो

 करने  का  काम  किया  ।  उस  दिन  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  क्योंकि  यह  कांस्टीट्यूशनल  मामला  है  और  इसमें
 तमाम  लोगों  की  हम  अपेक्षा  करते  इसलिए  आडवाणी  जी  प्रस्ताव  पर  न  तो  इन्होंने  जोर  दिया  बल्कि
 सरकार

 के
 प्रस्ताव  को  हमने  साथ  दे  का  काम  14-15  तारीख  को  गवनंमैंट  की  रिपोर्ट  मिल

 चुकी  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  सरकार  इसमें  सीरियस  नहीं  सिर्फ  इसलिए  फॉरमं॑लिटी  पूरी  करना
 ज्ाहुती  है  |  मेंघालय  में  नौजवानों  में  काफी  आक्रोश  है  ।

 ँ

 आज  हम  टंरोरिस्ट  पर  बहस  चला  रहे  मेरा  सरकार  पर  चाजं  है  कि  सरकार  जान-बूक्षकर
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 टेरोरिस्ट  एक्टीविटीज  को  बढ़ावा  देना  चाहती  है  और  उसका  कारण  यह  है  कि  जहां  पापुलर  गवनंमैंट
 बन  सकती  है  वहां  उसे  न  बनने  देने  का  मौका  देना  इस  बात  का  द्योतक  इसलिए  मैं  आपसे  कहना
 चाहता  हूं  सरकार  वहां  पर  पापुलर  गवनंमैंट  बनने  दे  ।  यदि  वहां  लोग  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  जाएंगे  कि

 यहां  सरकार  चलने  वाली  नहीं  है  तो  स्वयं  डिमांड  करेंगे  कि  यहां  चुनाव  करवाएं  ।  लेकिन  अभी  जो  अवसर

 मौजूद  है  उसको  छोड़कर  भारत  सरकार  गवनंर  को  इनफ्लूऐंस  करके  किसी  तरह  से  पापुलर  गवनंमैंट  को
 बनने  देने  में  बाधा  पहुंचाती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  सरकार  जिम्मेदार  होगी  ।  इसलिए  आपके
 माध्यम  से  गृहमन््त्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  वे  इस  कौंसपीरेसी  का  पार्ट  नहीं  बनें  और  वहां  पापुलर
 गवनेमैंट  बनने  का  मौका  दें  ।

 ]

 श्री  एस०  बो०  चव्हाण  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  का  विरोध  करता  हूं  कि  हम  राज्यपाल
 पर  दबाव  डालने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।  )

 भरी  रास  विलास  पासवान  :  आपने  16  तारीख  से  पहले  बात  क्यों  नहीं  की  ?  मैं  सभा  की  ।0
 दिसम्बर  की  कायंबाही  पढ़  सकता  हूं  जिसमें  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  एम०  एम०  जंकब  ने  यह
 बताया  था  कि  16  तारीख  से  पहले  यह  कर  दिया  जाएगा  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता
 हूं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  श्री  एम०  एम०  जेकब  ने  यह  कहा  है  कि  यह  किया  जाएगा  ?  इसका  पाठ
 निम्नलिखित  है  :

 एम०  एम०  जंकब  :  मैंने  कहा  था  कि  हमारी  विपक्ष  के  नेताओं  और  अन्य  दलों  के
 नेताओं  के  साथ  सुबह  एक  बैठक  हुई  थी  और  हम  सभी  ने  कतिपय  विषयों  पर  विचार  व्यक्त
 किए  थे  ।  हमने  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  ओर  यह  कहा  था  कि  हम  एक  सप्ताह  के  अन्दर
 एक  लोकप्रिय  सरकार  चाहते  हैं  ।”'

 झो  श्रोकान्त  जेना  :  कया  16  तारीख  तक  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  -  एस०  :
 16  तारीख  तक  ।  यही  मैंने  कहा  था  ।  16  तारीख  से  पहले  आप  क्या  कर  रहे  थे  ?

 शो  एस०  बो०  चब्हाण  :  16  तारीख  को  तो  रिपोर्ट  आई  है  ।

 ]
 भरी  बसुदेव  आचार्य  जब  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  गया  था  तो  यह  क्यों  नहीं  किया

 गया  ?

 भरो  पोटर  जी०  मरबनिआंग  :  मैं  भी  मेघालय  में  एक  लोकप्रिय  सरकार के  पक्ष  में
 54  विधायकों  के  सदन  हमारे  दो  ग्रूप  सभी  दल  नेतृत्व  के  लिए  दावा  करते  वहां  एम ०  यू०
 पी०  पी०  के  25  विधायक  हैं  क्योंकि  उनके  5  विधायकों  को  मेघालय  विधान  सभा  के  माननीय  अध्यक्ष
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 द्वारा  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  गया  है|  इसमें  एन०  यू०  पी०  एफ०  के  29  विधायक  हैं  और  कांग्रेस
 दल  के  23  विधायक  हैं  ।

 जब  गृह  मन्त्री  महोदय  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करें  तो  इस  तथ्य  को  भी
 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ओर  यू०  एन०  पी०  एफ०  के  अकेले  सबसे  बड़े  दर  को  मेघालय  में  सरकार

 बनाने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  जानी  चाहिए  |

 क्रीमतो  सुशीला  गोपालन  :  मुझे  उस  शारीरिक  और  शाब्दिक  आक्रमण
 के  बारे  में  सभा  के  समक्ष  तथ्य  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपको  आशभारी  हूं  जिसके  कि
 मेरे  सहित  तीन  संसद  सदस्य  *'

 पहले  मेरी  बात  हम  7  दिसम्बर
 को  मुख्यभन््त्री  द्वारा  बुलाई  गई  संसद  सदस्यों  की  बेठक॑  में  शामिल  होने  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  गए  थे  |  बेठक
 8  दिसम्बर  को  होनी  थी  ।  हम  वायुयान  में  गए  थे  और  अपराक्न  2  बज  कर  45  मिनट  पर  त्रिवेन्द्रम  में

 पहुंचे  और  सीधे  अपने  कार्यालय  गए  ।  हमें  अगले  दिन  बंठक  में  शामिल  होना  जब  हम  अपने
 कार्यालय  में  तो  वहां  300  पुलिसकर्मी  थे  और  वे  अपनी  पिस्तोलों  से  वास्तव  में  ए०  के०  जी०  केन्द्र

 को  निशाना  बनाए  हुए  थे  |  उनमें  से  ।

 श्री  ए०  चाहसं  :  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रही  हैं'*ਂ

 आओोसतो  सुशोला  गोपालन  :  कृपया  आप  मेरी  बात  को  सक्न  से  में  आपको  बता

 श्री  पो०  सी०  थामस  :  पार्टी  कार्यालय  के  लोग  वहां  लोगों  पर  पत्थर  फेक  रहे
 क्या  इस  तरह से  पार्टी  कार्यालय  का  दुरुपयोग  किया  जाना  चाहिए  ?

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  क्या  आप  पुलिस  कार्यवाही  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 -  श्री  सोमनाथ  चट्जों  :  क्या  सत्ता  पक्ष  के  हमारे  मित्र  संसद  सदस्यों  की  पुलिस  द्वारा  पिटाई  का
 समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 कुछ  सानतोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  फिर  शान्त  हो  जाइए  ।

 थी  इन्त्रजोत  गुप्त  :  हमें  उनका  वक्तव्य  सुनने  उन्हें  बोल  लेने  उसके  बाद  वे  विरोध  कर
 सकते  हैं  |

 श्रोसती  गोता  मुश्नर्जो  :  वह  केवल  एक  विशेष  समूह  की  सदस्य  ही  नहीं  बल्कि  वह
 इस  सम्मानित  सभा  की  माननीय  महिला  सदस्य  भी

 श्रीसतो  सुशोला  गोपालन  :  कृपया  मुझे  बोलने  दो  ।  शान्त  हो  जाओ  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहें  ।

 श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :  मैं  संक्षेप  में  कैसे  कह  सकती  जब  वे  इतने  अधिक  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ?

 )
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 भो  बसुदेव  आचाय  :  कम  से  कम  राज्य  सभा  के  सदस्य  तो  इस  मामले  पर  एकमत  इस
 सभा  में  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों  का  व्यवहार  तो  देखिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आचाय॑  आप  स्वयं  अपने  सदस्य  के  रास्ते  में  रोड़ा  अटका  रहे

 श्रीमती  सुशोला  फोषालन  :  आपने  मुझे  बताया  था  कि  मुझे  बोलने  का  अक्सर  दिया
 जाएगा  और  तब  आप  निर्णय  लेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हां  ।  परन्तु  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहें  ।

 श्रीमतो  सुशोला  गोपालन  :  मैं  संक्षेप  में  कह  सकती  हूं  बशरतें  कि  वे  शान्त  रहें  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  वे  अब  शान्त  हैं  ।

 श्री  मतो  सुशोला  गोपालन  :  हमने  कार्यकारी  प्विटी  पुलिस  आयुक्त  के  साथ  पुलिस  का  एक  बड़ा
 दल  देखा  था  ।  वे  अपनी  राईफलों  से  ए०  के०  जी०  केन्द्र  को  निशाना  बनाए  हुए  हमने  संसद  सदस्यों
 के  रूप  में  अपना  परिचय  दिया  ।  फिर  हमने  उन्हें  बताया  कि  कारण  चाहे  कोई  भी  हम  समस्या  सुलझाने
 में  उनकी  सहायता  करेंगे  ।  हमें  संसद  सदस्यों  के  स्थिति  को  शान्त  करने  के  लिए  तनावग्रस्त  क्षेत्रों
 से  भी  होकर  जाना  पड़ेगा  और  मैं  उस  जिले  का  प्रतिनिधित्व  करती  मैंने  उन्हें  बक्मया  था  कि  हम
 समस्या  सुलझाने  आए  चाहे  कोई  भी  समस्या  हम  उसे  हमने  यही  कहा  फिर
 उन्होंने  हमारे  विरुद्ध  अश्लील  भाषा  का  प्रयोग  हमें  बुरी-बुरी  गालियां  हमने  इस  पर  कोई
 ब्रतिक्रिया  नहीं  की  ।  हमने  कहा  कि  स्थिति  को  शान्त  करना  संसद  सदस्थों  का  फ्रज॑  है  हम  समस्या  सुलझाने
 में  उनकी  सहायता  करेंगे  ।  फिर  उन्होंने  पत्थर  फँकना  शुरू  कर  दिया  और  एक्र  सिपाही  क्रा  फ्त्थर  मेरे  पेट
 पर  पड़ा  ।  तब  राज्य  सभा  के  सदस्स  श्री  बेबी  ने  उनसे  पूछा  कि  आप  यह  क्या  कर  रहे  उसने  कहा  कि
 यह  हमारा  पत्थर  नहीं  यह  उनका  पत्थर  वहां  केवल  पुलिसकर्मी  हो  पत्थर  फँंक  रहे  थे  और  फिर
 उसने  वह  पत्थर  उठाया  और  अपने  मुंह  में  रख  लिया  ।  यह  समाखारपन्नों  में  भा  चुका  है

 *'

 को  बसुदेव  आचाय  :  आप  पुलिस  कार्यवाही  का  बचाव  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  श्रीमती  सुशीला  आपको  अपनी  बात  संक्षेप  में  है  ।

 शोमतो  सुशोला  गोपालन  :  में  क्या  कर  सकती  हूं  जब  वे  बाधा  डाल  रहे  हैं  ?

 उन्होंने  एक  पत्थर  अपने  मुंह  में  डाल  लिया  |  देश  का  कोई  भी  अन्य  नागरिक  होता  तो  उसने
 इसे  बुरा  महसूस  किया  लेकिन  श्री  बेबी  न ेफिर  भी  अपना  धैंयं  तहीं  खोया  और  स्वयं  को  रोके
 रखा  ।  हमने  बताया  कि  हम  तो  स्थिति  को  शान्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  ।  आश्चयं  की  बात  तो
 यह  है  कि  पुलिस  आयुक्त  तथा  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारी  बहां  लेकिन  जब  वे  लोग  हमारे  विरुद्ध
 अश्लील  भाषा  का  प्रयोग  कर  रहे  उन्होंने  इन  लोगों  को  नहीं  रोका  ।  और  वे  कह  रहे  थे  कि  मुसीबत
 हम  खड़ी  कर  रहे  थे  ।  मैं  कहती  हूं  कि  हमें  संसद  सदस्य  के  रूप  में  अपना  कत्तंव्य  निभाने  से
 रोका  गया  ।  हमने  उनसे  कहा  था  कि  हम  समस्या  हल  करने  में  उनकी  मदद  हमारी  बात  सुनने
 को  बजाय  वे  हम  पर  हमला  कर  रहे  थे  तथा  हमें  गालियां  बक  रहे  थे  ।  हम  पर  इस्र  प्रकार  के  अन्य  क्षेत्रों
 में  जाने  का  दबाव  डाला  जाएगा  ।  अत  ,  यह  इस  सम्मानित  सभा  का  कत्तंव्य  होता  है  कि  बह  ऐसे  मामलों
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 में  हस्तक्षेप  करंने  के  हमारे  विशेषाधिकार  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करें  तथा  इस  मामले  को  विशेषाधिकार
 समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  जिससे  कि  इसकी  समुचित  रूप  से  जांच  की  जा  सके  !  अभी  भी  इस  मामले
 में  दोषी  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  था  कि

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।  )

 ओ  रमेश  चेन्निसला  :  न्यायिक  जांच  के  आदेश  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोश्व  :  क्या  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  आप  क्रपया  बीच  में  हस्तक्षेप  न
 करें  ।  जब  माननीय  सदस्या  बोल  रही  तो  आपको  चुप  रहना

 थीसतो  सुशीला  गोपालन  :  यहां  तक  कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  भी  कहा  है  कि  न्यायिक  जांच  इस
 सदन  के  संसद  सदस्यों  पर  हुए  हमले  से  एक  अलग  बात  है  और  इसमें  अलग  से  कार्यवाही  करनी  होगी  ।
 अभी  तक  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  दूसरे  सदन  में  मामला  विशेषाधिकार
 समिति  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  मैं  इस  सम्मानित  सदन  तथा  अध्यक्ष  महोदय  से  चाहती  हूं  कि  ये  इस
 मामले  में  निर्णय  लें  तथा  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  कर  मेरे  ५ति  न्याय  करें'**

 )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चट्शो  :  कृषया  गृह  मस्त्री  जी  को  इस  रिपोर्ट  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने
 दें  ।

 थो  एस०  बी०  चन्हाण  :  पिछले  इस  मुद्दे  को  सदन  में  उठाया  गया  था  तथा  मैंने  माननीय
 सभा  को  सूचित  किया  था  कि  केरल  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  न्यायिक  जांच  के  आदेश  दे  दिए  गए  इसलिए
 हर  चीज  की  जांच  एक  न्यायिक  आयोग  द्वारा  की  जाएगी  ।  इस  पीठ  के  ऊपर  निर्भर  करता
 है  कि  वह  किस  प्रकार  का  निर्णय  लेना  उचित  समझती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  9-12-1991  को  उठाया  गया  था  ।  तथ्यात्मक  जानकारी
 मांगी  थी  जो  अभी  तक  हमें  नहीं  प्राप्त  नहीं  हुई  हमने  16-12-1991  को  अनुस्मारक  भेजा  है  ।
 मैं  तथ्यात्मक  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  अभी  कुछ  समय  तक  प्रतीक्षा  करूंगा  ।  यदि  तथ्यात्मक
 कारी  नहीं  प्राप्त  होती  है  तो  फिर  मैं  देखूंगा  कि  मामले  में  भौर  क्या  कुछ  किया  जा  सकता

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  तथ्कत्मक  जानकारी  मिलने  के  पश्चात्  हम  देखेंगे  ।  मुझे  यह  एक  या  दो  दिन
 में  बिल  जानी  चाहिए  ।

 शो  पाला  के०  एस०  संब्यू  :  मैं  आपके  माध्यम  इस  सभा  के  ८्यान  में
 14-12-1991  को  दिन  में  2.30  बजे  मेरे  ऊपर  किए  गए  जधन्य  और  हिंसक  हमले  की  बात  लाना

 चाहूंगा  जो  मेरे  ऊपर  केरल  में  किया  यह  केरल  कांग्रेस  के  राज्याध्यक्ष  श्री
 पी०  जी०  के  नेतृत्व  में  केरल  कांग्रेस  के  कार्यकर्ताओं  के  एक  समूह  हरा
 नैतिक  बैर  चुकाने  का  एक  निन्दनीय  कृत्य  श्री  पी०  जी०  जोसेफ  ने  हाल  ही  में  हुए  लोक  सभा  चुनावों
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 में  मेरे  खिलाफ  चुनाव  लड़ा  जिसमें  वह  पराजित  हुए  थे  ।  इस  पृथक  हुए  समूह  का  सम्बन्ध  एल०  डी०

 एफ»  से

 मैं  डी०  सी०  सी०  जिसका  मैं  अध्यक्ष  हूं  के  उपाध्यक्ष  की  अन्त्येष्टि  क्रिया
 में  भाग  लेने  के  बाद  वापस  अपने  घर  जा  रहा  था  ।  श्री  पी०  जे०  जोसेफ  के  नेतृत्व  में  एक  जत्था  दूसरी
 ओर  से  आ  रहा  था  ।  उन्होंने  मेरी  कार  को  जबरदस्ती  वे  मुझे  बहुत  भद्दी-भद्दी
 गालियां  देने  उन्होंने  मुझसे  पूछा--“क्या  आप  जोसेफ  का  विरोध  करने  का  साहस  करोगे  ?  हम
 तुम्हें  खत्म  कर  उसके  बाद  उन्होंने  जोर-जोर  से  मेरी  कार  को  लाठियों  तथा  छड़ों  से  पीटना  शुरू
 कर  दिया  ।  कार  के  पिछले  शीशे  पर  काफी  देर  तक  लगातार  इंट-रोड़ें  फेंके  उनका  निशाना  मेरे
 ऊपर  था  ।  कांच  के  हजारों  टकड़े  तथा  एक  पत्थर  मेरे  सारे  शरीर  के  ऊपर  पड़े  ।  मेरा  जीवन  खतरे  में
 था  ।  इस  पूरी  घटना  के  दौरान  मैं  अपनी  कार  में  चुपचाप  तथा  गूंगा  बनकर  बंठा  यह  हमला  काफी
 देर  तक  निविध्न  रूप  से  जारी  रहा  ।  आधे  घण्टे  बाद  जाकर  पुलिस  वहां  आई  और  स्थिति  को  बिगड़ने
 से  बचाया  अन्यथा  उसका  अन्त  बहुत  भयावह  हुआ  होता  !

 यह  भयंकर  नुशंसता  बुराई  का  एक  अकारण  बीभत्स  विस्फोटन  है  जिसकी  यदि  उपेक्षा  की  गई
 तो  यह  अपने  पीछे  सभी  लोकतांत्रिक  मानदण्हों  तथा  आदर्शों  क ेअवशेष  को  बपोती  के  रूप  में
 जो  कुछ  हुआ  वह  पिशाची  षडयन्त्र  की  पिशाची  उत्पत्ति  है।इस  तरह  की  हिंसा  सभी  प्रकार  के  सभ्य
 जीवन  के  आधार  को  खोखला  कर  देगी  तथा  हमारी  राजनीति  में  नैतिक  नेराश्य  को  जन्म  देगी  ।

 यह  एक  बहुत  ही  पाशविक  तथा  राजनेतिक  उद्देश्य  से  दुष्प्रेरित
 हमला  है  जो  बहुत  ही  जघन्य  तरीके  से  तथा  बिल्कुल  ही  अकारण  परिस्थितियों  में  इस  सदन  के  एक  सदस्य
 पर  किया  गया  ।  इसे  निविवाद  नहीं  जाने  देना  चाहिए  ।  यदि  इस  तरह  के  कायरतापूर्ण  अपराध  होते  रहे
 और  अपराधियों  को  दण्डित  न  किया  गया  तो  प्रजातन्त्र  एक  प्रहसन  मात्र  बनकर  रह  जाएगा  और
 नीय  सदस्यों  के  लिए  अपना  कत्तंव्य  निभाना  असम्भव  हो  यह  कृत्य  एक  पृथक  हुए  समूह  द्वारा
 किया  गया  जिसका  सम्बन्ध  एल»  डी०  एफ*०  से  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह्  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  उपचा  रात्मक
 तथा  निषेधात्मक  उपाय

 12.35  स०  प०

 महोदय  पीठासोन

 *ो  सी०  के०  कृप्पुस्थामो  :  हमारे  केन्द्रीय  गृह  श्री  एस०  बी०  के  बारे
 में  बताया  जाता  है  कि  जब  वह  इण्डिया  बेंक  आफिसस  एसोसिएशनਂ  की  बैठक  को  सम्बोधित  कर

 रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  हिन्दी  ही  केवल  देश  को  एकता के  सूत्र  में  पिरो  सकती  मन्त्री  महोदय
 द्वारा  दिए  गए  उस  बयान  की  मैं  निनदा  करता  हूं  ।  इस  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  मजबूत  करने
 की  इससे  केवल  विघटनकारी  शक्तियों  के  ही  हाथ  मजबूत  हम  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू
 द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन  का  पिछले  पच्चीस  वर्षों  से  अनुसरण  करते  आ  रहे  हैं  कि  अंग्रेजी  तब  तक

 ढ55स>2ोोस
 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सम्पर्क  भाषा  बनी  रहेगी  जब  तक  कि  गैर-हिन्दी  भाषी  लोग  इसे  चाहते  हैं  ।  यह  शाकई  हतोत्साहित  करने

 वाली  बात  है  कि  गृह  मंत्री  स्वयं  इसका  अपमान  करते  हैं  और  इस  स्वीकृत  नीति  से  परे  हटते  हैं  ।  उन्होंने

 यह  भी  कहा  है  कि  जापान  और  चीन  ने  केवल  अपनी-अपनी  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  विकास  के  साथ  ही
 तरक्की  की  है  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  हमारे  यहां  चौदह  राष्ट्रीय  भाषाएं  सरकार  का  यह
 भी  कतंब्य  होता  है  कि  वह  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  सहायता  करे  तथा  उनका  विकास  करे  ।  मैं  आपके

 माध्यम  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  गृह  मंत्री  जी  को  इस  तरह  के  बयान  देने  से  बचना  चाहिए  ।
 यदि  आप  हिन्दी  के  लिए  ही  जोर  देते  हैं  तो एकता  की  बजाय  इससे  फूट  पैदा  होगी  तथा  विघटनकारी
 शक्तियों  को  बल

 श्री  के०  बो०  तंग्काबाल  :  देश  के  अन्दर  जो  हिन्दी  थोपे  जाने  की  प्रवृत्ति  है

 यह  गलत  बात  है  और  इससे  हमारे  लोग  प्रभावित  होते  हैं  ।  कृपया  इस  पर  ध्यान  दें  ।  इस  बात  को  आगे

 नहीं  दोहराया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एम०  आर०  कादम्बूर  जनादेनन  :  हम  भी  इसका  समर्थन  करते

 श्री  जसबन्त  सिंह  :  उपाध्यक्ष  ।0  दिसम्बर  को  पर्यावरण  राज्य  मन्त्री
 महोदय  द्वारा  दिए  गए  एक  प्रश्न  के  उत्तर  नई  पर्यावरण  नीति  बनाने  के  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  प्रश्न

 पूछा  गया  था  ।  नई  पर्यावरण  नीति  बनाए  जाने  के  उत्तर  पर्यावरण  राज्य  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  को

 सूचित  किया  था  कि  इस  नीति  के  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  अन्य  एजेन्सियों  और
 विशेषज्ञों  आदि  से  सलाह-मशविरा  किया  जा  रहा  है  ।  मैंने  कुछ  बातें  पूछी  थीं  और  मुझे  पता  है  कि  राज्य
 सरकारों  के  साथ  सलाह-मशविरा  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  बाद  मैंने  राजस्थान  सरकार  से  विशेष  रूप
 से  यह  बात  पूछी  कि  क्या  नई  पर्यावरण  नीति  #  बारे  में  पर्यावरण  मंत्रालय  और  राजस्थान  सरकार  के
 बीच  कोई  सलाह-मणविरा  किया  गया  था  ।  मुझे  राजस्थान  सरकार  से  पता  चला  है  कि  इस  नई  पर्यावरण
 नीति  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सलाह-मशविरा  नहीं  किया  गया  मैंने  इस  मामले  को  इतनी

 गम्भौ  रता
 से  नहीं  उठाया  जिससे  विशेषाधिकार  के  हनन  की  बात  प्रमाणित  हो  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह

 बहुत  ही  अच्छा  एक  सुझाव  दिया  था  कि  यह  मामला  इस  प्रकार  से  उठाया  जाना  चाहिए  कि  अध्यक्ष
 एवम्  सरकार  और  माननीय  राज्य  मन््त्री  महोदय  को  स्थिति  की  प्रामाणिकता  बताने  और  वास्तविक
 स्थिति  क्या  है  यह  बात  स्पष्ट  करने  का  निदेश  क्या  भारत  सरकार  ने  किसी  राज्य  सरकार  से
 सलाह-मशविरा  किया  और  यदि  तो  किन-किन  राज्य  सरकारों  किस  रूप  में  और  किस  समय
 सलाह-मशविरा  किया  गया  ?  क्या  पर्यावरण  मन्त्रालय  ने  राजस्थान  सरकार  से  नई  पर्यावरण  नीति
 बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सलाह-मशविरा  किया  और  यदि  तो  कब  और  किस  रूप  में  किया  गया  ?
 मैंने  अध्यक्ष  महोदय  से  भी  यह  अनु रोध  किया  था  कि  यह  सूचना  हमें  चालू-सत्र  के  दौसन  ही  उपलब्ध  करा
 दी  जाए  जिससे  हम  आगे  की  कायंवाही  कर  सकें  ।  मझे  यही  बातें  कहनी  शायद  आप  मन्त्री  महोदय
 को  उत्तर  देने  के  लिए  निदेश

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  माननीय  संसद  सदस्य
 ने  अध्यक्ष  महोदय  को  पत्र  लिखा  अध्यक्ष  महोदय  के  कार्यालय  द्वारा  उनके  पत्र  की  एक  प्रति  मुझे

 ८  भेजी  गयी  थी  और  मैंने  इसका  उत्तर  दे  दिया  जहां  तक  मुझे  याद  है  उस  पत्र  में  माननीय  सदस्य  ने
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 इऐे  हक  में  बकर ेहैह  कमल  बहोरा  कहुबति  कांगे  है  /  ठुक्े  कह  गढा  गहीं है  एहें  आयक्ष

 महोदय  की  अनुमति  मिली  है
 ''

 श्री  जसवन्त  सिह  :  नहीं  तो  मैं  इसे  कैसे  उठा  सकता  था  ।

 थो  कमल  नाथ  :  मैं  तो  कह  रहा  हूं  मुझे  पता  नहीं  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि आपको  अनुमति
 नहीं  मिली  पर

 थी  जसवन्त  सिह  :  यह  तो  एक  निविवाद  सत्य  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  सहमति  प्रदान  की  है  ।

 कली  कमल  नाथ  :  मैंने  प्रमाणों  के साथ  अध्यक्ष  महोदय  को  उत्तर  दे  दिया  है  और  मैं  माननीय
 सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  के  कार्यालय  को  जो  उत्तर  दिया  है  उसे  देख  लें  और
 शायद  तब  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करें  ।

 श्री  संफुहीन  चोधरो  :  मैं  त्रिपुरा  में  उज्जेन  मैदान  में  1988  में  हुई  एक
 भयंकर  घटना  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  आरोप  यह  था  कि  असम  राईफलल्स  के  कुछ  जवानों  ने  आदिवासी
 महिलाओं  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  किया  |  यह  मामला  अनेक  बार  इस  सभा  में  और  सभा  के  बाहर
 भी  उठाया  गया  और  हर  बार  त्रिपुरा  सरकार  ने  इस  बात  का  पुरजोर  खण्डन  किया  एवम्  आरोप  लगाने
 बाले  लोगों  पर  ही  प्रत्यारोपण  महिला  संगठनों  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  मामला  दर्ज  किया  है  ।
 उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  आयोग--देब  आयोग  नियुवत  किया  था  ।  देब  आयोग  के  निष्कर्षों  का पता  चल
 चुका  है  ।  इनमें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  और  मैं  इनका  यहां  उल्लेख  कर  रहा  हूं  :

 मंदान  में  3!  जून  1988  के  दौरान  असम  राईफल्स  के  कुछ  जवानों
 ने  कम  से  कम  शुभलक्ष्मी  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  किया  था
 और  लक्ष्मीती  क ेसाथ  बलात्कार  किण  था  एवम्  अक्षम  राईफल्स  के  एक  जवान  ने
 पंचलक्ष्मी  के साथ  छेड़खानी  की  थी  ।”

 रिपोर्ट  यह  भी  कहती  है  :

 राज्य  और  सेना  के  अधिकारी  उपरोक्त  अपराध  को  रफा-दफा  ७राने  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं  और  पुलिस  भी  इसी  दिशा  में  जांच  कर  रही  है  ।”

 आदिवासी  महिलाओं  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  का  मामला  उठाया  गया  था  ।  सरकार  द्वारा
 इसकी  अनदेखी  की  गई  और  इसका  खण्डन  किया  गया  ।  वास्तव  में  उन्होंने  मामले  को  रफा-दफा  करने
 की  कोशिश  वी  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं--ऐसे  हालातों  में--त्रिपुरा  सरकार  किस  अधिकार  के  साथ
 सत्ता  में  बेठी  रहेगी  ।  इस  अपराधी  सरकार  को  हट  जाना  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शीघ्र
 का्येबाही  होनी  चाहिए  कि  त्रिपुरा  में  नेतिक  रूप  से  ईमानदार  और  एक  सभ्य  सरकार
 यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  और  इसे  हंसी  के  रूप  में  नहीं  लेना  चाहिए  |  यह  वास्तव  में  एक  गम्भीर
 मामला  हम  हर  बार  इस  मामले  को  इस  सभा  में  उठाते  रहे

 यदि  हमारी  पुलिस  और  अद्धं-सेनिक  बलों  के  व्यवहार  का  यही  दरीका  है  और  वह  भी  हमारी
 महिलाओं  के  साथ--तो  ऐसी  स्थिति  हम  निकट  भविष्य  में  तब  तक  सभ्य  देश  होने  का  दावा  नहीं  कर
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 जब  तक  कि  हम  इस  मामले  में  अत्यन्त  कठोर  का्यंवाही  नहीं  कर  त्रिपुरा  की इस  सरकार
 को  तुरन्त  बर्खास्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  त्रिपुरा  में  तुरन्त  चुनाव  करवाने  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  रवि  राय  ।

 )

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  यह  प्रशासनिक  तंत्र  के  पूर्ण  डप  से  असफल  हो  जाने  का  प्रमाण  हैं  ।

 )

 क्री  सनो  रंजन  भक्त  :  मैं  इसी  मामले  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रवि  राय  को  बोलने  दें  ।

 )

 श्री  सैफहीन  चोधरी  :  यह  आरोप  नहीं  है  ।  यह  तो  आयोग  के  निष्क  त्रिपुरा  मे ंसरकार

 को  बने  रहने  की  अनुमति  कंसे  दी  जा  सकती  है  )

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  यह  आयोग  के  निष्कषं  हैं  ।  )

 क्री  सनोरंजन  भक्त  :  ये  घटनाएं  चाहे  त्रिपुरा  में  हुई  हों  अथवा  पश्चिमी  बंगाल  इस  प्रकार  की

 घटनाओं  की  निन्दा  की  जानी  चाहिए  |  आदिबासी  महिलाओं  पर  अत्याचारों  को  रोकना  चाहिए  ।

 बलात्कार  की  घटनाएं  पश्चिमी  बंगाल  में  भी  हुई  हैं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मैंने  श्री  रवि  राय  को  अनुमति  दी  है।वे  बोल  रहे  उन्हें  बोलने  दें  ।

 कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  हन्नान  सौल्लाह  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 श्रो  दिग्विजय  सिंह  :  यह  जवानों  के  विरुद्ध  भारोप  मुझे  इसके  बारे  में  कुछ  भी

 नहीं  कहना  लेकिन  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  आरोप  लगाना  गलत  यह  गलत  बात

 उच्चतम  न्यायालय  को  इन  लोगों  के खिलाफ  आपराधिक  कार्यवाही  करने  उन्हें  न्यायालय  में  जाने

 दें  ।  आप  हमारे  विरुद्ध  राजनंतिक  आरोप  क्यों  लगा  रहे  )  बलात्कार  मुख्य
 मंत्री  के  निदेश  के  अन्तगंत  नहीं  किया  गया  सदस्यों  को  मामले  का  राजनीतिकरण  नहीं  करना

 चाहिए  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  इसे  घटित  हुए  अब  दो  वर्ष  हो  चुके  यह  सरकार  इतने  समय  तक
 ०

 क्या  कर  रही  थी  ?
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  रवि  राय  का  नाम  पुकारा

 )



 लिखित  उत्तर  7
 199|

 एशग्गक  कलडीर  गजाफट  27  भरी  श्र  की  की  बात  हुतिए  /

 क्री  विग्विजय  सिंह  :  हम  गम्भीर  मसले  को  राजनंतिक  मामला  मत  बनाईये  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  बहुत  से  सदस्य  एक  साथ  बोलेंगे  तो  हमसे  कोई  हल  नहीं  निकलेगा
 और  न  ही  यह  कायंवाही-वबृत्तांत  मे ंशामिल  होगा  ।

 )

 क्री  रधि  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  कांग्रेसी  मेम्बस  से  अनुरोध  करूंगा  कि  हो  सकता  है  सफुदीन
 चौधरी  ने  जो  मामला  महत्व  ठीक  तरह  से  वे  समझ  नहीं  पाए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सारे
 सदन  को  कहना  चाहता  हूं  कि  पहला  मुद्दा  इस  बारे  में  यह  है  कि  देब  कमीशन  को  त्रिपुरा  गवनंमेंट  ने  ही
 नहीं  बनाया  ।  असल  में  सुप्रीम  कोर्ट  देश  के  सबसे  महत्वपूर्ण  कोर्ट  अपेक्स  कोर्ट  ने  इसे  बनाया  है  ।  देब
 कमीशन  की  रिपोर्ट  को  जो  टमंस  ऑफ  रिफ्रेंस  था  वह  आदिवासियों  की  महिलाओं  पर  बलात्कार  हुआ
 या  इसकी  जांच  करना  था  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  फिर  कांग्रेसी  सज्जनों  से  कहूंगा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  का  आडंर  के  अनुसार
 हुआ  है  और  संफुद्दीन  चौधरी  को  यह  जानकारी  मिली  कि  ये  फाइंडिग्ज  थीं  !  उसके  बारे  में  मैं  एक  बात
 आपके  समक्ष  रखना  चाहता

 देब  ने  अपनी  रिपोर्ट  न््यायालय  को  पेश  कर  दी  यह  त्रिपुरा  सरकार  और
 संन््य  अधिकारियों  का  निन्दनीय  अभ्यारोपण

 यह  पहला  मुद्दा  है  कि  यह  सुप्रीम  कोर्ट  के  कहने  के  अनुसार  इस  रिपोर्ट  में  राज्य
 सरकार  और  आर्मी  ओथोरिटी  का  किस  तरह  से  बर्ताव  हुआ  जो  विषय  आया  वह  आदिवासी

 महिलाओं  के  बारे  में  है  ।  मैं  आपके  लोगों  के  गुस्से  के  प्रति  आपका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।
 सरकार  ने  वायदा  किया  मेघालय  में  16  तारीख  के  दरम्यान  पापूलर  गबनंमेंट  बनाने  का  ।  उसको  नहीं
 निभाया  ।  हमें  तकलीफ  है  कि  चब्हाण  साहब  ने  जो  बयान  वह  वचन  जो  सदन  के  पटल  पर  दिया
 गया  उसकी  रक्षा  नहीं  की  ।  त्रिपुरा  के  बारे  में  उपाध्यक्ष  आप  देश  रहे  हैं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के
 इशारे  डायरेक्शनज  से  जुडिशियल  कमीशन  फाइंडिग  को  यहां  संफुद्दीन  चोधरी  रखते  हैं  तो  मैं  नहीं
 समझता  कि  इसमें  कोई  एतराज  की  बात  है  ।

 इसलिए  आपके  जरिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  काला  दिन  है  ।  शंड्यूल्ड  ट्राइब्स  की

 महिलाओं  के  साथ  जो  बलात्कार  उनका  अपमान  उसके  लिए  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  आप  केन्द्र
 सरकार  से  कहें  कि  इसकी  सारी  फाइडिग  का  पता  लगाएं  अध्ययन  करने  के  बाद  ।  केन्द्र  तरकार  की  यह
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 जिम्मेदारी  बन  जाती  ;  ।  दूसरी  जिम्मेदारी  है  कि  आर्मी  ओथोरिटी  के  बारे  में  वहां  शिकायद  मैं

 कहता  हूं  कि  बहुत  अहम  सवाल  सीरियस  प्रेपोजीशन  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  इस  बारे
 में  जांच  करे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  कांग्रेस  बंच  के  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  आयोग  की  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखने  पर  अथवा  उस  पर  कायंवाही  करने

 पर  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मैं  आयोग  की  में  से  मात्र  चार  लाइनें  पढ़कर  सुनाऊंगा  ।

 )

 क्री  विग्विजय  सिह  :  वह  किस  पत्र  में  से  उद्धत  कर  रहे  हैं  ?  नियमों  के  पत्रों  को

 सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए  सुब्यवस्थित  प्रक्रियाएं  निर्धारित  हैं  ।  वह  सन्दर्भ  से  अलग  नहीं  पढ़  सकते  ।

 )

 श्री  के०  बी०  तंग्काबालू  :  पश्चिम  बगाल  में  बहुत  सी  बलात्कार  की  घटनाएं  हुई  हैं

 और  अभी  तक  उन  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  गई  है  यदि  इस  बाल  पर  त्रिपुरा  सरकार को  बरखास्त

 किया  जाएगा  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  भी  इस  आधार  पर  बरखास्त
 कर

 दिया  जाना  चाहिए'**

 )

 थी  सोमनाथ  चर्शो  :  मैं  सन्दर्भ
 के

 बाहर  नहीं  पढ़  रहा  हूं  ।  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 राज्य  और  सेना  अधिकारी  उपरोक्त  अपराधों  को  दबाने  की  कोशिश  कर  रहे

 हैँ  और  पुलिस  इसी  दिशा  में  जांच-पड़ताल  कर  रही  है श्ल्नै

 यह  आयोग  का  निष्क  ष॑  मैं  इस  रिपोर्ट  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।  गृह
 मम्त्री  जी  को  इस  बारे  में  कुछ  कहना  चाहिए  ।

 श्री  संफुद्दीन  चो८री  ने  जो  कुछ  कहा  वह  आयोग  के

 निष्कर्ष  के  आधार  पर  था  और  जैँसाकि  श्री  रवि  रायजी  ने  उचित  ही  कहा  है  कि
 यह  आरोप  लगाने

 का  प्रश्न  नहीं  जब  इस  तरह  की  शिक्रायतें  और  आरोप  ल
 गाए  गए  तो  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 स्वयं  ही  एक  आयोग  नियुक्त  किया  था  क्योंकि  त्रिपुर  ।
 सरकार

 किसी
 प्रकार  की  जांच-पड़ताल  नहीं  कर

 रही  थी  और  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  त्रिपुरा  सरकार  को  निरदेश  दिए  कि
 इस्त

 आथाग
 को  कार्य  करने  दिया

 जाए  ।  आयोग  का  कहना  है  कि  त्रिपुरा  सरकार  और  सेना  अधिकारी  जाच  कार्य  को  दबाने  की  कोशिश

 कर  रह ेथे  ।  यह राज्य  सरकार  की  सहापराधिता  है|

 बवो  के०  थो०  तंम्काब।लू  :  पश्चिम  बंगाल  के  पुलिस  स्टेशनों  में  सी०  पी०  आई०

 स्वयंसेवकों  की  मदद से  इस  तरह  के  नुशंस  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  कोई  भी  नहीं  रोक  रहा  है  ।
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 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  भाजपा  और  कांग्रेस  आथिक  और  राजनैतिक  मामलों
 पर  एकमत  हो  गए  आज  इस  बात  ने  इसे  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  त्रिपुरा  में  हुई  घटना  के  बारे  में  वे
 एक  शब्द  भी  नहीं  बोल  रहे  हैं  ।

 करी  गुमान  सल  लोढा  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  गम्भीर  मामले  की  ओर  आपका
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  27  नवम्बर  को  पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  महामंत्री
 श्री  पारस  दत्त  पर  हमला  किया  और  श्री  मनोरंजन  मिदनापुर  जिले  के  उनके  साथ
 थे  |  सी०  पी०  एम०  के  व्क्स  ने  उनके  ऊपर  हमला  किया  है  जिनके  नाम  रिपोर्ट  में  आए  बह  मैं
 आपको  बता  रहा  हूं

 |
 हमला  करने  बालों  के  नाम  हैं  :  कालीवदा  मिद्दीर

 बीरेन  निरंजन  संन््यासी  अनिल  कगाली  28  तारीख  को

 मोहनपुर  में  बोरई  ग्राम  में  एक  मंच  को  बनाते  हुए  तापनपत्ना  व  उनके  भाई  मन्त्रु  को  मारा  मारने
 बालों  का  नाम  है  :  रमाणी  मनोरंजन  चन्दा  व  रवीन्द्र  दास  ।  उसी  दिन  दोबारा  अविनाश  दास  पर

 हमला  हुआ  हमला  करने  वाले  श्यामपदा  आचाय॑े  अविनाश  बाबू  का  सारा  बदन  खून
 से  लथपथ  हो  गया  और  डा०  ससन्का  पात्रा  भीषण  रूप  से  घायल  हमला  करने  वालों  में  अमूल्य

 मंट्  कृष्णपदा  विनाय  केदार  रामृकृष्णा  परीचा  और

 हरीपदा  गिरी  थे  ।''  गृह  मन््त्री  जी  इस  पर  बयान  दें  व  जनतन्त्र  के  खून  करने  वाली  सरकार
 को  बर्खास्त  करें  ।"''  क्या  यह  चाहते  हैं  कि  वहां  कोई  राजनीतिक  दल  काये  न  कर  सके'*ਂ

 *
 होम  सेक्रेटरी  के  पास  वैस्ट  बंगाल  की  सरकार  के  पास  गए  और  मांग  की  कि

 इसकी  जांच  कराई
 *

 हमारे  कार्यकर्ताओं  पर  खूनी  हमला  हो  रहा  है  और  हमसे  कहा
 जाता  है  उत्तर  प्रदेश  में  जाकर  इसकी  जांच  कीजिए  |  वहां  पर  जंगल  राज  बना  रखा
 अपने  दल  को  छोड़कर  किसी  ओर  दल  के  कायंकर्ताओं  की  बात  नहीं  सुनी  जाती  वे  लोग  किसी

 दूसरी  पार्टी  को  वहां  कार्य  नहीं  करने  देते  हैं  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  दोनों  घटनाओं  की  जांच
 कराई  जाए  ।  पश्चिमी  बंगाल  की  मशीनरी  फेल  हो  चुकी

 '
 राइट  आफ  फ्रीडम  सविधान

 में  सबको  दिया  गया  सबको  बोलने  का  अधिकार  है  इसकी  सुरक्षा  की  जाए  ।

 झलो  रास  बिलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  जो  संफुद्दीन  साहब  ने  कहा  यह  बहुत  ही  गम्भीर
 मामला  है  ।  पूरे  देश  के  ट्राइबल्स  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  से  कट  रहे  बार-बार  इसके  ऊपर  चर्चा  की

 गई  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  यहां  एक  कमीशन  की  रिपोर्ट  की  बात  कही  ।  मैं  समझता  हूं  इसमें  दोनों  पक्षों
 को  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  कि  जो  कमीशन  की  फाइंडिग्स  हैं  उसको  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाए  ।

 होम  मिनिस्टर  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  सिर्फ  त्रिपुरा  की  ही  बात  मैं  कहता  हूं  यदि  कहीं  भी  ऐसी  घटना

 हो  आप  उसको  रोकिए  और  उस  पर  चर्चा  कराने  का  काम  नहीं  तो  ट्राइबल  के  लोग  जिस  तरह  से
 आज  रह  रहे  उनके  ऊपर  जिस  तरह  की  घटनाएं  घट  रही  हैं  और  सदन  ने  अनदेखा  तो  इसके
 गम्भीर  परिणाम  होंगे  यही  कारण  है  कि  वे  अलग  राज्य  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा
 से  कट  रहे  उनके  साथ  भेदभाव  आज  भी  हो  रहे  सदन  को  एकमत  होना  चाहिए  और
 इस  पर  बहस  होनी  चाहिए  ।

 श्री  राम  शरण  यादव  :  उपाध्यक्ष  बिहार  के  खगरिया  जिले  के  अन्तगंत
 कोसी  नदी  के  कटाव  )
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 ]

 श्री  विग्विजय  लिह  :  आपने  मुझसे  वायदा  किया  मैं  भी  यही  मामला  उठाना
 चाहता  हूं  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  सरकार  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।  )

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  हम  शुन्य  काल  को  अथंहीन  बनाते  जा  रहे  हमें  इसमें  अत्यधिक
 पूर्ण  मसले  उठाने  चाहिएं  ताकि  उन्हें  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जा  सके  ।  यहां  क्या  हो  रहा  है  ?  हमने
 मामले  पर  बारीकी  मे  चर्चा  करनी  प्रारम्भ  कर  दी  क्या  इसकी  कोई  प्रक्रिया  है  ?  कोई  प्रक्रिया  नहीं
 है  ।  शून्य  काल  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण/नाजुक  घन्टा  है  ।  महत्वपूर्ण  मामले  जिन्हें  आप  12.00  बजे  से
 पहले  नहीं  उठा  सकते  शुन्य  काल  में  उठाए  जाने  आप  11.00  और  2.00  बजे  के  बीच
 इस  सभा  में  आते  हैं  ।  इन  60  मिनटों  के  यदि  कोई  भी  असाधारण  मामले  आपके  ध्यान  में  आते
 हैं  तो  मात्र  ऐसे  ही  मामले  सदन  में  उठाए  जाने  चाहिएं  ।  परन्तु  यहां  पर  क्या  हो  रहा  है  ?  रोजमर्रा  के
 नियमित  जोकि  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार  में  आते  यहां  उठाए  जाते  हैं  जिधके  परिणामस्वरूप  कई
 सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिलता  और  कई  महत्वपूर्ण  मामले  उपेक्षित  रह  जाते  हैं  ।  एक  बात
 तो  यह

 दूसरी  बात  दो  या  तीन  सदस्य  बोलते  हैं  और  वे  आशा  करते  हैं  कि  सरकार  सम्पूर्ण  मामले
 की  जांच  करे  और  सरकार  को  इस  पर  प्रभावी  कार्यवाही  करनी  आमतौर  पर  आप  इसकी
 आशा  करते  हैं  :  यदि  दो  या  तीन  सदस्य  एक  साध  बोलेंगे  तो  रिपोर्ट्स  उसे  कंसे  नोट  करेंगे  और  सरकार
 की  जानकारी  में  मामला  कैसे  आ  पाएगा  ?  हमें  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाने  होंगे  ।  हर  रोज  सभी  500
 सदष्यों  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिल  सकता

 कुछ  माननीय  सदस्य  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मामले  उठाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  उनकी  आवाज
 बहुत  धीमी  है  और  सुनी  नहीं  जा  सकती  ।  बोलने  का  अवसर  केवल  उन्हीं  को  मिलता  है  जो  जोर  से
 बोल  सकते  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  लॉबी  में  देखें  कि  हमारे  मित्र  लोग  क्या  बोल  रहे  हैं  ?  हमें
 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  हमें  न््यायसंगत  होना  चाहिए  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  कृपया  इस  तरफ  से  हमें  भी  बोलने  का  अवसर  दिया  जाए  ।  उन्होंने  जिपुरा
 के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  क्या  आप  मुझे  इस  पर  कुछ  बोलने  की  अनुमति  प्रदान  करेंगे  ?  मैं  सिर्फ  एक
 मिनट  का  समय  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  दे  रहे  हैं  ।  उनकी  बात  पूरी  हो  जाने  दीजिए  ।

 )

 1.00  म०  प०

 हिन्दी  ]

 है
 श्री  राम  शरण  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  बिहार  के  खगरिया  जिला  अन्तगंत

 चोढ़ली  इदमादी  इत्यादि  गाव  कोसी  के  भीषण  कटाव  से  प्रभावित  हैं  जिससे
 लाखों  लोग  गृह  विह्वीन  हो  रहे  हैं  और  उपजाऊ  जमीन  भी  लाखों-लाख  एकड़  बंजर  होती  जा  रही  है  ।
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 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  नदी  के  कटाव  को  रोका  जाए  और
 उन  लोगों  को  बचाया  ला'टों  एकड़  जमीन  बंजर  हो  रही  उसको  बचाया  यही  मेरा
 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सैफुद्दीन  चौधरी  जी  ने  जो  मुद्दा  उठाया
 आदिवासी  महिलाओं  के  साथ  जो  बलात्कार  होता  यह  भत्यधिक  आपत्तिजनक  बात  है  और  हम  लोग

 इसकी  भत्सना  करते  लेकिन  त्रिपुरा  सरकार  के  खिलाफ  इस  तरह  की  अनगंल  बात  इस  पर

 हमें  आपत्ति  सुप्रीम  कोर्ट  ने अगर  कोई  डायरेक्टिव  दिया  है  तो  उसका  पालन  त्रिपुरा  सरकार  करेगी  ।

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  अभी  कुछ  दिन  पहले  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो  पेपर  तैयार
 किया  उसमें  कुछ  व्यूज  उनके  आधार  पर  सुप्रीम  कोट  त्रिपुरा  को  आदेश  दे  कि  जितने  भी  ऐसे  लोग

 हैं  जिन्होंने  ऐसा  कृत्य  किया  उनके  खिलाफ  सख्त  से  सख्त  कारंवाई  की  जानी  लेकिन  ऐसी
 घटनाओं  का  राजनीतिकरण  जो  होता  हम  उस  पर  आपत्ति  करते  हैं  ।  )

 भरी  बसुदेव  आचाये  :  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखा  गया  ?

 ]

 को  मुवन  चन्द्र  सण्डरो  (  :  उपाध्यक्ष  दूरदर्शन  विस्तार  कायंक्रम  के  तहत  उत्तर

 प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  तथा  ध्षीमान्त  जिला  चमोली  को  दूरदर्शन  सेवाओं  का  जो  लाभ  व  सुविधा  मिलनी

 चाहिए  वह  अभी  तक  नहीं  मिल  पाई  इन  दोनों  जनपदों  का  कुल  क्षेत्रफल  करीब  15,000  वर्ग

 किलोमीटर  है  और  यह  पहाड़ी  क्षेत्र  है  जहां  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  पहुंचना  आसान  नहीं  है  ।

 यहां  की  आबादी  करीब  15  लाब  लेकिन  अभी  तक  दूरदशंन  की  सहूलियत  वहां  नहीं  पहुंची  है  ।  इन

 दोनों  क्षेत्रों  में  अभी  तक  कुल  मिलाकर  तीन  छोटे-बड़े  ट्रांगमीटर  हैं  जिनसे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  बहुत

 सुविधा  नहीं  मिलती  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  व  सूचना  प्रसारण  मन्त्रालय  को  अवगत  कराना  चाहता  हूं  कि  चमोली  जनपद

 की  सीमाएं  तिब्बत  से  मिलती  हैं|  यह  क्षेत्र  महत्वपूर्ण  सीमावर्ती  क्षेत्र  ह ैऔर  यहां  दूरदर्शन  की  सुविधाएं
 लोगों  को  मिलनी  चाहिए  ।  मेरा  सूचना  प्रसारण  मन्त्री  से  आग्रह  है  कि  वे  एक  सर्वे  टीम  बनाकर  इन
 क्षेत्रों  में  ट्रांसमीटरों  की  आवश्यकता  का  पता  लगाने  के  लिए  भेजें  और  इस  क्षेत्र  में  दुरदर्शन  के  प्रसारण
 का  बन्दोबस्त  करें  ।

 ]

 क्रीमतो  मालिनी  भटद्टाल्षायं  :  ऐसा  लगता  है  कि  त्रिपुरा  के  गरीब  लोग
 किसी  न  किसी  प्रकार  दृष्टिहीनता  की  बीमारी  से  पीड़ित  चले  आ  रहे  अभी  कुछ  दिन  पहले
 इस  सभा  में  हमने  त्रिपुरा  में  भुबमरी  से  हुई  मौतों  का  मामला  उठाया  था  ।  माननीय  मन्सत्री  श्री  अर्जुन
 सिंह  ने  यह  कहते  हुए  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  मामला  मन्त्री  मण्डल  को  भेजा  जाएगा  तथा  उसके  बाद
 वे  इसका  उनतर  किन्तु  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  तथा  स्थिति  लगातार  वेसी  हो  बनी  हुई  है  ।
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 और  हमें  पता  चला  है  कि  उज्जन  मंदान  सामूहिक  बलात्कार  के  मामले  की  रिपोर्ट  आ  गई  जंसे  ही
 सर्वोच्च  न्यायालय  आयोग  की  रिपोर्ट  मैंने  कल्याण  मन्त्री  महोदय  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र
 लिखा  ।  क्या  आप  जानते  हैं  कि  कल्याण  मन्त्री  महोदय  से  मुझे  क्या  उत्तर  मिला  ?  कल्याण  मन्त्री  प्होदय
 ने  नतो  मेरा  पत्र  ही  पढ़ा  न  ही  उन्हें  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  बताया  गया  था  और  न  हु
 उन्हें  इस  घटना  के  बारे  में  जानकारी  दी  गई  थी  ।  उन्होंने  कहा  :  उज्जन  मेंदान  में  एक  आदिवासी

 महिला  के  साथ  तथाकथित  बलात्कार  के  मामले  की  जांच  कराऊंगा  ।”  इस  प्रकार  त्रिपुरा  के  सम्बन्ध  में
 गलत  सूचनाएं  फंल  रही  हैं  अथवा  वहां  हुई  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  लोगों  को  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हो
 रही  और  हम  चाहते  हैं  कि  गृह  मन्त्री  इस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करें  तथा  हम  चाहते  हैं  कि
 आयोग  की  यह  रिपोर्ट  न  केवल  सभा  पटल  पर  रखी  जाए  अपितु  इसकी  एक  प्रति  मन्त्री  महोदय  को
 भी  पढ़ने  के  लिए  भेजी  जाए  |

 श्री  जी०  एम०  सी०  बालयोगी  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  के लोग  सरकार  की  नई  औद्योगिक  नीति  जिसमें  भारतीय  उद्योग  के
 निजीकरण  की  परिकल्पना  की  गई  हैं  को  देखते  हुए  भारतीय  उद्योग  में  अपने  भविष्य  को  लेकर  काफी
 चिन्तित  हैं  ।  गैर-सरकारी  औद्योगिक  इकाइयों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  तथा  अन्य  कमजोर
 वर्गों  के  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  संवेधानिक  गारन्टी  नहीं  दी
 गई  ।

 मैं  प्रधानमन्त्री  महोदय  तथा  माननीय  कल्याण  मनन््त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वें  नई
 स्ौद्योगिक  नीति  में  इन  लोगों  को  रोजगार  के  अवप्तरों  की  गारन्टी  के  लिए  कुछ  संशोधन  अन्यथा

 इन  बर्गों  के बीच  बहुत  अधिक  असन्तोष  पनपेगा  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  परिहायं  असन्तोष

 शी  रास  नाईक  :  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय
 का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  मुह  की ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वे  रेस्तरां  जो  बातानुकुलित  हैं  उन  पर

 15%  की  दर  से  ब्यय-कर  लगाया  गया  है  ।  लेकिन  एक  विशेष  प्रकार  से  इस  कर  का  कराधान  इस
 प्रकार  किया  गया  है  कि  वे  पंसारी  की  दुकानें  जो  चाकलेट  अथवा  टृटी-फ्रूटी  बेचती  उनसे

 कहा  जा  रहा  है  कि  चूंकि  वे  खाद्य  वस्तुएं  बेच  रहे  हैं  तथा  क्योंकि  वे  आयकर के  क्षेत्राधिकार  में  आती

 यह  व्यय  कर  है  |

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  को  स्पष्ट  वक्तव्य  देना  चाहिए  तथा  उसे  यह  देखना  चाहिए  कि
 केवल  जल-पान  ग॒हों  रेस्तरांओं  से  व्यय-कर  लिया  न  कि  पंसारी  की  दुकानों  से  ।  प्रत्येक  पंसारी
 की  दुकान  पर  चाकलेट  तथा  टूटी-फ्रूटी  बिकती  इन  दुकानदारों  को  आयकर  विभाग  द्वारा
 तंग  नहीं  किया  जाना  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  इस  मामले  पर  स्पष्टीकरण
 दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  पत्र  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ।

 )

 अननननन  ननगाल्न-+  +-ननन
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 सभा  फ्टल  पर  रखे  गए  पत्र

 a

 1.08  mo  १०

 17  1991

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 संसद  में  विपक्षी  नेता  चिकित्सा  तथा  अन्य  दूसरा
 संशोधन  1991  आदि

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  ओ०  एच०  :  मैं  श्री
 गुलाम  नबी  आजाद  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  संसद  में  विपक्षी  नेता  वेतन  और  भत्ता  1977  की  घारा  10  की

 (2)  न

 धारा  (3)  के  अन्तमंत  संसद  में  विपक्षी  नेता  चिकित्सा  तथा  अन्य
 दूसरा  संशोधन  1991,  जो  31  1991  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  तत्सम्बन्धी  जो  5  दिसम्बर
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  प्रकाशित
 हुआ  था  ।

 उपर्यक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल००  टी  1002/91]

 लोक  दायित्व  बोसा  1991  के  अधोन  अधिसूथना  तथा  केन्द्रीय

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  को  वर्ष  1990-91  को  वाधिक  रिपोर्ट  और |
 कार्यकरण  को  समोक्षा  आदि

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो  :
 मैं औ्ली  कमल  नाथ  की  ओर  से  निम्नलिखित  पन्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  लोक  दायित्व  बीमा  1991  की  घारा  23  की  उपधारा  (3,  के  अन्तगंत
 लोक  दायित्व  बीमा  1991,  जो  20  1991  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०  596  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टीो०  1003/91]

 (2)  जल  निवारण  और  1974  की  धारा  39
 की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  वर्ष
 1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 स्करण )  ।

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  व  1990-५1  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 जल  निवारण  ओर  1974  की  धारा  40  की
 उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  के  वर्ष  1990-91  के
 बाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1004/91]

 (3)  पर्यावरण  शिक्षा  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 पर्यावरण  शिक्षा  केन्द्र ,,  हैदराकदः  के  वर्ष  1990-91.  |,  के  कायंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  बेलिए  संश्या  एल०-टो०  1005/91]

 (4)  सी०  पी०  आर»  पर्यावरण  शिक्षा  मद्रास  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 सी०  पी०  आर०  पर्यावरण  शिक्षा  मद्रास  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  1006/91)

 वर्ष  1987-88  को  फ्वमहंस  नई  दिल्लो  को  बाविक
 रिपोर्ठ  तथा  समोक्षा

 परयंटन  ओर  नागर  विस्तनन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  —

 पवन  हुंस  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 पवन  हंस  नई  दिल्ली  का  1987-88  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल० टी  ०  1007/91}
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 (3)  वायु  निगम  19:4  के  नियम  3  के  उपनियम  (5)  के  अन््तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  :--

 एअर  इण्डिया  के  वर्ष  1991-92  के  लिए  राजस्व  और  व्यय  के  बजट  प्रावकलनों

 का  सारांश  ।

 एअर  इण्डिया के  वर्ष  1990-91  के  वास्तविक  तथा  वर्ष  1990-91  के  बजट
 प्राककलनों  और  पुनरीक्षित  प्राककलनों  तथा  वर्ष  1991-92  के  बजट  प्राक्कलनों
 का  सारांश  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1008/91]  ]

 (4)  वायु  निगम  1953  की  धारा  37  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत

 एअर  इण्डिया  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 एमर  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 बायु  निगम  1953  की  धारा  15  की  उपधारा  (१)  के  अन्तगंत
 एअर  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्र जी  तथा  उन  पर  लेथापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1009/91]

 (5)  होटल  खानपान  और  पोषण  चण्डोगढ़  के  वषष  1990-91  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1010/91]

 होटल  प्रबन्ध  और  खानपान  प्रौद्योगिकी  तिरूअनन्तपुरम  के  ब्ष  1990-
 91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1011/91]  ]

 राष्ट्रीय  होटल  प्रबन्ध  और  खानपान  प्रौद्योगिकी  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  देखिए  संश्या  एल०  टो०  1012/91]
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 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुकत  पोषण  भोपाल  के
 वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1013/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुकत  पोषण  जयपुर  के
 वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देशिए  संख्या  एल०  टी०  1014/91]  ]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुकत  पोषण  भुवनेश्वर  के
 वर्ष  1990-91  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1015/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुवत  पोषण  हैदराबाद  के
 वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1016/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुक्त  पोषण  लखनऊ  के
 वर्ष  1990-91  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रल्थालय  में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  1017/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुक्त  पोषण  बंगलौर  के
 ब्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेबापरीक्षित  लेखे  ।

 जा

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1018/91)

 )  होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुक्त  पोषण  गोआ  के  वर्ष
 1990-91  |  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1019/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुबत  पोषण  मद्रास  के  वर्ष
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 1990-91  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1020/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुक्त  पोषण  मुम्बई  के
 वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1021/91]

 होटल  खानपान  प्रौद्योगिकी  तथा  अनुप्रयुक्त  पोषण  नई  दिल्ली  के
 वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रिम्थालय  सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1022/91]

 खाद्य  शिल्प  फरीदाबाद  के  वर्ष  1990-91  के  वा्िक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1023/91]

 खाद्य  शिल्प  उदयपुर  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्र ंजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रन्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1024/91]  ]

 खाद्य  शिल्प  भ्वालियर  के  वर्ष  1990-91  के  वाध्िक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1025/91]

 खाद्य  शिल्प  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रख  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1026/91]

 (6)  होटल  प्रबन्ध  खान-पान  प्रौद्योगिकी  और  अनुप्रयुक्त  नई

 तिरूअनन्तपुरम  और
 बण्डीगढ़  तथा  खाद्य  शिल्प  फरीदाबाद  के
 वर्ष  1991-92  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजीਂ  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  1027/91]
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 (7)  अत्तर्राष्ट्रीय  विभान  पत्तन  प्राधिकरण  1971  की  घारा  37  की  उपधारा

 (4)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 :--

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  कमंचारी  अनुशासन
 और  संशोधन  1991,  जो  2  1991  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  पसं/एससी/3/73-खंड-]।  तथा  उस  पर  एक
 व्याख्यात्मक  टिप्पणी  तथा  तत्सम्बन्धी  जो  29  1991  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  अंशदायी  भवत्रिष्य  निधि
 और  परिवार  पेंशन  संशोधन  1990,  जो  9  1991  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  पस्ं/1114/75--खंड-४।/3  59  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  उन  पर  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  ।

 में  रखें  देखिए  संश्या  एल०  टो०  1028/91]

 आरतोय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्लो  को  वर्ष  1990-91  की
 बाधिक  रिपोर्ट  तथा  समोक्षा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाजु  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूँ  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  का
 वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप  रीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1029/91]

 रेल  इण्डिया  एण्ड  इकानॉमिक  सविसिज  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91
 के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 रेल  इण्डिया  एण्ड  इकानॉमिक  राविंसिज  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91
 का  वा्धिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखें  गए  ।  देशिए  संक्ष्या  एल०.टी०  1030/91]
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 कन्टेनर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  वर्ष  1990-91  के  का्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1031/91]

 कन्टेनर  कारपोरेशन  आफ  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1032/५1]

 सेन्टर  फार  रेलवे  इन्फोर्मेशन  सिस्टम्स  के  वर्ष  1986  से  1990  के  वाधिक

 (१)

 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  और  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 सेन्टर  फार  रेलवे  इन्फोर्मेशन  सिस्टम्स  के  वर्ष  1986  से  1990  के  का्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1033/91]

 इण्डियन  रेलवे  वेल्फेयर  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  तथा
 1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 शण्डियन  रेलवे  वेल्फेयर  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  तथा
 1990-91  ]  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1034/91]

 रेलवे  स्पोटंस  कंट्रोल  बोर्ड  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 रेलवे  स्पोर्ट्स  कंट्रोल  बोर्ड  के  वर्ष  1990-91  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 रेलवे  स्पोर्ट्स  कंट्रोल  बोर्ड  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  लेखों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1035/91]

 विशीय  प्रणाली  समिति  का  प्रतिवेदन

 विश  संत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  दलघोर  :  मैं  वित्तीय  प्रणाली  सम्बन्धी
 समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 लनसंस्या  अनुसंधान  बंगलोर के  वर्ष  1990-91  को  बाधिक
 रिपोर्ट  ओर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्नालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबी  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  जनसंख्या  अनुसंधान  बंगलोर  के  वर्ष  1990-91.  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संश्या  एल०  टो०  1037/91]

 (2)  जनसंख्या  अमुसंधान  बदोदरा  के  वर्ष  1990-91  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्र॑जी  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  बदोदरा  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रले  गए  ।  वेशिए  संख्या  एल०  टी०  1038/94']

 (3)  जनसंख्या  अनुसंधान  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा/जेखक्रीक्षित-  लेखे  ।

 जनसंसया  अनुसंधान  चण्डीगढ़  के  वष॑  1990-91  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1039/91)

 न  a  रतਂ  जनसंस्या  अनुसंधान  धारवाड़  के वष॑  1990-91  के  आधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेबापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अंनुसंधान  धारवाड़  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्रारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  ठो०  1040/91]

 (5)  जनसंख्या  अनुसंधान  दिल्ली  के  वर्श  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  दिल्ली  के  वर्ण  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1041/91]  ]
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 जनसंख्या  अनुसंधान  गांधीग्राम  के  वर्ण  199  -91  के  बाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तया  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  गांधीग्राम  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार

 (7)

 (8)

 (9)

 1.09  स०  १०

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  1042/91]

 जनसंख्या  अनुसंघान  लखनऊ  के  वर्ष  :990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  लखनऊ  के  वर्ष  199:-91  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1043/91]  ]

 जनसंख्या  अनुसंधान  पटना  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 जनसंख्या  अनुसंधान  पटना  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1045/91]

 जनसंख्या  अनुसंधान  पूणे  के  वर्ण  1990-91  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 जनसंख्या  अनुसंधान  पुणे  के  वर्ण  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ॥;

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  |

 प्रावककलन  समिति

 को  गई  कार्यथाहोी  का  विवरण

 थी  श्ोबहलभ  पालिप्रहो  :  श्रम  कमंचारी  भविष्य[निधि  संगठन  सम्बन्धी
 समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई
 वाही  पर  प्रावकलन  समिति  के  सातवें  प्रतिवेदन  के  अध्याय  पांच  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम
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 उत्तरों  और  अध्याय-एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  दर्शाने  बाला

 एक  विवरण  और  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लोक  लेखा  समिति  के  श्री  अटल  बिह्वारी  बाजपेयी

 थ्रो  मटल  बिहारी  बाजपेयो  :  कृपया  मुझे  सभा  पटल  पर  प्रतिवेदन  रखने  की  अनुमति  मैं  एक
 घंटे  से  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सभा  कंसे  कार्य  करती  आप  दाबे  के

 साथ  नहीं  कह  मुझे  खेद  है  |  मैं  लोक  लेखा  समिति  का  सभापति  रहा  यह  पहला  अवसर  नहीं
 है  कि  मैं  सभापति  बना  हुं  ।  मैं  एक  घंटे  से  इन्तजार  कर  रहा  प्रशनकाल  के  तुरन्त  बाद  पत्रों  को
 रखने  दिया  जाए  और  /  बजे  तक  शुन्यकाल  जारी  रखा  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 विक्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रासेश्वर  :  हम  सब  इसका  समर्थन  करते

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  शून्यकाल  में  कटोती  नहीं  पत्रों  को  सभा  पटल  में  रखने  दिया
 जाए  और  उसके  पश्चात्  शुन्यकाल  जारी  रहना  चाहिए  ।

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  आप  मुझे  प्रतिवेदन  रखने  की

 अनुमति  दें  ।

 1.10} 3  mo  प०

 नोक  लेखा  समिति

 जौथा  ओर  पांचवा  प्रतिवेदन

 .  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन
 ओर  अग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 दूरदशंन  वाणिज्यिक  सेवा  के  बारे  में  चौथा  प्रतिवेदन  ।

 सीमा-शुल्क  प्राप्तियां--अन्तिम  प्रयोग  के  गेर-प्रमाणीकरण  के  बारे  में  पांचवा
 प्रतिवेदन  ।
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 कायं  मंत्रणा  समिति  17  1991

 1.10}  स०  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 भ्रथम  प्रतिवेदन

 श्री  के०  प्रधानी  :  मैं  रेल  मन्त्रालय  बोर्ड  रेल  निर्माण  कम्पनी
 लिमिटेड  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन  के
 बारे  भें  चोथे  प्रतिवेदन  लोक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही
 के  करे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  का  पहला  प्रतिबेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 1.102  म०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समति

 इसवां  प्रतिवेदन

 डा०  लक्ष्मोमारायण  पाण्डेय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  16  1991  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  काय॑  मंत्रणा  समिति
 के  दसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  16  1991  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  काय॑  मंत्रणा

 के  दसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत्त  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हम  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  उठते  हैं  और  2.15  म०  प०  पुनः  मिलते

 हैं  ।

 1.11  घ०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभः  सध्याहक्न  भोजन  के  लिए  2.15  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.22  म०  १०

 भ्ध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  2.22  म०  प०  पर  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन  हुए ]

 268



 26  1913  377  के  अधीन  मामले

 नियम  377  के  अधोन  मासले

 तमिलनाड़  को  पर्याप्त  सात्रा  में  दालें  आदि  जारी
 करने  को  आवश्यकता

 +छो  आर०  जोवरत्नम  :  हाल  ही  में  हुई  भारी  वर्षा  के  कारण  उत्तरी

 आरकोट  अम्बेडकर  थिख्वन्नामलाई  ओर  साम्बिवरण्यार  जिले  बुरे  तरह  से  प्रभावित  हुए  हैं
 जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  खड़ी  फसलों  को  नुकसान  हुआ  है  ।  इसके  फलस्वरूप  दालों  इत्यादि
 की  कीमतें  बढ़ी  हैं  जिससे  मजदूर  तथा  मध्यम  वर्ग  प्रभावित  हुआ

 तमिलनोड़  सरकार  को  बड़ी  मात्रा  में  चावल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रबन्ध  किया  जाना

 इन  वस्तुओं  को  उचित  दर  की  दुकामों  के  जरिए  जारी  किया  जाना  चावल  और  दालों  का

 मूल्य  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ओर  निजी  दुकानों  के  जरिए  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  चूंकि
 इससे  काफी  राहत  मिलेगी  और  दूसरी  ओर  निर्धारित  मूल्यों  में  प्राप्त  करने  से  मजदूर  वर्ग  तथा
 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  ।

 जललपुर-चांदपुर  मोटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  शीघ्र
 बदलने  को  आवश्यकता

 श्री  विश्वेश्वर  भगत  :  उपाध्यक्ष  जबलपुर  से  चन्द्रपुर  छोटो  रेल  लाइन

 अन्द्रपुरा  भंडारा  मंडला  बालाघाट  छिंदवाड़ा  एवं  जबलपुर  जिलों  को  आपस  में  जोड़ने  वाली  रेल

 लाईन  वर्तमान  रेले  लाइन  सेकड़ों  बर्ष  पुरानी  जिनके  स्ट्रक्चर  जर्जर  हालत  में  हो  चुके
 वर्तमान  में  इस  रेल  लाइन  का  आधुनिकीकरण  किए  बिना  चलना  खतरनाक  इस  आधुनिकीकरण

 के  बजाए  इस  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदला  ताकि  उपरोक्त  जिलों  का  विकास  हो

 इन  जिलों  में  भारी  मात्रा  में  डोलोमाइट  आदि  अपार  खनिज  सम्पदा

 बड़ी  रेल  लाइन  के  अभाव  में  उसका  दोहन  नहीं  हो  पाता  है  ।

 निवेदन  है  कि  चन्द्रपुर  जबलपुर  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदला

 जिसमें  उत्तर  सारत  का  दक्षिण  भारत  का  सम्पर्क  साथ  ही  इटारसी  लाइन  पर  लोड  कम

 होगा  !

 आंध्र  प्रदेश  में  राजमपेट  में  नई  खाद्/फल  केतिग  इकःई  स्थापित  करने  या

 वहां  स्थित  मोजूदा  इकाई  की  क्षमता  बढ़ाने  को  आवश्यकता

 श्री  ए०  प्रताष  साय  :  आंध्र  प्रदेश  के  राजमपेट  में  प्रत्येक  ब्ष  400  से

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 450  करोड़  रुपए  के  फल  उगाए  जा  रहे  हैं  और  राज्य  से  अन्य  स्थानों  जैसे

 अहमदाबाद  इत्यादि  में  प्रसंस्करण  और  बिक्री  के  लिए  भेजे  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  किसानों  को
 कम  आमदनी  होती  है  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  कोड्डूर  में  काफी  कम  क्षमता  वाली  खाद्य
 इकाई  कार्य रत  चूंकि  यहां  विकास  और  रोजगार  सम्भावना  की  काफी  गुंजाइश  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  यहां  पर  केनिंग  इकाई  स्थापित  करने  के  लिए  या  तो  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन
 दिया  जाए  अथवा  वतंमान  एकक  की  क्षमता  को  बढ़ाया  जाए  और  इस  क्षेत्र  के  किसानों  के  फायदे  को

 सुनिश्चित  किया  जाए  ।

 तमिलनाड़  के  धमंपुरी  जिले  के  भोराप्पुर  में  कोवाई  एक्सप्रेस
 हाल््ट  बनाने  को  आवश्यकता

 श्री  के०  थो०  तंग्काबालू  :  धर्मपुरी  तमिलनाडु  का  सबसे  पिछड़ा
 जिला  होने  के  कारण  वहां  समुचित  रेल  सुविधा  नहीं  है  ।  री  में  चार  मुख्य  रेलवे  स्टेशन  जिनमें
 से  बद्दी  राह्ययापट्टी और  कादाघुर  सबसे  महत्वपूर्ण  स्टेशन  तीब्  गति  से  चलने  वाली
 रेलगाड़ियां  मोराप्पुर  में  नहीं  रुकती  हैं  ।  कोवाई  एक्सप्रेस  मद्रास  से  कोथम्बटूर  जाते  हुए  रास्ते  में  संभवतः
 सभी  जिला  मुख्यालयों  सलेम  आदि  से  होकर  गुजरती  परन्तु  दिन  के  समय  जो  रेलगाड़ी
 धमंपुरी  के  बीच  चलती  है  वह  मोराप्पुर  नहीं  रुकती  जोलारपेटई-सलेम  खंड  के  विद्युतीकरण  के

 अभियन्ता  कहते  हैं  कि  इस  खंड  पर  रेलगाड़ियों  का आवागमन  110  प्रतिशत  बढ़  गया  है
 और  कोई  भी  रेलगाड़ी  उस  पर  समय  का  प्रतिबन्ध  नहीं  कोवाई  एक्सप्रेस  को  मोराप्पुर  में  रुकने
 के  लिए  बहुत  आराम  से  पांच  मिनट  दिए  जा  सकते  हैं  ।  मैं  भारत  सरकार  ओर  रेल  मन्त्री  महोदय
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  के  धमंपुरी  जिले  के  मोराप्पुर  स्टेशन  पर  कोवाई  एक्सप्रेस  को  हाल्ट
 प्रदान  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जाएं  ।

 गुजरात  में  एक  नया  रेलये  डिघोजन  खोलने  को  आवश्यकता

 क्रो  हरिन  पाठक  :  गुजरात  सरकार  ने  अहमदाबाद  में  एक  नया  रेल
 मण्डल  स्थापित  करने  के  लिए  रेल  मन्त्रालय  को  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मन््त्री  महोदय  सिद्धांत
 सहमत  हो  गए  हैं  ।  भोपाल  और  अम्बाला  में  नए  मण्डल  स्थापित  कर  दिए  गए  हैं  लेकिन

 अहमदाबाद  के  अनुरोध  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  निम्नलिखित  बातों
 को  ध्यान  में  रखकर  पुनविचार  किया  जाए  :--

 1.  यह  कि  वर्तमान  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  अहमदाबाद  में  रेलवे  के  कुछ  उच्च
 कारियों  को  नियुक्त  करने  की  वरतंमान  व्यवस्था  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 2.  यात्री  और  माल  यातायात  काफी  अधिक  है  ।

 3.  इस  समय  अहमदाबाद  क्षेत्र  तीन  रेल  मण्डलों  अर्थात्  राजकोट  और
 भावनगर के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  |  ये  मण्डल  अत्यधिक  औद्योगिक  और  विकप्चित
 अहमदाबाद  शहर  से  काफी  दूर  स्थित  हैं  ।
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 4.  अहमदाबाद  रेल  स्टेशन  से  बनकर  चलने  वाली  और  यहां  आकर  रुकने  वाली  लगभग
 150  यात्री  गाड़ियां  हैं  ।

 5.  यह  असर्वा  और  मास  स्थित  प्रमुख  माल  टमिनेबलों  और  वाल्वा  सभावती
 यानान्तरण  या  आदि  को  नियंत्रित  भी  करता  है  ।

 6.  बडोदरा  में  नियुक्त  अधिकारियों  के  लिए  दिन-प्रतिदिन  के  प्रचालनों  पर  ध्यान  देना
 सम्भव  भी  नहीं  है  ।

 अहमदाबाद  में  रेल  मण्डल  बना  देने  से  न  केवल  अहमदाबाद  क्षेत्र  के  लोगों  को  फायदा  होगा
 बल्कि  इससे  वडोदरा  रेल  मण्डल  का  बोझ  भी  कम  हो  जाएगा  ।

 मैं  सरकार  से  एक  नया  रेल  मण्डल  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  पुनः  विंचार  करने  का  आग्रह
 करता  हूं  ।

 भष्य  रेलवे  के  झांसो  और  ललितपुर  रेल  स्टेशनों  पर  ज्यादा  सुविधाएं
 प्रदान  करने  को  आवश्यकता

 ओर  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  अन्तगंत  जनहित  में  मैं  सदन

 के  संज्ञान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  मध्य  रेलवे  के  झांसी  और  ललितपुर  रेलवे  स्टेशनों  पर  उन  स्थानों  के
 टिकट  देने  की  सुविधा  प्रदान  की  जाए  जहां  गाड़ियों  का  ठहराव  होता  है  ।

 झांसी  स्टेशन  से  जी०  टी०  झेलम  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  एवं  आंध्रा  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  के  लिए  ग्वालियर  और  ललितपुर  आने  जाने  की  टिकटें  उपलब्ध  करवाई  इसी  क्रम  में

 ललितपुर  स्टेशन  से  उज्जेन-देहरादून  एक्सप्रेस  एवं  झेलम  एक्सप्रेस  में  झांसी  आगरा  एवं
 भोपाल  तक  के  टिकट  उपलब्ध  करवाए  जाएं  तथा  पुष्पक  एक्सप्रेस  में  उरई  तथा  लखनऊ  के  लिए  टिकट
 उपलब्ध  करवाए  जाएं  ।  इसके  अलावा  घेर्रा  रेलवे  स्टेशन  पर  छत्तीसगढ़  एक्सप्रेस  का  ठहराव  किया

 जाए  एवं  लालबेहट  स्टेशन  पर  पंजाब  मेल  एवं  बाम्बे  वी०  टी०  गाड़ियों  का  ठहराव  किया

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उक्त  स्थानों  पर  आवश्यक  सुविधा  प्रदान  की  जाएं  ताकि
 रेल  यात्रियों  की  कठिनाइयां  दूर  हो  सकें  ।  ये  सभी  रेलवे  स्टेशन  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  जिलों
 को  जोड़ते  हैं  ।

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  संथाल  परगना  की  अपूर्ण  सिचाई  परियोजना
 को  शोष्न  पूरा  करने  को  आवश्यकता

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  उपाध्यक्ष  बिहार  के  छोटा  नागपुर  संथाल
 परगना  में  अब  तक  मात्र  3  प्रतिशत  जमीन  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  हुई  है  ।  इस  क्षेत्र  में  केन्द्र  या  राज्य
 तथा  दामोदर  घाटी  निगम  से  जितने  बांध  बने  हैं  उससे  या  तो  बिजली  तंयार  की  जाती  है  या  फिर
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 कारखानों  को  पानी  दिया  जाता  सिचाई  के  लिए  पानी  और  बिजली  प्रभावित  गांवों  को  भी  नहीं  दी

 जो  भी  योजनाएं  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  आती  हैं  बह  वर्षों  लम्बित  रहती  हैं  और  घुमा  फिरा

 कर  उसे  अस्वीकृत  कर  दिया  जाता

 पूरे  क्षेत्र  मे ंआदिवासियों  को  बहुत  बड़ी  संख्या  है  ।  लाखों  की  संख्या  में  लोग  रोज़गार  के  लिए

 दूसरे  राज्यों  में  जाते  हैं  ।  हजारीबाग  जिला  का  देवकली  जलाशय  तिलेया  अपर  कैनाल

 दोनय  कला  सीवाने  जलाशय  योजना  वर्षों  से  लम्बित  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मेरी  मांग  है  कि  इस  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  के  लिए  लम्बित
 नाओं  को  तुरन्त  स्वीकृति  दें  ।  उस  पूरे  क्षेत्र  का  मास्टर  प्लान  बनाकर  लघु  एवं  मध्यम  सिंचाई  योजना
 के  जरिए  धिचाई  की  व्यवस्था

 2.33  बर्जे

 ]

 सोमा-शुल्क  विधेयक

 किस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राभेश्वर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 इस  विधेयक  में  सीमा-शुल्क  196?  के  कतिपय  प्रावधानों  में  संशोधन  करने  के
 प्रस्ताव  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  दुर्लभ  विदेशी  मुद्रा  का  भूगतान  करके  आयात  किए
 गए  माल  का  उस  उद्देश्य  के  लिए  यथाशीघ्र  उययोग  कर  लिया  जाए  जिस  हेतु  उन्हें  देश  से  मंगवाया  गया

 विगत  में  अक्सर  यह  देखा  गया  है  कि  माल  एक  बार  मंगवा  लिए  जाने  पर  अवतरण  स्थल  पर

 अनुचित  रूप  से  लम्बे  समय  तक  रखा  रहता  है  अथवा  कुछ  मामलों  में  उन्हें  भाण्डागार  में  रखा  जाता
 वहां  नियत  समय  पर  उनकी  निकासी  नहीं  की  जाती  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन
 (1987-88)  में  इस  स्थिति  की  ओर  ध्यानाकृष्ट  किया  था  और  सिफारिश  की  थी  कि  सीमा-शुल्क
 सम्बन्धी  भण्ड!गारों  के  कार्यंकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  ही  वल्कि  अर्थव्यवस्था  के  समग्र  हितों
 में  भाण्डागारों  से  सम्बन्धित  कानून  में  मूलभूत  परिवर्तत  लाना  आवश्यक  यह  विधेयक  न  केवल
 भाण्डागारों  से  सम्बन्धित  माल  बल्कि  घरेलू  उपयोग  के  लिए  आयात  किए  गए  गाल  के  लिए  भी  लोक
 लेखा  समिति  के  निदेशों  को  कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि  से  लाया  गया  इस  प्रक्रिया  आयातित  माल
 के  शीघ्रतापूवंक  उपयोग  के  साथ-साथ  कन्टेनर  डिपो  और  भाण्डागारों  में
 उपलब्ध  स्थान  का  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  सकेगा  ।

 विधेयक  में  उस  अवधि  को  कम  करने  की  व्यवस्था  है  जिसके  लिए  आयातित  माल  को  अघोषित  छोड़ा
 जा  सकता  दूमरे  यह  इसमें  अवधि  को  भी  छोटा  करने  की  व्यवस्था  है  जिसके  लिए  आयातित  माल  को
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 अतीत  _  भतत+त+

 अन्तिम  निकासी  हेतु  भाण्डागारों  में  जमा  किया  जा  सकता  है  ।  यह  विधेयक  उप  जॉयांतित  माल
 जिस  पर  निदिष्ट  अवधि  में  शुल्क  उद्ग्रहण  नहीं  किया  गया  चाहे  यह  भण्डागारों  में  है  अथवा  धरेलू
 उपयोग  के  पर  उद्ग्रहणीय  शुल्क  पर  वर्तमान  ब्याज  दरें  निदिष्ट  करता  है  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  इन  परिवतंनों  से  य ेआयातित  माल  शी  घ्रातिशीघ्र  उत्पादक  गतिविधि
 में  इस्तेमाल  किए  जा  सकेंगे  जिसके  फलस्वरूप  अन्य  फायदों  के  साथ-साथ  औद्योगिक  एककों  की
 दकता  भी  बढ़ेगी  ।

 संक्षेप  प्रस्तावित  संशोधन  निम्नलिखित  हैं  :--

 भली-भांति  जांचे  गए  निकासी  दस्तावेजों  के  आयातक  को  भेजने  के  7  दिन
 आयातक  शुल्क  पर  ब्याज  देने  के  लिए  उत्तरदाई  होगा  ।

 आयातित  माल  को  अभिरक्षक  द्वारा  निपटा  दिए  जाने  से  पूर्व  अवतरण  स्थल  में  उसे  रखे
 रखने  की  बतंमान  45  दिनों  की  अवधि  को  घटाकर  30  दिन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भण्डागारण  की  अवधि  को  इस  3  माह  से  घटाकर  वतंमान  में  30  दिन  किया  जा

 रहा  है  ।

 माल  को  वस्तुत:ः  भण्डागारों  में  रखने  से  पूर्व  निर्यायक  आकलित  किए*कए  50  प्रतिशत

 शुल्क  का  भुगतान  करना  पड़ता  है  और  बकाया  50  प्रतिशत  शुल्क  ब्याज  सहित  निकासी
 के  साथ  अदा  करना  पड़ेगा  |  जहां  पर  पहले  50  प्रतिशत  शुल्क  का  सम्बन्ध  याँदें
 आयातक  निर्धारण  दस्तावेजों  के  7  दिनों  के  अन्दर  इसे  जमा  नहीं  तो  उसे  ब्याज
 भी  देना  पड़ेगा  ।

 सीमा  शुल्क  वापसी  और  अद्ध॑स्यायिक  अपीलीय  प्रक्रिया  सम्बन्धी  प्रावधानों  से  सम्बन्धित
 परिणामी  संशोधनों  का  विधेयक  में  प्रस्ताव  किया  गया

 मैं  प्रस्तावित  विधान  के  सम्बन्ध  में  इस  सम्माननौय  सभा  कै  सुविचार  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  :

 सीमा-शुल्क  1962  में  और  संशोधन  करते  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।”

 अब  इस  सम्बन्ध  में  कंतिपय  संशोधन

 श्री  अग्निहोन्री  क्या  आप  संशोधन  श्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 ]

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  16  1992  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया
 (1)
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 क्री  गिरधारी  लाल  भागंव  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  26  1992  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 जाए  ।”  (2)

 क्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  बिल  में  माननीय  मन््त्री

 जी  कई  संशोधन  लाए  हैं  ।  देयर  हाऊस  में  सामान  पड़ा  रहता  है  और  उसको  छुड़ाने  वाला  कोई  नहीं
 आता  जो  सामान  आता  है  तो  उसके  भी  उन्होंने  रेट्स  बढ़ाए  हैं  ओर  कहा  है  कि  जो  सामान  पड़ा
 रहेगा  तो  सात  दिन  के  वाद  उस  पर  इंटरेस्ट  चार्ज  किया  जाएगा  ।  मैं  अन्य  बातों  की  ओर  बाद  में

 गाऊंगा  |  पेज  नं०  2  के  बारे  में  आपको  बताता

 ]

 “(2)  जब  कोई  आयातक  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  उस  तिथि  से  सात  दिन  के  .  जिस

 तिथि  को  आफ  एन्ट्रीਂ  शुल्क  की  अदायगी  के  लिए  उसको  वापिस  किया  जाता

 आयात  शुल्क  अदा  करने  में  असफल  रहता  है  तो  वह  ऐसी  दर  जो  प्रतिवर्ष  20
 प्रतिशत  से  कम  नहीं  होगी  और  30  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  ब्याज  अदा

 करेगा  ।”

 यह  रेट  ज्यादा  है  |  इसी  प्रकार  से  आपने  इसी  पेरा  में  कहा  है  ।

 अधिनियम  के  अन्तगंत  किराया  और  प्रभार  ऐसी  वस्तुओं  के  लिए  ब्याज  सहित  निर्धारित
 तारीख  से  छह  प्रतिशत  की  दर  पर  दावा  करने  योग्य  होगा  ।”

 यह  6  पसेंट  है  और  वहां  20  से  30  पसेंट  वाली  बात  आपने  कही  है  ।  हिन्दुस्तान  में  जो  नियम

 हैं  चाहे  इनकम  टैक्स  का  कानून  चाहे  सेल्स  टंक्स  का  कानून  हो  या  कस्टम  टेक्स  का  कानून  हो  इन
 सबमें  एक  प्रकार  का  नियम  होना  चाहिए  |  जिस  रेट  पर  हम  लोगों  से  रकम  लेते  अगर  वहु  ठीक  समय
 पर  जमा  नहीं  करा  पाता  है  तो  ज्यादा  रेट  लेते  मेरा  कहता  है  कि  इन्टरेस्ट  का  रेट  एक-सा  होना
 चाहिए  और  रकम  देने  पर  भी  एक-सा  रेट  होना  चाहिए  ।  इनकम  टैक्स  में  24  पर्सेंट  होता  है  और  जिस
 समय  रिटने  करते  12  से  18  पसेंट  लेते  इसमें  एक-सा  प॑  माना  होना  चाडिए  ।

 भेरा  आपसे  यही  कहना  है  कि  आएको  इन  सारे  नियमों  को  चाहे  इनकम  टैक्स  का  नियम
 सेल्स  टैक्स  का  नियम  हो  या  कस्टम  का  नियम  इनमें  देने  में  कुछ  और  लेने  में  कुछ  यह  एक  विसंगति
 है  ।  मैं  समझता  हूं  इसका  ठीक  प्रकार  का  असर  नहीं  होता  ।  आपने  कई  प्रावधान  कई  क््लाज  में  किए  हैं
 ओर  कई  बातें  कही  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  जो  कानून  हैं  उनमें  जो  रेट  है  उसमें  विसंगति  हम
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 ज्यादा  लेते  हैं  और  जिस  समय  व्यक्ति  को  वापस  रकम  देते  हैं  तो  कम  रेट  पर  देते  हैं  ।  यह  हिन्दुस्तान  के
 सारे  कानूनों  में  एक  अन्याय  है  ।  जिस  रेट  पर  आप  रकम  वापस  भी  उसी  रेट  पर  करनी  चाहिए  ।

 मैंने  जो  सुझाव  दिया  है  इस  सुझाव  को  मन्त्री  जी  निश्चित  रूप  से  स्वीकार  ऐसा  मैं  समझता

 हूं  और  यदि  स्वीकार  कर  लेंगे  तो  पूरे  भारतवर्ष  में  उनकी  जय  जयकार  होगी  ।

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  के  लिए  एक  घन्टे  का  समय  दिया  गया  हैं  ।  इसमें  मन्त्री  जी का  उत्तर
 भी  शामिल  है  ।

 श्री  भोवहलभ  पाणिप्रही  :  उपाध्यक्ष  मैं  सीमा  शुल्क  विधेयक
 199.  ,  का  समर्थन  करता  हूं  ।  विधेयक  पर  विचार  करने  हेतु  इसे  पुरस्थापित  करते  समय  माननीय  मन्त्री

 महोदय  ने  अपनी  प्रारम्भिक  टिप्पणी  में  इसके  उहूं श्यों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 इस  विधेयक  का  मकसद  बहुत  अच्छा  है  ।  इरादा  यह  है  कि  आयातकर्त्ताओं  द्वारा  गोदामों  का

 दुरुपयोग  न  किया  जाए  ।  इसमें  कुछ  प्रतिबन्धों  का  सुझाव  दिया  गया  मुझे  आशचय॑  होता  है  कि  सरकार
 ने  इस  बारे  में  पहले  क्यों  नहीं  सोचा  ।  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  संभरण  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं
 है  ।  बन्दरगाहों  एवं  हवाईअटड्डों  क ेकरीब  गोदाम  होते  एक  आयातकर्त्ता  को  तीन  महीने  तक  अपना
 माल  वहां  रखने  की  अनुमति  होती  है  ।  सरकार  भी  प्राइवेट  गोदामों  को  किराए  पर  लेती  है  जोकि  हवाई

 बन्दरगाहों  के  समीप  होते  आयातकर्त्ता  इनका  इस्तेमाल  इस  प्रकार  से  करते  मानो  ये  उनके
 अपने  गोदाम  हों  ।  इस  प्रकार  से  वे  तीन  महीने  तक  अपना  सामान  वहां  रख  सकते  तीन  महीने  की
 अवधि  पूरी  हो  जाने  पर  किसी  प्रकार  का  दण्ड  देने  का  प्रावधान  नहीं  है सिवाय  ब्याज  का  भुगतान  करने
 का  उनको  अपने  माल  की  डिलीबरी  लेते  समय  मात्र  आवश्यक  सीमा-शुल्क  का  भुगतान  करना

 पड़ता  है  ।

 यदि  आयातकर्त्ता  अपना  माल  ठीन  महीने  से  ज्यादा  की  अवधि  के  लिए  रखता  हैं  तो  उसे  18
 प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  देना  होता  है और  यह  भी  उनको  बड़ा  लाभकर  द्वोता  हैं  । कभी-कभी  वे  बाजार
 की  स्थिति  तथा  बाजार  हालातों  का  जायजा  लेते  हैं  और  तदनुसार  वे  अपना  माल  भायात  करते  हैं  और
 उस  माल  को  स्टोर  में  रखते  हैं  जिससे  अन्य  आयातकर्त्ताओं  को  दिक्कत  होती  इससे  कालाबाजारी

 बढ़ती  इसमें  कालाबाजारी  की  गुंजाइश  है  ।  इससे  कालाबाजारी  को  बढ़ावा  मिलता  बाजार  स्थिति
 में  सुधार  आने  का  लम्बे  समय  तक  इन्तजार  किया  जाता  मैं  इस  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं
 और  मेरा  सुझाव  है  कि  दुरुपयोग  को  रोका

 मैं  कहूृंगा  कि  यह  भी  एक  छोटा  कदम  है  जोकि  चाहे  सीमित  तरीके  से  ही  हो  परन्तु  अपेक्षित
 विदेशी  मुद्रा  को  बढ़ाने  में  भी  इससे  मदद  मिलेगी  क्योंकि  यदि  जब  तक  किसी  को  बाहर  नहीं  निकाला

 आयातकर्त्ता  को  बाध्य  नहीं  किया  दूसरा  मान्न  भी  आयात  नहीं  करेगा  ।

 ओर  फिर  विदेशी  भुद्रा  कोष  संकट  तो  है  ही  ।  ऐसा  करने  से  इसमें  भी  कुछ  हृद  तक  मदद
 मिलेगी  ।
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 यह  पिधेयक  सीमा-शुह्क  वसूली  से  सम्बन्धित  हमारी  सीमा-शुल्क  वसूली  में  आशानुरूप  बुद्धि
 नहीं  हो  राह  तस्वीर  अच्छी  नहीं  है  ।

 की  प्लीकांत  जमा  :  धोखाधड़ी  जाये  है  ।

 श्री  भोबल्लभ  पाणिप्नाही  :  पहले  ऐसा  हो  रहा  ओर  धीरे-धीरे  इस  पर  नियन्त्रण  हो  रहा
 अभी  भी  इसमें  सुधार  करने  की  गुंजाइश  है  ।  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  तस्करों  द्वारा
 समानान्तर  अथं-व्यबस्था  चल  रही  है  ।  अक्तूबर  सीमा-शुल्क  वसूली  में  2700  करोड़  रु०  की  कमी

 कतिफ्य  अन्य  क्षेत्रों  मे ंसराहनीय  वृद्धि  हुई  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  वसूली  में  आशा  से  अधिक
 400  करोड़  र०  की  अतिरिक्त  वसूली  हुई  है  ।  जोकि  पिछले  वर्ष  की  अनुरूप  अवधि  के  दौरान  वसूली
 के  स्तर  का  तुलनात्मक  लक्ष्य  था  अप्रत्यक्ष  आयकर  निगमित  कर  की  स्थिति  भी  सन््तोषजनक  है
 जिसके  परिणामस्वरूप  हमारे  पास  कुछ  अतिरिक्त  वसूली  हुई  परन्तु  निश्चय  ही  इससे  हमें  चिन्ता  हो
 रही  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  बजट  प्रस्तुत  करते  हमारी  आधिक  नीति  भौद्योगिक  नीति
 में  उदारता  लाने  के  बावजूद  वसूली  में  26  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  अंदेशा  परन्तु  अब  मुझे  खेद  हैं
 कि  ऐसा  नहीं  द्वोगा  |  वित्त  भ्रन्त्री  महोदय  इसकी  निगरानी  कर  रहे  झल  ही  में  उन्होंने
 छंदोक्षा  की  हे  जिससे  पता  कला  है  कि  इस  कित्त  वर्ष  के  अन्त  तक  4000  करोड़  रु०  की  राशि  घाटा

 यद्धि  ऐसा  होगा  तो  हमारे  सकच्न  घरेलू  उत्पाद  का  राजकोषीय  घाटा  घटा  कर  6.5  प्रतिशत  करने
 का  हमारा  लक्ष्य  पूरा  नहीं  होगा  ।

 प्रेरे  विचार  में  भारत  सरकार  का  अन्तर्राष्ट्रीय  घुद्बा  कोष  के  साथ  इस  बारे  में  आपसी  समझता

 है  सरकार  भी  निसन्देह  इस्र  समस्या  पर  ध्याव  दे  रही  है  और  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  तरीके
 रही  दे  ।  मुझे  प्रसन्नता  होयी  यद्धि  मानतीय  मन्द्री  महोदय  स्रीम्रशुल्क  वसूली  में  के  बारे  में  हमें

 कुछ  दें  ।  आयात  पर  प्रतिबन्धों  और  ऋणों  को  कम  धन  आपूर्ति  को  कम  करने
 के  परिणामस्वरूप  सीमा-शुल्क  वसूली  में  कमी  आई  है  ।

 ग्रे  बिचार  में  एक  प्रस्ताव  था  और  माननीय  बिल  राज्य  मंत्री  महोदय  का  अखबारों  में  उद्धरण
 छप्मा  कि  सरकार  निप्रटान  आयोग  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जिसमें  सभी  लम्बित
 म्सलों  को  सुना  जाएगा  ।  प्रशावित  लोग  सीधे  इसमें  जा  हैं  और  अपने  दावों  के  सम्बन्ध  में
 बब्रिलम्न्न  निपटारा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  प्रारम्भ  में  उन्हें  दावों  का  50  प्रतिशत  देना
 झेता  है  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा  समझा  जाता  था  ।  उस  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?  एक  तरफ  तो  अपने  दावों
 के  शीज्र  निपटान  के  कारण  व्यापारियों  को  राहत  मिलिगी  और  दूसरी  ओर  सरकार  अपनी  राजस्व  वसूली
 में  भी  वृद्धि  कर  सकती  है  जोकि  अत्यन्त  उपयोगी  होगी  ।

 इन  झब्दों  के  राथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्रमर्थन  करता  हूं  और  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने
 लिए  अस्धार  प्रकट  करता

 क्री  संयद  शहाबुद्दोन  :  अध्यक्ष  मैं  विश्वेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि
 कोई  भी  ऐसी  विश्वाश्यी  या  कार्यकारी  कार्यवाही  जिससे  कायात  सीमा-शुल्क  निकासी  और
 शुल्क  की  अड़चनों  के  माध्यम  से  माल  के  आने  सम्बन्धी  प्रत्रियाओं  को  कारगर  बनाती  निश्चय  ही
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 स्वागतयोग्य  है  और  राष्ट्रीय  हित  में  परन्तु  सीमा-शुल्क  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  मुझे  संक्षिप्त  टिप्पणी
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  सीमा-शुल्क  निकासियों  में  मनमाने  तरीकों  के  सम्बन्ध
 में  लोगों  की  निरन्तर  शिकायतों  से  अवगत  होंगे  । और  इस  समय  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  सीमा-शुल्क  विभाग  का  प्रशासन  उनकी  संवीक्षा  के  अधीन  है  और  क्या  सरकार  प्रशासन  को
 कारगर  बनाने  पर  विचार

 ऐसी  खबर  भी  है--मेरे  विचार  में  शायद  यह  सच  नहीं  है--कि  सरकार  सीमा-शुल्क  प्रशासन  में
 विदेशी  मदद  लेना  चाहती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मन््त्री  महोदय  इस  बात  को  स्पष्ट  मैं  सीमा-शुल्क
 वर्गीकरण  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुसरण  में  नाम-प्रणाली  के  पक्ष  में  हूं  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 हम  अपना  काम  स्वय  देख  सकते  हैं  और  कम-से-कम  इस  क्षेत्र  में  तो  हमें  किसी  विदेशी  अथवा  तकनीकी

 सहयोग  की  आवश्यकता  नहीं

 कर  बकायों  पर  देय  ब्याज  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  यहां  एक  मुह्ा  उठाया  गया  यहां  इस
 विधेयक  मंत्री  महोदय  ब्याज  को  भिन्न-भिन्न  दरें  लागू  करना  चाहते  मैं  इसे  नहीं  समझ  सकता  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  भआाधकर  अथवा  सीमा-शुल्क  आदि  विभिन्न  कर  बकायों  पर  ही  समान  एवं  निर्धारित
 ब्याज  दर  होनी  चाहिए  अपितु  उधार  देने  के  लिए  इसे  अधिकतम  बैंक  दर  से  सम्बन्धित  होना  चाहिए  ।
 या  यह  थोड़ी  ज्यादा  भी  हो  सकती  चाहे  संविधिक  रूप  से  हम  कह  सकते  हैं  कि  जिस  इर  पर
 कर  बकाया  एकत्र  किए  जाएंगे  उस  पर  अधिकतम  बैंक  ऋण  दर  से  एक  या  दो  प्रतिशत  अधिक  ब्याज
 लिया

 ]

 यदि  इच्छानुसार  देय  ब्याज  में  परिवर्तन  करने  का  विवेकाधिकार  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  को
 दे  दिया  जाए  तो  इससे  अपेक्षित  लचीलापन  आएगा  तथा  साथ  ही  वहां  व्याप्त  निरकुशत्ता  के  तत्व  को  यह्

 दूर  करेगा  ।  देय  कर  के  विभिन्न  खण्डों  में  एकरूपता  पद्धति  होनी  जब  सरकार
 करों  की  वापसी  जैसाकि  मेरे  विद्वान  सहयोगी  द्वारा  प्रस्ताव  किया  गया  कम-से-कम  सरकार  को

 इकट्ठे  किए  गए  धन  को  उसी  ब्याज  दर  पर  वापिस  कर  देना  चाहिए  ।

 मुझे  एक  ओर  बात  कहनी  है  ।  जबकि  आयातकर्त्ता  द्वारा  बिल  की  प्रविष्टि  की  रसीद  क्री  प्राप्ति

 के  समय  से  ही  यह  समय-सीमा  होनी  चाहिए--मैं  पूर्णतः  इसके  पक्ष  मे  हुं--भ्रविष्टि  बिल  की  प्रक्रिया  के

 बारे  में  निर्धारित  समय-सीमा  के  सम्बन्ध  में  बिल  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  स्वयं  सी॥  शुल्क  विभाग  को

 झारत  में  माल  पहुंचने  की  तारीख  से  लेकर  शुल्क  निर्धारण  तक  कितना  समय  लगता  है  और  आयातक  के

 हाथों  में  अन्तिम  रूप  से  प्रविष्टि  बिल  के  आने  तक  कितना  समय  लगता  यह्दि  प्रक्रिया  को  कारगर

 बनाया  जाना  तो  इस  पर  भी  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  हम  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 आाहेंगे  कि  यदि  यह  किसी  विधान  द्वारा  सम्भव  नहीं  है  तो  क्या  इसके  लिए  कोई  कार्यकारी  निर्देश  अथवा

 कोई  अन्तनिहिित  तन्त्र  है  कि  कोई  प्रविष्टि  बिल  प्रक्रिया  से  ग्रुजारा  जाए  तथा  निर्धारण  कतिपय

 सीम्र  के  भीत्तर  किया  जाए  तथा  आयातकर्त्ता  को  तब  यह  जानकारी  दी  जाए  कि  बिना  किसो  विलम्ब  के
 उसे  कितना  भुगतान  करना  है  ।
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 अन्त  विलम्ब  शुल्क  अपवतंन  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  विनियम  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  मंत्री

 महोदय  को  उन्हें  जैसे  वे अब  हैं  उससे  कहीं  अधिक  कठोर  बनाना  उस  समय-सोमा

 पर  भी  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 इन  सब  गुणों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  यह  एक  स्वागत-योग्य

 कदम  है  ।

 प्रो०  प्रेम  ध्रमल  :  उपाध्यक्ष  जिस  उद्देश्य  से  यह  बिल  लाया  गया  है  उसका

 हम  समर्थन  करते  आयात  कर्ताओं  ह्वारा  सामान  मंगवाकर  कस्टम  ड्यूटी  न  देना  या  फिर  माल  आफिस
 में  ही  पड़े  रहना  एक  रिवायत  सी  बन  गई  थी  ।  ड्यूटी  का  इनटरस्ट  बढ़ाया  गया  ब्याज  की  दर  बढ़ाई
 गई  है  ओर  जो  रेन््ट  है  उसकी  मात्रा  बढ़ाने  की  बात  कही  है  ।  जिस  बात  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह
 यह  है  कि  सरकार  छोटे-छोटे  स्टंप्स  लेकर  अपना  रिवंन्यू  बढ़ाने  के  लिए  और  जो  लोग  इम्पोर्ट  करें  उसको

 वहां  से  उठाने  और  वेयर  हाउसेस  में  माल  न  पड़ा  उस  पर  प्रयत्न  कर  रही

 मुझसे  पूर्व  जो  वक्त।ओं  ने  बात  कही  है  उस  पर  मैं  भी  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  एक  तो  आपने

 कहा  है  ब्याज  की  20  प्रतिशत  से  30  प्रतिशत  तक  घटती-बढ़ती  दर  क्या  निर्णय  न्यायालय  द्वारा  किया
 जाना  इसे  निर्धारित  क्यों  नहीं  किया  हम  इसको  निश्चित  कर  लें  20  प्रतिशत
 24  प्रतिशत  होगा  और  यह  10  प्रतिशत  का  फ्लकचुएशन  किसके  हाथ  में  किससे  कम  लिया

 किससे  ज्यादा  लिया  यह  बात  उचित  नहीं  साथ  ही  जंसा  मेरे  साथियों  ने  कहा
 कि  जो  धन  इनके  पास  वापिस  आता  जब  वापिस  करती  है  तो  उस  पर  रेट  आफ  इनटरस्ट
 कम  देती  है  ।  जो  सरकार  ने  लेना  है  उसका  महत्व  ज्यादा  बह  ज्यादा  ले  और  किसी  गरीब  का  या

 ऐसे  व्यक्ति  का  जिसका  रिफंड  ड्यू  बनता  उस  रिफंड  को  देने  में  सरकार  ब्याज  का  प्रतिशत  कम  क्यों
 करती  इसमें  मन््त्री  महोदय  संशोधन  तो  नहीं  कर  सकते  लेकिन  उनके  ध्यान  में  सु्ताव  अवश्य  लाना

 चाहूंगा  कि  जो  रिफंड  सरकार  की  ओर  से  हों  विशेषकर  इनकम  टेक्स  इनकम  टैक्स  में  भी  उस  गरीब
 तबके  के  जो  कर्मचारी  लोग  हैं  जिनका  टंक््स  ऐट  सो  डिडक्ट  होता  है  ।

 3.00  मभ०  Go

 उनका  रिफंड  आम  तौर  पर  घटता  जो  करों  की  चोरी  करते  करोड़ों  रुपयों  उनको
 आप  वसूल  नहीं  कर  पाते  इसलिए  मेरा  सुझाव  होगा  कि  जिन  लोगों  का  टी०  डी०  एस०  आपके  पास
 पड़ा  हो  और  असेसमेंट  के  बाद  जो  रिफंड  बनता  उसको  आप  निश्चित  कर  दें  कि  एक  निश्चित  रेट
 पर  24  परसेंट  या  20  परसेंट  इंटरस्ट  चार्ज  करेंगे  ।  जिनकी  ड्यूटी  रिफंड  करनी  पड़ें  उस  समय  उनको
 उसी  रेट  आफ  इण्टरस्ट  पर  वापिस  करे  ।

 अधिकतर  सामान  वेयर  हाउसिंग  में  पड़ा  रहता  है  लोगों  ने  इम्पोर्ट  किया  होता  वे
 उसको  छोड़  कर  चले  जाते  देते  नहीं  हैं  । इस  दिशा  में  आपने  जो  कदम  उठाया  है  वह  सही  है  ।  अनेक
 बार  गोदामों  में  माल  पड़ा  रहता  है  भौर  जब  उन्हें  फुरसत  मिलती  वे  उसे  तब  उठाते  यह  जो
 भावना  आयात  करने  वालों  की  वह  खत्म  होनी  चाहिए  ।
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 जो  रेट  आफ  इण्टरस्ट  की  मुख्यतः  बात  उस  पर  आप  अवश्य  ध्यान  दें  ।  जब  रिफंड  करें  तो
 उसमें  रेट  आफ  इष्टरस्ट  वही  होना  चाहिए  जो  रेट  आफ  इण्टरस्ट  चार्ज  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 इस  बिल  का  समर्थन  करता  ।

 थ्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का  सीमा  शुल्क  से  सम्बन्ध

 है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  भंडार  नहीं  स्टोर  नहीं  है  ।  वेयर

 हाउसिंग  में  जो  माल  बाहर  से  आता  वह  रखा  जाता  है  ।  यह  बात  सच  है  कि  कभी-कभी  इसके  अन्दर
 माल  पड़ा  रहता  हैं  और  सड़ता  रहता  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  उसके  बाजार  भाव  उचित  समय
 रूप  से  नहीं  मिलते  इस  कारण  भी  मनन््त्री  महोदय  को  यह  कदम  उठाना  इसका  मैं  समथंन
 करता

 जो  ब्याज  की  दर  है  और  आज  जो  देने  जा  रहे  उसका  मैं  समर्थन  करता  इसके  अलावा
 सेल्स  इनकम  टैक्स  की  जो  दरें  हैं  और  जो  बैंक  का  इंटरस्ट  इन  तीनों  का  एक  समान  स्वरूप

 होना  चाहिए  ।  अगर  यही  स्थिति  बनी  रही  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  काफी  परेशानियां  होंगी  और
 काला  धन  भी  इससे  पंदा  होगा  तथा  भ्रष्टाचार  भी  पनपेगा  ।

 मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  मेरे  सुझावों  पर  गम्भी  रता  से  विचार

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  अपने  आप  में  बहुत
 छोटा  किन्तु  इसके  व्यापक  परिणाम  निश्चित  रूप  से  मन्त्री  महोदय  द्वारा  कुछ  दरों  में  संशोधन
 की  बात  कही  गई  है  और  उसके  अनुसार  अपना  माल  जो  निश्चित  अवधि  के  बाद  भी  भंडारण  में  रखते

 हैं  छौर  विलम्ब  के  बाद  इसलिए  नहीं  छोड़ते  क्योंकि  बाजार  में  उनकी  कीमतें  कई  बार  काफी  कम  हो
 जाती  उसके  कारण  जो  लाभ  अजित  करना  होता  वह  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  इसमें  वरतंमान  में  जो
 प्रावधान  उसके  अनुसार  सरकार  को  किसी  भी  प्रकार  के  राजस्व  का  लाभ  नहीं  मिलता  है  और  आयात
 कर्ता  अपने  आप  ब्याज  का  लाभ  प्राप्त  कर  लेते  उसके  विपरीत  सरकार  को  उसके  भण्डारण  की  तथा
 उसकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  भी  करनी  पड़ती  है  ।  वर्तमान  विधि  के  अधीन  जो  आयातित  माल  है  और
 जिसको  भण्डारण  में  रखा  जाना  होता  उनका  शुल्क  संदाय  किए  बिना  भी  निक्राप़्ी  नहीं  की  जाती  ।
 विदेशी  पत्तनों  को  जब  तक  माल  वहां  नहीं  भेज  दिया  जाता  उस  अवधि  तक  माल  इस  अवधि  को  कम
 करने  की  दृष्टि  से  तथा  जो  भण्डारण  के  लिए  प्राप्त  किए  जाने  वाला  शुल्क  उसकी  दर  में  भी  संशोधन
 करने  की  दृष्टि  से  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  समझता  इस  तरह  से  राजस्व  का  प्राप्ति  तो
 सरकार  को  होगी  लेकिन  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  जो  ब्यापक  कठिनाइयां  उसके  बारे  में  भी  मैं  इस
 अवसर  का  लाभ  लेते  हुए  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।

 सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  अधिकारियों  की  तरफ  से  जो  व्यवहार  था  काम  किया  जाता
 किसी  प्रकार  उनको  इस  सीमा  शुल्क  जो  चोरियां  उनसे  बचाव  किया  उनको  रोका

 यद्यपि  इस  प्रकार  के  प्रावधान  हैं  लेकिन  फिर  भी  आये  दिन  सीमा  शुल्क  की  बड़ी  मात्रा  में  चोरी  की
 शिकायतें  मिलती  हैं  और  सरकार  को  इस  बारे  में  भी  राजस्व  की  हानि  होती  मैं  चाहृंगा  कि  सरकार
 उसके  बारे  में  प्रावधानों  में  जो  विहित  उन्हें  और  सुनिश्चित  करे  और  हम  इस  प्रकार  के  प्रावधान
 अन्य  सम्बन्धित  विधानों  में  अधिनियमों  में  भी  करे  जिसके  कारण  सीमा  शुल्क  की  चोरी  करने  वालों
 को  ठीक  से  दण्डित  किया  जा  सके  और  उनके  ऊपर  ठीक  से  निगरानी  रखी  जा  सके  ।  मैं  यहां  माननीय
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 मन््त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  भी  आकर्षित  करना  चा.गा  ।  कई  बार  अंधिकारोगण  भी  सीमा  शुल्क  के

 सम्बन्ध  में  अपने-अपने  ढंग  से  विचार  करते  हैं  माल  के  वर्गीकरण  के  बाद  शुल्क  निर्धारित  करने  में  कई

 बार  कुछ  निर्यातकों  को  या  आयातकों  को  उसके  बारे  में  कठिनाई  होती  है  ।  मैं  समझता  हूँ  उन  कठिनाइयों
 को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  अकारण  अधिकारी  उन्हें  परेशान  न
 करें  और  सीमा  शुल्क  के  बहाने  किसी  प्रकार  से  माल  को  बाहर  जाने  से  रोकने  के  संम्ध॑न्ध  में  या  अगर
 आया  हुआ  माल  है  तो  उसको  ठीक  समय  पर  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  और  भण्डारण  की  दृष्टि  से  जो  कुछ
 सुविधाएं  प्राप्त  उन  सुविधाओं  को  उन्हें  प्रदान  कर  सकें  ।

 इसके  साथ  ही  निश्चित  रूप  से  इन  संशोधनों  के  बाद  में  सरकार  इस  प्रकार  का  कोई  भी  कार्य

 नहीं  जिसके  कारण  अधिकारी  इन  प्रावधानों  को  या  इन  संशोधनों  को  या  अधिनियमों  में  आप  जो

 कुछ  संशोधन  करने  जा  रहे  उसका  लाभ  उठायें  और  जो  इससे  सम्बन्धित  पक्ष  उनको  किसी  प्रकार
 की  हानि  पैदा  हो  या  उनके  सामने  संकट  खड़ा  हो  ।

 मैं  एक  बार  ओर  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सीमा  शुल्क  की  तस्करी  के  बारे  में  कड़े  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  और  अधिकारियों  पर  भी  कड़ी  नजर  रखी  जानी  चाहिए  ।  तस्करों  पर  तो  आप  नजर  रखते

 हैं  लेकिन  अधिकारी  भी  किस  प्रकार  से  उनसे  मिलकर  काम  करते  यह  आज  हमारे  यहां  एक  बहुत
 बड़ा  कारण  बन  गया  हैं  कि  सीमा  तस्करी  से  जो  चाहे  माल  आ  जिस  प्रकार  से  आ  जाय  और
 जितना  चाहे  आ  यह  स्थिति  हमारे  लिए  ठीक  नहीं  ह ैऔर  इसी  कारण  हमारे  सामने  जो  कई  प्रकार
 के  संकट  भी  आज  खड़े  हुए  वह  संकट  भी  दूर  होंगे  इसलिए  उनका  भी  कठोरता  से  पालन  क्रिया  जाना

 ]

 श्रौ  राजगोपाल  नायड्  रामासामो  :  उपाध्यक्ष  मैं  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र
 फषगम  की  ओर  से  सीमा  शुल्क  विधेयक  का  खुले  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बहुत  विलम्ब  से  किया  जाने  वाला  उपाय  है  तथा  बेहमान  आयातकर्त्ता  लम्बे  सम्य  से  सीमा
 शुल्क  कानून  की  कमियों  का  दुरुपयोग  करते  आ  रहे  हैं  जिसके  कारण  राजकोष  को  हानि  हो  रही  मैं
 मन््त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वतंमान  प्रावधानों  के  अभाष  में  पिछले  पांच  ब्चों  फे  लौशम
 सरकार  को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  मन्त्री  महोदय  द्वारा  यह  जानकारी  देने  से  सदन  को  यह  पत्ता
 चल  जाएगा  कि  किस  प्रकार  सरकार  राजस्व  अजित  करने  वाले  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  के  प्रति  उदासीम
 बनी  रही  ।  मैं  निश्वय  ही  यह  महसूस  करता  हूं  कि  नौकरशाह्वी  तथा  अर्थशास्त्रियों  को  बहुत  पहले  सरकार
 को  इस  प्रकार  का  विधान  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देनी  चाहिए  थी  ।  अब  संसाधन  संकट
 भंवर  में  फंस  जाने  हम  राजस्व  प्राप्त  करने  के  लिए  चारों  ओर  देख  रहे  हैं  और  इसंलिए  यह  विधेयक
 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 वर्तमान  प्रावधानों  के  आयातित  वस्तुएं  आयातकर्त्ताओं  द्वारा  मिपटान  किए  जाने  तक
 अथवा  विदेशी  बन्दरगाहों  तक  निर्यात  किए  जाने  तक  गोदामों  में  रखी  जाती  आयातकर्त्ता  तीन
 माह  तक  वस्तुओं  को  रख  सकते  हैं  और  इसके  बाद  विलम्ब  से  निपटान  कराने  पर  18  प्रतिशत  की  दर  से
 ब्याज  लिया  जाता  किन्तु  आयातकर्त्ताओं  द्वारा  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण
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 राजकोष  को  बहुत  अधिक  हानि  हो  रही  है  अब  विधेयक  में  गोदामों  में  रखें  जाने  वाले  माल  की  अवधि
 को  कम  करने  तथा  साथ  ही  गोदाम  में  रखे  गए  सीमाशुल्क  लगाए  जाने  वाले  माल  पर  ब्याज  लगाने  का
 प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  शुल्क  का  विलम्ब  से  भुगतान  करने  पर  भी  ब्याज  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इन  संशोधनों  से  सीमा  शुल्क  की  वसूली  में  वृद्धि  होगी  तथा  ब्याज
 की  वसूली  से  राजस्व  पें  भी  बृद्धि  होगी  ।  लेकिन  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  यह  अवश्य  जानना  चाहिए  कि
 जब  जुर्माने  के  अतिरिक्त  चूककर्साओं  को  कंद  की  सजा  जैसा  कठोर  दण्ड  भी  दिया  जाएं  तभी  इस  प्रकार
 के  कानून  निवारण  को  प्रभावी  रूप  से  रोका  जा  सकता  आजकल  और  से  आशिक
 चूककर्त्ताओं  को  केवल  इसलिए  भय  नहीं  होता  है  कि  क्योंकि  उन  पर  जुर्माना  ही  लगाया  बल्कि
 चूंकि  उनको  जेल  में  भी  डाला  जिससे  भार्थिक  चूक  करने  की  अगली  समस्त  गतिविधियां  प्रभाक्ति
 हीती  हैं  ।  ये  कानून  उद्वं श्य  की  पूर्ति  करते  हैं  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  मैं  वित्त  मन््त्री  महोदय  को  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  वे  इसमें
 ऐसा  प्रावधान  भी  शामिल  करें  कि  यदि  गोदाम  से  माल  को  उठाने  में  विलम्ब  होता  है  तो  उस  मामले  में
 एक  से  तीन  महीने  की  कंद  की  सजा  दी  जाए  ।  यह  केवल  अमीर  लोगों  के  चोंचले  हैं  जो समय  पर  माल
 का  निपटान  नहीं  कराते  ।  साधारण  लोग  उसौ  समय  माल  का  आयात  करते  हैं  जब  उन्हें  वास्कव  में  उस
 माल  की  आवश्यकता  होती  है  तथा  वे  शीघ्र  ही  उसका  निपटान  भी  करा  लेते  कानून  में  कंद  के
 दण्ड  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 इस  समय  माल  को  गोदाम  में  रखने  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिद  अनुमति  देने  की  शक्तियां
 बोडड  के  पास  मैं  चाहूंगा  कि  बोर्ड  की  शक्तियों  को सीमित  किया  इस  समय  बोड़ें  के  पास  एक
 वर्ष  तक  अवधि  बढ़ाए  जाने  का  अधिकार  परन्तु  क्या  किसे  भी  चरण  पर  इस  बात  की  जांच  की
 जाती  है  कि  क्या  इन  शक्तियों  का  प्रयोग  बोड  द्वारा  पूर्ण  सावधानी  के  साथ  किया  जाता  है  ?  मेरा

 सुझाव  है  कि  केवल  एक  माह  के  लिए  समयावधि  बढ़ाई  जानी  चाहिए  तथा  इसके  बाद  कोई  अवधि  नहीं
 बढ़ानी  यदि  आयातकर्त्ता  माल  का  आयात  करने  में  असफल  रहता  है  तो  उससे  शुल्क  की

 शुल्क  पर  ब्याज  तथा  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  पर  हए  ख्च  के  लिए  मुकदमा  चलाया
 जाना

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  मेरे  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 ]

 श्री  ताराजन्द  खण्डेलवाल  उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  जो
 विधेयक  सदन  में  विचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  दो-तीन  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।

 अभी  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इसमें  20-  0  परसेट  की  छूट  दी  गई  है  ।  मैं  विशेष
 तौर  पर  जोर  देकर  माननीय  मन््त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  एक  निश्चित  राशि  रखनी
 निश्चित  रेट-आफ  इन्टरेस्ट  रखना  चाहिए  ।  मैं  पूछना  चाहता  क्या  यह  छूट  आफिसरों  की  मनमानी
 और  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  देने  के लिए  दी  गई  इस  छूट  को  देने  से  आफिसरों  की  मनमानी  होगी
 बौर  फिर  भ्रष्टाचार  का  भी  स्रोत  होगा  |
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 दूसरी  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  लेने  और  देने  में  रेट-आफ  इन्टरस्ट  में  बहुत  बड़ा
 अन्तर  यह  एक  हास्पास्पद  स्थिति  लेने  क ेलिए  20-20  परसेंट  ओर  देने  के  लिए  6  यह
 स्थिति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  किसी  भी  प्रजातन्त्र  देश  की  रवायत  नहीं  इससे  ऐसा  लगता  है  कि

 सरकार  की  जैसे  डिक्टेटरशिप  या  मोनोपोली  इसलिए  इसमें  इतना  बड़ा  भारी  गंप  है  ।  इस  पर  मन्त्री

 जी  को  विचार  करना

 इस  विधेयक  में  जांच  कार्यवाही  के  लिए  सात  दिन  की  बात  कही  गई  है  ।  मैं  इस  बारे  में  कहना
 चाहता  हूं  कि  दो  दिन  तो  फार्मे  लिटी  में  लग  जाते  फार्मेलिटी  के  अलावा  कोन  सी  कंटेगरी  में  अतगंत

 इम्पोर्ट  हुआ  इसका  निर्णय  करने  में  भी समय  लग  जाता  है  तथा  ड्यूटी  रेट  क्या  इस  पर  भी

 डिस्पयूट  हो  जाता  है  ।  इसमें  मेरा  एक  कन्स््ट्रेक्टिव  सजंशन  जहां  सात  दिन  की  बात  कही  गई
 उसके  आगे  यह  और  जोड़  दिया  जाए--यदि  आयातकर्त्ता  तथा  सीमाशुल्क  बिभाग  के  बीच  कोई  विवाद

 नहीं  है  ।  यह  मेरे  तीन  सजेशन्स  हैं  ।

 ]

 प्रो०  सुशान्त  चक्रवली  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए
 मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  इस  सीमा  शुल्क  1991  का  उद्देश्य  सीमा  शुल्क

 1962  के  अधीन  आयात  के  बाद  बिना  सीमा  शुल्क  के  भुगतान  के  गोदाम  में  माल  रखने  से

 मुख्यतया  सम्बन्धित  उपबंधों  को  संशोधित  करना  समुद्र  सीमा  शुल्क  1878  को  इसी
 संसद  में  1962  में  संशोधित  किया  गया  था  और  अब  यहें  मुख्य  अधिनियम  बन  गया  इस  अधिनियम
 का  उद्देश्य  तस्करी  तथा  कर  प्रवंचन  के  विरुद्ध  प्रभावकारी  उपाय  सुनिश्चित  करते  हुए  व्यापार  को
 ईमानदारीपूर्वक  चलाने  के  लिए  प्रत्येक  संभव  प्रयास  से  सुविधा  प्रदान  करना

 अब  संसाधनों  के  अभाव  वित्त  मन्त्री  महोदय  राजस्व  इकट्ठा  करने  के  लिए  बहुत  कठोर  प्रयास
 कर  रहे  हैं  तथा  सीमा  शुल्क  के  रूप  में  राजस्व  को  बढ़ाने  के  लिए  वे  इस  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन
 करना  चाहते  हैं  ।  कुल  मिलाकर  मैं  इस  विधेयक  से  सहमत  हूं  ।  मेरे  विचार  से  इस  विधान  द्वारा  वित्त
 मन्त्री  महोदय  को  200  करोड़  रु०  तक  इक्ट्ूं  होने  की  आशा  इसमें  आयातित  माल  को  हवाई  अह्डों
 तथा  बंदरगाहों  और  साथ  ही  साथ  गोदामों  से  शीघ्र  हटाने  की  भी  व्यवस्था  इस  समय
 कर्त्ताओं  को  बंदरगाहों  से माल  उठाने  क ेलिए  45  दिन  तथा  गोदामों  से  माल  उठाने  के  लिए  तीन  माह
 की  अवधि  का  समय  दिया  जाता  इस  विधान  के  द्वारा  इस  अवधि  को  घटाकर  15  दिन  तथा
 एंक  माह  किया  जा  रहा  है  ताकि  आयातकर्त्ता  सीमा  शुल्क  का  भुगतान  करके  शीघ्र  ही  अपना
 प्रेषण  ले  लें  ।  इससे  देश  के  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  को  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  अब  उद्योगों  को  केवल
 वह  वस्तुएं  अपेक्षित  मात्रा  मे ंआयात  करनी  पड़ेगी  जिनकी  कि  तत्काल  प्रयोग  में  लाये  जाने  की
 आवश्यकता  होगी  ।  1962  के  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  होते  बेईमान  व्यापारियों  की  यह
 पाटी  रंही  है  कि  वे  अपने  माल  को  उनके  गोदामों  में  रख  देते  थे  तथा  बाजार  में  उनका  कत्रिम  अभाव
 उत्पन्न  कर  देते  थे  और  इस  प्रकार  सरकार  राजस्व  से  वंचित  करंते  रहते  थे  ।  जब  वे  माल  का
 निपटान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  तो  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की

 जिसकी  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  जांच  में  कतिपय  साक्ष्य  दिए  गए  वे  प्रक्रिया  में  विलंब
 करते  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  शुल्क  के  रूप  में  कुछ  धनराशि  की  मांग  की  तथा  ये  बेईमान
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 व्यापारी  उतनी  राशि  देने  को  तेयार  भी  हो  गए  जितना  वे  उचित  समझते  थे  ।  उसके  बाद  वे  न्यायालय
 में  चले  गए  ।  3।  1984  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिए  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की
 रिपोर्ट  में  इसी  प्रकार  के  एक  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  समिति  की  यह  रिपोर्ट  ऐसे  ही  एक
 मामले  से  सम्बन्धित  है  जिसमें  एक  बड़े  वस्त्र  द  रिलायंस  इंन्डस्ट्रीज  लि०  ने  पहले  दिल्ली
 उच्च  न्यायालय  से  आयातित  पोलिस्टर  तथा  नाइलोन  फिलामेंट  धाम  पर  क्विादास्पद  सीमा  शुल्क  के
 भगतान  के  विरुद्ध  स्थगन  आदेश  लिया  तथापि  उच्च  न्यायालय  द्वारा  स्थगन  आदेश  दिए  जाने  के

 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  :

 “31.28  करोड़  रु०  के  विशिष्ट  शुल्क  का  अवध  तरीके  से  भुगतान  पार्टी  द्वारा  138
 किएतों  में  दो  वर्ष  की  अवधि  में  किया  गया  जिसे  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  नियमित  रूप  से
 स्वीकार  किया

 कानून  तो  है  तथा  यह  बहुत  अच्छा  किन्तु  सरकार  को  इस  मामले  में  अवश्य  ही
 गम्भीर  होना  चाहिए  तथा  इसमें  जो  कमियां  हैं  उन्हें  अवश्य  दूर  किया  जाना  मैं  नहीं  जानता
 कि  सरकार  अपनी  इच्छा  से  आयात  शुल्क  घटा  रही  है  अथवा  यह  किसी  बाह्य  एजेंसी  द्वारा  निर्धारित
 किया  गया  है  लेकिन  जो  बात  मैं  जानता  वह  यह  है  कि  सरकार  इन  खामियों  को  दूर  करने  में

 बिल्कुल  भी  गम्भीर  नहीं  सीमा  शुल्क  विभाग  इसी  मामले  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया
 उच्च  न्यायालय  का  आदेश  आने  के  सरकार  से  स्पष्टीकरण  और  अनुदेश  मांगे  ।  वित्त
 मन्त्रालय  ने  वह  अनुदेश  भी  नहीं  दिया  ।  मुझे  मालूम  है  कि  सीमा  शुल्क  विभाग  में  बेईमान  अफसर  भरे

 पड़े  लेकिन  जो  ईमानदार  अधिकारी  इन  कमियों  को  दूर  करना  चाहते  उन्होंने  सरकार  से
 स्पष्टीकरण  मांगा  लेकिन  सरकार  इसके  लिए  तंयार  नहीं  हुई  ।  यह  बात  हम  कंसे  कह  सकते  हैं  कि
 करापवंचन  खत्म  हो  जाएगा  ?  मुझे  हिन्डाल्को  लि०  के  एक  मामले  का  उल्लेख  करने  की  अनुमति
 दीजिए  ।  जिस  कर  का  भुगतान  किया  जाना  वह  20  से  30  करोड़  रु०  का  केन्द्रीय
 राजस्व  आसूचना  के  द्वारा  एक  छापा  भी  मारा  गया  ।  अभियोग  लगाने  सम्बन्धी  प्रमाण  भी  मिले  लेकिन
 कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  |  क्या  हम  मामले  से  इसी  तरह  से  निपटेंगे  ?  कानून  हम  बना  सकते
 लेकिन  हमें  उनको  लागू  भी  करना  होगा  ।  क्या  सरकार  इसके  लिए  तंयार  है  ?  हमें  मालूम  है  कि  कम
 करके  बीजक  बनाना  या  अधिक  करके  बीजक  बनाने  से  निपटने  के  लिए  इसी  1962  की
 अन्य  धाराए  हैं  ।  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  रबंया  है  ?  सरकार  मोन  क्यों  है  ?  जब  उसे  पता  है  कि
 समय  बदल  रहा  इस  अधिनियम  में  भी  परिदतेन  करने  की  आवश्कता  तब  सरकार  अधिक  दिखा
 कर  बीजक  बनाने  और  कम  दिखाकर  बीजक  बनाने  सम्बन्धी  मामलों  से  क्यों  नहीं  निपटती  ?  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  ।  सरकार  गैर-कानूनी  व्यापार  से  कंसे  निपटेगी  ?  हम  सभी  को  मालूम  है  कि  केबल
 पिछले  तीन  वर्षों  में  अधिक  दिखाकर  बीजक  बनाने  ओर  कम  दिखाकर  बीजक  बनाने  से  केवल  भारत  से
 ही  2801  बिलियन  डालर  की  पूंजी  बाहर  चली  गई  ।  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  हमें  इस  बात  की
 जानकारी  हैं  |  सरकार  संसद  में  एक  व्यापक  सशोधन  क्यों  नहीं  लाती  जिससे  ये  सभी  खामियां
 दूर  की  जा  सकें  ?

 मैं  फिर  भी  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  फिर  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  मैं
 कुल  मिलाकर  इस  विधेयक  से  सहमत  हूं  लेकिन  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बाद  में  किसी  तारीख
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 को  सरकार  को  एक  व्यापक  विधेयक  लाना  चाहिए  जोकि  इन  खामियों  को  दूर  कर  सके  और  हमारे  देश

 का  जौंकि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  संकट  से  राजस्व  बढ़ाने  में  हमारी  सहायता  कर  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |  में  यह  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  एक
 बार  पुनः  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए  धन्यवाद  ।  इस  विधेयक
 के  विरुद्ध  कुछ  बोलने  के  लिए  मेरे  पास  कोई  विशेष  बात  नहीं  लेकिन  एक  बात  जानने  में  मेरी  रुचि

 है  ।  पत्र  पत्रिक्राओं  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  सरकार  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  मामले  स्विटजरलेंड
 की  कम्पनी  को  सोंपने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  मुझे  आशा  है  कि  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  लेकिन

 मुझे  यह  जानकर  बड़ी  आशंका  हुई  थी  |  यही  कारण  है  कि  में  इस  सम्बन्ध  एक  स्पष्टीकरण  मांगने  के

 लिए  अपनी  बात  कह  रहा  हूं  कि  क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  इरादा  है  अथवा  यदि  इसके  बारे  सोचा
 भी  गया  तो  यह  बात  उन्हें  त्याग  देनी  चाहिए  ।  मेरी  बात  का  मुद्दा  यही  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि
 सीमा  शुल्क  में  कठिनाइयां  होती  हैं  ।  मुझे  पता  है  कि  कतिपय  ऐसी  बात  हैं  जिनके  सीमा  शुल्क  के  संबंध
 में  करने  की  आवश्यकता  है  ।  लेकिन  इस  समाचार  के  सम्बन्ध  में  वास्तविकता  कया  मुझे  आशा  है
 कि  मानतीय  मन्त्री  जी  इसका  स्पस्टीकरण  देकर  हमें  जानकारी  प्रदान

 जिस  सम्त्रालय  में  राज्य  अम्त्रो  रामेश्यर  :  उपाध्यक्ष  हम  वास्तब  में
 साननीय  सदस्यों  के  अआभारी  हैं  जिन्होंने  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  आमतोर  पर  उन्होंने  विधेयक  के
 बंधों  का  शमर्जन  किया  है|

 3.35  झ०  १०

 मालिनी  भट्टालाथं  पीठासोम  हुईं  ]

 मैं  श्री  गिरधारी  लाल  श्री  श्रीवल्लभ  श्री  सेयद  प्रो०

 प्रेम  श्री  राजेन्द्र  डा०  लक्ष्मीनारायण  श्री  राजयोपाल  नायडू
 श्री  ताराचन्व  प्रो०  सुशांत  चक्रवर्ती  और  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  का  विशेष  रूप  से  आभारी

 वे  बोले  और  उन्होंने  बहुत  से  सुझाव  दिए  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  विधेयक  का  आम  प्रस्ताव  विलम्ब  से
 प्रक्रियाओं  को  सुचारु  बनाने  ओर  आयातकों  को  युक्तियुक्त  समय  प्रदान  करने  के  बारे  में  जंसाकि
 माबनोय  सदस्यों  ने  भी  जिक्र  किया  यदि  आयातक  भुगतान  करने  में  विलम्ब  करते  तो  उन्हें  ब्याज
 की  मोज़दा  दरों  का  भुगतान  करना  पड़ेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सदस्यों  ने  यह  जानने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  कया  बैंकों  में  कोई  विलम्ब

 होंगा  और  ब्याज  दर  क्या  होगी--जंसाकि  कहा  गया  है--क्या  यह  20  से  30  प्रतिशत  होगी  ?  विधेयक
 में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  |  शुरूआत  करने  के  हम  इस  सम्बन्ध  में  मौजूदा  बेंक  दर  20

 शत  रखना  चाहते  हैं  । जब  कभी  भी  इसे  बढ़ाया  तो  इस  दर  को  20  से  30  प्रतिशत  नहीं
 किया  जाएगा  ।  इसे  निदिष्ट  करके  इसकी  अग्रिम  रूप  से  घोषणा  की  जाएगी  ।  लेकिन  शुरू  में  यह  दर

 केबल  20  प्रतिशत  होगी  ।  सरकार  की  यह  इच्छा  है  ।
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 एक  साननोय  सदस्य  :  क्या  आप  इसे  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  करेंगे  ?

 भी  रामेश्वर  ठाकुर  :  हम  इसे  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  कर  सक्ते  लेकिन  यह  दर  बढ़ाना  नहीं
 है  कि  एक  पार्टी  से  हम  20  प्रतिशत  वसूल  दूसरी  पार्टी  से  2£  प्रतिशत  तथा  तीसरी  पार्टी  से  हम
 30  प्रतिशत  सरकार  की  ऐसा  करने  में  रुचि  नहीं  लेकिन  यदि  बेंक  की  दरे  घटा  दी  जाएं
 और  अन्य  शर्तें  बदलें  तो  हम  इस  सम्मानित  सभा  के  समक्ष  आना  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  बस्तुतः  30
 प्रतिशत  तक  के  ढांचे  में  ही  दर  को  परिवर्तित  कर  सकते  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  यह  अधिकारियों  के  विवेक  पर  निर्भर  करता  है  ?

 थ्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  नहीं  |  इस  पर  बोडे  और  |सरकार  द्वारा  विचार  किया  जाएगा  और

 इसकी  उचित  समय  पर  घोषणा  की  जाएगी  ।  इसको  अधिसूचित  कर  दिया  इस  समय  यही

 इरादा  है  ।

 जहां  तक  इस  विचार  का  सम्बन्ध  है  कि  विलम्बित  कर  भुगतान  ओर  कर  वापसी  के  लिए
 समान  दर  होनी  मैं  यहां  पर  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  पूर्व  सरकार  से  आय-कर

 कानन  में  यह  प्रावधान  किया  गया  था  कि  विलम्बित  भुगतान  के  लिए  दर  24  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 यह  एक  तरह  से  शास्ति  भुगतान  था  ।  इसमें  किसी  तरह  के  विवेकाधिकार  का  काई  प्रश्न  नहीं  छोड़ा

 गया  था  ।  जो  लोग  विलम्ब  करते  उन्हें  भुगतान  करना  पड़ेगा  ।  जो  लोग  विलम्ब  नहीं  उन्हें

 अगतान  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  वापसी  के  मामले  अनुभव  से  यह  बात  सामने  आती  है  कि  यह  ब्याज  दर

 18  प्रतिशंत  थी  ।  बहुत  से  लोगो  ने  इसमें  यह  करने  कोशिश  की  कि  उन्हें  वापसी  राशि  समय  पर

 प्राप्त  न  क्योंकि  उन्हें  हमसे  ।8  प्रतिशत  ब्याज  प्राप्त  होता  था  जबकि  बेंक  से  ।।  प्रतिणत  ही

 मिलता  था  ।  यह  बात  देखने  में  आई  ।  हमने  अपने  अनुभव  से  यह  बात  देखी  और  हम  इसकी  कुछ  हृद

 तक  प्रतिपूर्ति  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  वे  सरकार  के  पास  पंसा  निवेश  करके

 और  रखकर  इससे  फायदा  उठाएं  ।  आयकर  मामले  में  अब  इसे  घटाकर  12  प्रतिशत  कर  दिया

 गया  इस  बात  का  अथ्थ  है  क्योंकि  यदि  बिलम्ब  होता  जानबूझकर  विलम्ब  होता  तो  शास्ति

 ब्याज  का  भगतान  करना  होगा  ।  यदि  विभाग  द्वारा  विलम्ब  किया  जाता  आम  निक्षेप  दर  का  जहां

 तक  सम्बन्ध  हमने  दर  ।2  प्रतिशत  निर्धारित  की  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया

 यदि  हम  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  कर  की  तरफ  तो  इस  समय  विलम्ब  के  लिए  कोई

 भुगतान  नहीं  किया  गया  है  और  कर  का  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  स्दंव  इसी  तरह  की  बात

 नहीं  होती  हम  यह  संशोधन  भी  कर  रहे  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  कर  कातूनों  में  भी  शास्ति

 ब्याज  और  वापसी  का  प्रावधान  किया  जाएगा  ।  लेकिन  जहां  तक  इस  भाग  का  सम्बन्ध  यह  केवल

 उन्हीं  लोगों  के  लिए  है  जो  कतिपय  निर्दिष्ट  अवधि  के  बाद  धन  रखे  रहंते  हैं  ।  मैं  एक  बात  का

 €पष्टी क  रण  देना  चाहूंगा  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  विचार  यह  है  कि  भाल  को  निकासी  करने  में

 समय  लगेगा  और  उन्हें  कर  का  भुगतान  करना  ऐसी  बात  नहीं

 लगभग  80  प्रतिशत  मामलों  में  उनके  दस्तावेजों  का  7:  घण्टे  के  अन्दर  निपटान  किया  जाता

 है  ।  हम  उनको  दस्तावेज  बापिस  करने  की  तारीख  से  सात  दिन  का  समय  देते  हैं  ।  आरम्भ  में  हम  उनसे

 50  प्रतिशत  का  भुगतान  करने  के  लिए  कहते  हैं  ।  दस्तावेज  प्राप्त  होने  के  सात  दिन  बाद  भी  यदि

 285



 सीमा  शुल्क  विधेयक  17  1991

 भुगतान  बकाया  रहता  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  उन्हें  ब्याज  भी  देना  होगा  ।  हमने  सामान  रखने  के  लिए
 60  दिन  के  समय  को  कम  करके  30-45  दिन  कर  दिया  है  और  तीन  महीने  से  एक  महीने  कर  दिया

 है  ।  यह  उचित  है  और  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  इसका  स्वागत  किया  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  वस्तुओं
 का  आयात  तभी  करते  हैं  जब  इसकी  आवश्यकता  होती  जब  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  किया
 जाता  दै  यद्यपि  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  फिर  भी  वस्तुओं  का  आयात  करने  के  लिए  बहुत
 ही  उच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विदेशी  मुद्रा  दी  जाती  इसका  कोई  औचित्य  नहीं  है  कि  यदि  वे
 निर्माण  अथवा  मानव  उपभोग  के  लिए  आयातित  वस्तुओं  को  प्रयोग  में  नहों  ला  रहे  कभी-कभी
 दवाइयों  का  भी  आयात  किया  जाता  है  और  वे  अस्पतालों  में  मानव  उपयोग  के  लिए  अत्यधिक  अनिवायय

 होती  हैं  ।  यदि  आयातकर्ता  इन्हें  अधिक  समय  तक  गोदामों  में  रखता  है  तो  इसका  कोई  ओचित्य  नहीं
 है  ।  इसलिए  हमने  कहा  है  कि  उन्हें  इसका  निपटान  करना  यदि  वे  निर्धारित  अवधि  में  इसका
 निपटान  नहीं  करते  हैं  तो  उन्हें  ब्याज  देना  होगा  और  वे  इसे  कतिपय  अवधि  के  बाद  नहीं  रख  सकते  ।

 यह  एक  अच्छा  प्रावधान  हैं  और  प्रत्येक  सदस्य  ने  इसकी  सराहना  की  थी  और  हस  उनके  आभारी

 जहां  तक  प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  हमने  पहले  ही  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  के  सम्बन्ध  में
 प्रक्रिओं  को  सरल  बना  दिया  है  ।  परन्तु  इसमें  सुधार  की  स्देव  ही  गुंजाइश  रहती  है  और  सरकार
 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  को  सर्देव  तत्पर  रहती  है  कि  आथातकों  अथवा  आम  जनता  को  कोई  परेशानी
 न  हम  इस  काये  में  तेजी  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  हमारे  सभी  महत्वपूर्ण  बन्दरगाहों  पर

 कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  इसलिए  माल  को  छड़ाने  में  विलम्ब  नहीं  होता  है  ।  यदि  वर्गीकरण
 हो  तो  हम  माल  की  निकासी  करने  का  प्रयास  करते  इस  समय  हम  इस  अधिनि्ंय  के  क्रियान्वयन
 में  तेजी  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  हमें  इस  बात  की  चिन्ता  है  कि  उसमें  कोई  बिलम्ब  नहीं  होना

 जहां  तक  एक  साल  तक  समय  बढ़ाने  की  बोर्ड  की  शक्तियों  का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 बोर्ड  की  शक्तियां  बहुत  ही  सीमित  हैं  जो  न  केवल  सामान्य  प्रयोजन  के  लिए  है  बल्कि  यह  राजनयिक
 वस्तुओं  के  लिए  हैं  अथवा  भण्डारण  वस्तुओं  के  लिए  जो  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  कई  वस्तुएं  ऐसी
 हैं  जो  राजनंतिक  स्वरूप  की  हैं  अथवा  शत-प्रतिशत  नियोतोन्मुखी  हैं  ।  बोर्ड  को  जो  अधिकार  प्राप्त  हैं  वे
 केवल  ऐसे  मामलों  पर  ही  लागू  होते  हैं  जिसमें  सीमा-शुल्क  नहीं  लगाया  जाता  ऐसे  सामान  पर  किन्हीं

 राजनयिक  कारणों  या  कुछ  अन्य  कारणों  से  हम  कोई  शुल्क  नहीं  लगाते  ऐसे  मामलों  में  उन्हें
 समयावधि  बढ़ाए  जाने  का  अधिकार  अन्यथा  अन्य  सभी  मामलों  में  सम्बन्धित  अधिकारी  अथवा
 बोर्ड  को  एक  दिन  का  समय  बढ़ाने  का  भी  अधिकार  नहीं  हमारे  यहां  और  शब्द  नहीं

 ब्याज  से  छूट  अथवा  अवधि  बढ़ाए  जाने  सम्बन्धी  कोई  अधिकार  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट
 कानून  है  कि  निर्धारित  अवधि  से  ज्यादा  होने  पर  उन्हें  भुगतान  करना  पड़ता  है  और  30  दिन  की
 निर्धारित  अवधि  तक  वे  सामान  रख  सकते  हैं  और  उसके  पश्चात्  नहीं  ।

 इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  कि  हमारे  निर्यातों  के  साथ-साथ  करों  की  क्या  स्थिति  तो  हम  इस
 सम्बन्ध  में  यह  उल्लेख  करना  चाहेंगे  कि  पूव॑  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  कुछ  अधिक  थे  ।  1959.99  में
 35,410  करोड़  रु०  का  आयात  किया  गया  1990-91  में  43,17,082  करोड़  रुपए  मूल्य  का
 आयात  किया  गया  था  ।  ज॑साकि  आपको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चालू  वर्ष  में  पिछली  सरकार  ने
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 19  1991  से  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देना  बन्द  कर  दिया  हाल  ही  जब  हमारी
 स्थिति  में  सुधार  हुआ  तो  हमने  कुछ  हृद  तक  आयात  को  उदार  बना  दिया  जैसाकि  माननीय  सदस्यों
 को  सन्देह  है--श्री  पाणिग्रही  ने  बताया  है  पास  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  नवम्बर  तक  हमारा
 लक्ष्य  ।  5,705  करोड़  रु०  का  सीमा-शुल्क  प्राप्त  करने  का  हम  12,511  करोड़  र०  वसूल  कर
 पाए  हैं  ।  इसमें  3,  '00  करोड़  रु०  की  कमी  रही  ।  हम  कानूनी  रूप  से  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  हर
 सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  |  पत्तनों  में  सुधार  के  साथ-साथ  इस  स्थिति  में  सुधार  होने  की  सम्भावना

 जहां  तक  उत्पाद-शुल्क  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  हसारा  लक्ष्य  16,668  करोड़  रु०  वसूल
 करने  का  था  और  हमने  16,941  करोड़  रु०  की  वसूली  की  हमें  252  करोड़  रु०  से  अधिक

 की  अतिरिक्त  राशि  प्राप्त  हुई  ।  प्रत्यक्ष  करों  के  सामले  हमने  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  काफी  प्रगति

 की

 मैं  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  प्रशासन
 सरकार  बोर्ड  का  प्राथमिक  उत्त  रदायित्व  किसी  अन्य  को  प्रशासन  सौंपने  का  कोई  प्रश्न  ही
 नहीं  उठता  ।  इससे  सन्देह  प्रतीत  होता  कभी-कभी  हमारे  पास  श्रस्ताव  आते  हैं  ओर  हम  दक्षता
 और  तकनीकी  जैये  विशेष  क्षेत्रों  में  दी  गई  विशेषज्ञों  की  सलाह  अथवा  सेवाओं  की  जांच  करना  चाहते

 इसका  आशय  यह  नहीं  है  कि  हम  किसी  और  को  प्रशासन  सौंप  दें  चाहे  वह  कोई  भी  हो  ।  हमारे
 विचार  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  1987-88  में  प्रस्तुत  किए  गए  लोक  लेखा
 समिति  के  प्रतिवेदन  को  ईमानदारी  से  लागू  करने  के  लिए  लाया  गया  है  ।  जिपतमें  कमियां  बताई
 गई  हैं  और  हमसे  अपेक्षा  की  गई  है  कि  कानूनी  स्थिति  में  सुधार  लाया  जाए  ।  इस  प्रतिवेदन  में  भांडागारों

 से  सम्बन्धित  कानून  में  कतिपय  बुनियादी  परिवत॑नों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जोफि  न  केवल

 शुल्क  भांडागारों  के  संचालन  को  कारगर  बनाने  के  लिए  बल्कि  समग्र  रूप  से  अधंव्यवस्था  के  व्यापक  हित
 के  लिए  भी  आवश्यक  हैं  |  अत्यधिक  सावधानी  के  रूप  में  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  इस  बात  को

 अनिवायं  बना  दे  कि  आयातित  वस्तुओं  के  मालिकों  को  अपने  भांड।गार  बांड  के  साथ  बेंक  गारन्टी

 प्रस्तुत  करनी  होगी  ।  आयातकर्त्ताओं  के  निर्धारित  अवधि  से  अधिक  समय  बढ़ाए  जाने  के  अनुरोध  की

 बत॑मान  प्रथा  को  प्रभावी  रूप  से  समाप्त  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसलिए  हमने  इसका  अनुसरण  किया  है  और  यह  विधेयक  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  को  पूरा  करता  हम  इंस  सदन  को  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  इस  प्रणाली  को  कारगर  बनाने

 विलम्ब  से  बचने  और  आयातकर्त्ताओं  को  अपने  आयात  और  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सभी  सम्भव

 सहायता  देने  के  लिए  हम  पूर्णतः  प्रयासरत  इस  कानून  से  आयातित  वस्तुओं  को  समय  पर  सदुपयोग
 लाने  सहायता  मिलेगी  और  इससे  कुछ  सीम!ः  तक  सरकार  के  राजस्व  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 प्रो०  सुशान्त  चक्रवर्तो  :  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  मन्त्री  महोदय  ने  यह  स्वीकार  किया

 है  कि  सीमा-शुल्क  वसूली  में  कमी  आई  है  ।  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  से  कहा  गया  है  कि

 शुल्क  की  अधिक  वसूली  के  लिए  अपनी  व्यवस्था  में  तेजी  लाएं  ।  यह  भी  किया  जा  रहा
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 हाल  ही  में  दो  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  की  रहस्यमय  मृत्यु  होने  से  सीमा  क्षेत्र  में  तस्करों  और
 सीमा-शुल्क  विभाग  के  मध्य  संघर्ष  ने  एक  नयी  और  निराशाजनक  स्थिति  पैदा  की  निएयय  ही  आपको
 इस  बात  की  जानकारी  होगी  ।

 सभापति  पहोदय  :  आपको  बोलने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।  कृपया  अपनी  बात

 प्रो०  सुशास्त  चक्रवर्ती  :  फोल्ड  में  काम  करने  वाले  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  के  मन  में  भय  व्याप्त
 है  ।  इन  अधिकारियों  में  से एक  की  विधवा  के  प्रति  उदासीन  रवेया  अपनाया  जा  रहा  है  जिसके  कारण
 उनमें  असन्तोष  व्याप्त  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  ।

 ]
 मैं  इस  अवसर  का  उपयोग  मन्त्री  महोदय  से  असम्तोष  के  कारणों  की  जांच  करने

 और  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  अनुरोध  करके  करना  चाहता  हूं  ।  मेरा  यह  मुद्दा  है  ।

 थओ  राभेश्वर  ठाक्र  :  हम  करों  के  न्यायसंगमत  और  ठीक  समाह्ण  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  तन््त्र  को  सभी  तरह  से  दुरुस्त  कर  रहे  किसी  को  भी  तंग  नहीं  किया  जाता  है  ।  लेकिन  इसके
 साथ  ही  जहां  कहीं  चूर्के  और  कमियां  निश्चय  ही  हम  उनको  सुधारने  का  प्रयास  हमें
 इस  बात  का  पता  है  कि  आयात  कम  है  और  हमारे  सीमा-शुल्क  समाहर्ण  भी  कम  इसे  ठीक  उसी

 तरह  से  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  ऐसी  कोई  मंशा  नहीं  है  ।  इसके  साथ  ही  निश्चय  ही
 हम  सभी  लम्बित  मामलों  को  हल  करना  चाहते  सभी  लम्बित  अनुसमर्थन  को  पूरा  करना  चाहते  हैं  ।

 हम  वैध  साधनों  से  उन  मामलों  में  सुधार  करने  और  उनका  समाधान  करने  का  प्रयास  कर  रहे
 किसी  भो  माननीय  सदस्य  के  दिमाग  में  यह  आशंका  नहीं  रहनी  चाहिए  कि  हम  वह  एकत्रित  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  जो  हमें  देय  नहीं  है  ।  हम  वहीं  धन  राशि  एकत्रित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  हमें
 देय  है  ।  हम  उस  धनराशि  को  अधर  में  नहीं  छोड़ेंगे  । सभी  सम्भव  तरीकों  वंघानिक  रूप  से  उचित्त
 माध्यमों  और  तियमों  और  विनियमों  के  क्रियान्वयन  हम  इसे  करने  का  प्रयास  कर  रहे
 हैं  और  हम  इसे  करेंगे  ।  )

 क्री  निमल  कान्ति  चटर्जो  :  शायद  मन्त्री  महोदय  ने  उनकी  बात  सही  ढंग  से  नहीं

 सुनी  ।  उन्होंने  एक  विशेष  मामले  का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  एक  सीमा-शुल्क  अधिकारी  को  जान  से
 मार  दिया  गया  है  और  उसकी  पत्नी  को  उनसे  सही  समर्थन  नहीं  मिल  रहा  उनका  यह  मुद॒दा

 थी  रामेश्वर  ठाकुर  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  व्यक्ति  रूप  से  मुझे
 इसके  बारे  में  बताते  तो  मैं  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रथास  करूंगा  कि  पूरा  न्याय  किया  जाए  ।  बह
 कोई  सामान्य  मामला  नहीं  है  ।

 भ्री  श्रोकांत  जेना  :  हम  यह  समझ  सकते  हैं  कि  यदि  सरकारी  आयात  में  गिरावट
 आती  और  जब  आयात  नहीं  होता  तो  गेर-सरकारोी  आयात  तो  होता  है  ।  यदि  आप  कनाट  प्लेस

 तो  आप  कई  मन्त्रियों  को  वहां  कई  चीजें  खरीदते  हुए  मेर-सरकारी

 वस्तुएं  आयात  की  जा  रही  हमारी  उसके  बारे  में  जानने  में  रुचि  क्या  आप  इस  देश  में  चल  रहे
 गेर-सरकारी  आयातों  पर  कोई  कायंबाह्दी  करना  चाहते  हैं  ?

 288



 रे

 26  1913  सीमा  शुल्क  विधेयक

 क्रो  रामेश्वर  ठाकुर  :  सरकार  निश्चय  ही  सीमा-शुल्क  नियमों  के  बारे  में  चिन्तित  सरकारी
 भआायात  वह  आयात  है  जो  सरकार  के  लेखा  में  आता  यह  एक  विदित  तथ्य  है  कि  लम्बे
 वर्ती  क्षेत्रों  में  जो  समुद्र  और  सड़क  पर  तस्करी  होती  है  ।

 सरकार  के  पास  प्रवतंन  तन्त्र  हमने  प्रवरतंन  तन्त्र  को  मजबूत  कर  दिया  वास्तब  हमने
 इस  सदन  को  पहले  समाहर्ण  और  तस्करी  के  माल  को  पकड़ने  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  पहले  ही  प्रदान  किए
 हैं  वहां  प्रवर्तन  तन््त्र  ने  अन्य  कायं  भी  किए  काभिक  और  उपकरणों  की  सीमाओं  इसे  सभी
 क्षेत्रों  में  पर्याप्त  सक्तिय  किया  गया  है  ।  उन  क्षेत्रों  में  हमने  काफी  कुछ  किया  हम  बहुत  सजग
 तस्करी  को  कम  करने  के  लिए  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे  वास्तविक  स्थिति  यह  हैं  कि  मामलों  के
 परिमाण  और  साथ  ही  संख्या  में  कमी  आई  लेकिन  फिर  भी  यह  हो  रही  है  और  हम  इससे  इंकार

 नहीं  करते  लेकिन  इस  मोर्चे  पर  हम  सक्तिय  हमारे  आदमी  इस  बारे  में  अत्यधिक  सजग  हैं  ।

 श्री  निर्मल  कास्ति  चटलों  :  क्या  कम  हुआ  है--इसको  पकड़ना  या  वास्तविक  तस्करी  ?  आपके

 आंकड़े  तस्करी  को  पकड़ने  के  होंगे  ।

 भरी  रामेश्वर  ठाकुर  :  दोनों  ।

 सभापति  सहोदय  :  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  राजेन्द्र  अग्तिहोत्री  :  मैं  अपना  संशोधन  सं०  1  वापस  लेने  के  लिए-छूथा  की  अनुमति  चछ॒ता
 हूँ  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  माननीय  सदस्य  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति  देक्ती

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  सं०  1  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया

 सभ।पति  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  क्या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे
 हैं  ?

 ह

 भरी  गिरधारों  लाल  भागंध  :  मैं  विदड़ा  बाद  में  करूंगा  पहले  भन््त्री  जो  से  पूछ
 मैंने  सेक्शन  48  का  विरोध  इसलिए  वेयर  हाउसिंग  की  सीमा  को  कम  करने  का  विरोध  इसलिए किया  जैसे  कहीं  पर  प्रदर्शनी  लगती  प्रदर्शनी  में  वह  व्यक्ति  सामान  लाता  सामान  लाकर  रखता

 भदर्शनी  का  समय  एक्सटेंड  हो  जाता  जिस  समय  वह  सामान  बाहर  से  लाते  हैं  50  परखेंट
 ड्यूटी  पहले  दे  देते  हैं  ओर  दुगनी  राशि  का  बांड  दे  देते  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  उस  पर  अन्याय
 करना  ढीक  नहीं  होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  2  महीने  के  समय  की  आप  कमी  करने  जा  रहे  हैं  ।  इससे  ऋषाकनिक
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 दिक्कतें  पैदा  हो  जाएंगी  ।  बार-बार  एप्लोकेशन्स  आप  समय  बढ़ाएंगे  ।  यदि  इन  दोनों  संशोधनों
 के  बारे  में  आप  कुछ  बता  दें  और  स्पष्टीकरण  दे  दें  तो  मैं  आपकी  और  सदन  की  आज्ञा  से  अपने  सशोधनों
 को  विदड्डा  कर  लूंगा  ।  इससे  सदन  का  समय  भी  बच  जाएगा  ।

 थ्रो  रामेश्वर  ठाकूर  :  सभापति  पहली  बात  तो  यह  है  कि  जो  वस्तुएं  शहर  से  मंगायी
 जाती  आयात  की  जाती  वे  अत्यन्त  आवश्यक  बस्तुएं  जो  वस्तुए  हमारे  कृषि  में  प्रयोग

 होती  हैं  और  जो  मानव  जीवन  की  अत्यन्त  आवश्यक  वस्तुएं  हैं--जंसे  दवा  स्वाभाविक  तौर  पर

 हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  ये  वस्तुएं  सरकारी  वेयर  हाउसिंग  में  लम्बे  समय  तक  रखी  अभी  जो
 प्रावधान  45  दिन  और  तीन  महीने  का  उसको  घटाकर  हमने  एक  महीने  का  किया  हैं  ।  सभी  सदस्यों
 ते  सामान्यतः  इसकी  प्रशंसा  की  है  ।

 ब्याज  के  मामले  में  हमें  यह  निवेदन  करना  है  कि  पहले  जब  उनके  डाकुमेंट्स  आ  जाते  उसकी

 हम  जांच  करके  72  घण्टे  में  यथा उसके  आसपास  में  जब  इम्पोटर  को  कागज  वापिस  देते  हैं  तो  उनसे

 यह  अपेक्षा  रखते  हैं  कि  सात  दिन  के  अन्दर  वे  50  परसेंट  तत्काल  जमा  कर  दें  और  50  परसेंट  के
 बांड  दे  इसमें  कोई  ऐसी  बात  नहीं  इसके  मेरे  पास  आंकड़े  मैं  हाउस  का  ज्यादा  समय  नहीं
 लेना  चाहूंगा  ।

 ]

 भाण्डागार  अवधि  के  समाप्त  होने  के  बाद  भाण्डागारों  में  माल  :  माल  की  करोड़
 अन्तग्रेस्त  करोड़  रुपए  ।

 भाण्डागार  में  रखे  माल  का  जहां  5  1991  को  मुक्त  अवधि  समाप्त
 ही  गई  समाहर्तालय  हैं--इस  प्रकार  है  :  माल  का  करोड़  और
 अन्तब्स्त  करोड़  रुपए  ।

 जो  लोग  माल  छोड़  देते  उठाते  नहीं  इस  तरह  के  54  केस  जो  माल  उठाते  नहीं
 जबकि  पीरियड  पूरा  हो  ऐसे  माल  की  कीमत  ।3  करोड़  42  लाख  इस  प्रकार  की  स्थिति  में
 यदि  समय  की  सख्ती  नहीं  बरती  गई  और  ब्याज  भी  नहीं  लगाया  जाए  तो  वह  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं
 होगा  और  उद्योगों  के  हित  में  भी  नहीं  होगा  ।  इसीलिए  समय  की  अवधि  फिक्स  की  गई  है  |  बेंक  का
 ब्याज  जो  20  परसेंट  वे  लगाने  जा  रहे  हैं  ।

 क्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :  मन््त्री  जो  ने  बहत  बातें  स्पष्ट  कर  दी  हैं  और  राष्ट्रीय  हित  की
 बात  कही  इस  कारण  मैं  अपने  संशोधन  को  वापिस  लेता  हूं  ।

 सभापति  सहोदय  :  कया  सभा  यह  अनुमति  प्रदान  करती  है  कि  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  द्वारा
 प्रस्तावित  संशोधन  सं०  2  को  वापस  लिया  जाए  ?
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 अमेक  मानमनोय  सदस्य  :  हां  ।

 प्रस्ताव  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सीसा-शुल्क  1962  में  और  आगे  संशोधन  करने  पर  विचार  किया

 जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुला  ।

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  प्रारम्भ  करेगी  ।  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  से  10  तक  विधेयक  के  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  से  10  तक  विधेयक  सें  जोड़े  गए  |

 क्री  मोतीश  कुमार  :  मेरा  पाइण्ट  ऑफ  आर  माननीय  मन््त्री  जी  भी  वोटिंग  में

 बोल  रहे  ऑय  बोल  रहे  यह  अपर  हाउस  के  मैम्बर  हैं  इसलिए  इनको  कम  से  कम  इतना  तो

 संयम  बरतना  चाहिए  ।  यह  यहां  बोगस  वोटिंग  कर  रहे  हैं

 सभापति  महोश्य  :  इस  बिल  में  तो  सबकी  सहमति  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  |,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ),  अधितियमन  सुत्र  ओर  विधेयक  का  मास  विधेयक  में  जोड़े  गए  ।

 भरी  रामेश्वर  ठाक्र  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”
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 झो  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मुझे  केवल  एक  प्रश्न  पूछना  है  |  मैंने  उनको  अच्छी  तरह
 से  बुना  यह  स्वागत  योग्य  नीति  है  कि  प्रतिकूल  भुगतान  सन्तुलन  में  कमी  करने  के  लिए  वह  आयातों
 को  भ्रतिबन्धित  करने  को  बाध्य  हुए  हैं  |  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आपकी  वसूली  में  कमी  न  केवल
 आयातों  में  कमी  के  कारण  है  बल्कि  आयातों  की  कम  की  गई  दरों  के  कारण  है  या  नहीं  जो  बजट  में
 प्रारम्भ  को  गई  है  ।  क्या  इस  सम्बन्ध  में  आपके  पास  कोई  जानकारी  है  ?  क्या  आप  यह  सुझाव  दे  सकते

 हैं  कि  शुल्क  वसूली  में  कमी  किस  सोमा  तक  आयातों  में  कमी  ओर  किस  सीमा  तक  यह  सीमा-शुल्कों  में
 कमी  के  कारण  हैं  ?

 भी  रासेश्वर  ठाक्र  :  मैं  अब  सही  आंकड़े  नहीं  दे  सकता  लेकिन  यह  एक  तथ्य  है  कि  ऐसा
 आयातों  पर  दबाव  ओर  कम्मी  के  कारण  है  और  इस  तथ्य  के  कारण  है  कि  विगत  बजट

 के  दोरान  कई  मदों  को  दरों  में  कमी  की  रियायत  प्रदान  की  गई  समिश्रित  प्रभाव  सीमा-शुल्क
 में  कुल  कमी  का  कारण  है  ।

 सममापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किता  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 3.53  झ०  प०

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 1991  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अथरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 विधेयक

 सभापति  सहोदय  :  अब  हम  मद  सं०  14  और  15  अर्थात्  व्यापारिक  व्यवहार
 1991  के  निरनुमोदन  के  सम्बन्ध  में  संविधान  संकल्प  ओर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 ब्यापारिक  व्यवहार  दोनों  पर  एक  साथ  विचार  करेंगे  ।

 की  लिल  बसु  :  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :  रँ

 यह  सभा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  1991

 (1991  का  अध्यादेश  सं०  8)  जिसे  राष्ट्रपति  द्वारा  27  1991  को  प्रद्यापित  किया
 गया  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 श्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  संत्रो  के०  जिजय  भास्कर  :  मैं  प्रस्ताव  करता
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  और  कम्पनी
 1956  में  और  आगे  संशोधन  करने  सम्बन्धी  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  1969  को  1969  में  अधिनियमित  किया  गया  था  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  स्वीकृत  उद्देश्य  से आ्थिक  प्रणाली  के  प्रचालन  का  परिणाम  आम  व्यवित  के

 अहित  में  आधथिक  शक्ति  का  जमाव  न  और  एकाधिकार  पर  नियत्रण  और  एकाधिकार  और  अवरोधक
 व्यापार  एकाधिकार  के  विषेध  के  उद्देश्य  से  1-6-1970  को  लागू  हुआ  इस  अधिनियम  में  अनुचित
 व्यापार  व्यवहार  को  इसके  क्षेत्र  के  अन्तगंत  लाने  और  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  के लिए  अधिनियम
 के  उपबन्धों  को  ओद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीतियों  में  परिवतनों  के  अनुरूप  करने  क ेलिए  1982,  1984
 और  1985  में  संशोधन  किए  गए  अधिनियम  के  अनुसार  मूल  दर्शन  कभी  भी  ओऔद्योगिक  वृद्धि  को

 अवरुद  करना  नहीं  था  ।  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  नए  उतपक्रमों  की  स्थापना  के  उनकी
 गतिविधियों  के  एकीकरण  और  जब  कभी  अस्वीकायं  पाए  जाएं  तो  उनका  अधिग्रहण
 के  लिए  बड़े  औद्योगिक  घरानों  एम०  आर०  टी०  पी०  उपक्रमों  के  नाम  से  जाने  जाते  के
 आवेदन-पन्रों  को  सामान्तया  लाइसेंसिंग  उद्देश्यों  के वंध  आधार  पर  अस्वीकार  किया  गया  था  और  ऐसे
 बहुत  कम  मामले  थे  जिनमें  ऐसा  आवेदन-पत्र  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  वाले
 आधारों  १र  अस्वीकृत  किया  गया  था  ।  इस  क्रक्षिया  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  के
 लिए  अधिक  समय  लगने  के  कारण  एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों  द्वारा  शुरूकी  गई  परियोजनाओं
 में  विलम्ब  औद्योगिक  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  जटिलता  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्पर्धात्मक  स्तर
 प्राप्त  करने  और  उच्च  उत्पादकता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूंजी  निवेश  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता
 के  साथ  हमने  देखा  है  कि  निगमित  क्षेत्र  के  निवेश  निर्णयों  से  सम्बन्धित  एम०  आर०  टी०  पी०

 नियम  के  अन्तगंत  प्रतिबन्ध  अपनी  उपयोगिता  समाप्त  कर  चुके  हमारे  तथाकथित  एकाधिकार  वाले
 औद्योगिक  घराने  अमेरिका  और  पश्चिम  यूरोप  के  विशालकाय  औद्योगिक  सग्रृहों  की  तुलना  में  वोने
 नजर  आते  जो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  चला  रहे  हैं  ।  बदलते  अन्तर्राष्ट्रीय  परिहृश्य  में  इन  प्रतिबन्धों
 तथा  नियन्नणों  को  हटाना  और  अपने  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  तक  लाने  को  आवश्यक  समझ्षा

 नई  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  (  '991)  के  अनुरूप  अब  एकाधिका  प्रतिबन्धक  और

 अनुचित  व्यापार  प्रणाली  को  समाप्त  करने  और  उसे  विनियमित  करने  पर  प्रमुख  जोर  दिया  जा  रहा
 जो  सावंजनिक  हित  के  लिए  हानिकारक  हैं  ।  साबंजनिक  क्षेत्र  की  सहकारी  आदि
 को  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की  धारा  3  के  अन्तगंत  उपलब्ध  छूट  को  वापस  ले  लिया  गया  है
 तथा  इन  उपक्रमों  को  उपभोक्ता  संरक्षण  के  हित  में  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  समतुल्य  कर  दिया
 गया  है  ।

 नई  औद्योगिक  नीति  के  लाइसेंस  देना  अब  केवल  18  उद्योगों  के  लिए  ही  आरक्षित
 किया  गया  नए  उपक्रमों  को  स्थापित  करने  अथवा  उनकी  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  पूर्व

 अनुमति  की  धारणा  को  नई  प्रणाली  के  अनुसार  समाप्त  कर  दिया  गया  वतंमान  दृष्टिकोण  के

 अनुसार  प्रधानता  निर्धारित  करने  हेतु  मापदण्ड  अब  कुल  उत्पादित  की  गई  किए  गए
 वितरण  अथवा  देश  में  की  गई  सेवाओं  के  25  प्रतिशत  माकिट  शेयर  तक  सीमित  कर  दिया  गया
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 अब  केवल  शेयरों  के  अधिग्रहण  और  उनके  अन्तरण  के  सन्दर्भ  में  ही  प्रासंगिक  जिसकी
 परिणति  या  तो  प्रधानता  का  सृजन  है  अथवा  उसमें  वद्धि  ।

 हम  एम०  आर०  टी»  पी०  आयोग  के  जांच  दायरे  में  वृद्धि  करके  इसे  और  अधिक  मजबूत  करने
 का  प्रस्ताव  करते  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  न्यायालय  अवमानना  1971  के  अन्तगंत
 अवमानना  करने  वालों  को  दण्डित  करने  की  शक्ति  भी  आयोग  को  प्रदान  की  आयोग  तथा
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पारित  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  दण्डित  करने  हेतु  उपबन्धों  का  भी
 विस्तार  किया  गया  है  जिससे  कि  वे  त्रुटि  करने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ  निवारक  का  कार्य  कर  सके  ।
 व्याख्यात्मक  त्रुटियों  तथा  परिहाये  मुकदमेबाजी  से  बचने  के  लिए  कतिपय  अन्य  परिवतंन  भी  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 विधेयक  द्वारा  कुछ  संशोधनों  सहित  एम०  आर०  टी०  पी०  1991  को
 प्रतिस्थापित  करना  है  |  अब  विधेयक  पर  यह  गरिमाथुकत  सदन  विचार  कर  सकता  है  तथा  उसे  पारित

 कर  सकता

 4.00  भ०  प०

 सभापति  महोदय  :  इसमें  संशोधन  किए  जाने  हैं  ।  श्री  अग्निहोत्री जी  अनुपस्थित हैं  ।  श्री  भागंव

 कया  आप  इसे  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 ओी  गिरघारी  लाल  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  26  1992  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 ]
 श्री  चित  बसु

 :  आदरणीय  मैं  विभिन््त  कारणों  से  इस  विधेयक  का  विरोध
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इसका  विरोध  करने  के  अनेक  विभिन्न  कारण  हैं  ।  इससे  पहले  कि
 मैं  विस्तार  से  मैं  सामान्य  रूप  से  उन  कारणों  को  बताना  चाहता  हूं  जिनके  लिए  मैंने  यह  प्रस्ताव
 पेश  किया

 यह  एक  विधेयक  के  रूप  सरकार  द्वारा  अब  तक  कुछ  मुट्ठी  भर  लोगों  के  हृथों  में
 ही  धन  के  केन्द्रीकरण  को  कम  करने  के  लिए  किए  गए  सीमित  एवं  काफी  व्यवहार्य  प्रयास  को  निष्प्रभावी
 कर  देगा  ।  अनेक  कारणों  में

 से  यह  एक  कारण  है  जिससे  मैं  इस  अध्यादेश  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा
 हुआ  हू  ।

 मुझे  यह  भी
 सन्देह  है  कि  यह  जब  एक  अधिनियम  के  रूप  में  प्रारित  हो

 तो  यह  सावंजनिक  क्षेत्र  की  निर्णायक  भूमिका  को  भी  कम  कर  देगा  तथा  कुछ  मामलों  में  इसे
 निजी  क्षेत्र  के बराबर  लाकर  छड़ा  करेगा  ।
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 यहू  विधेयक  हमारी  अरथंव्यवस्था  के  लधु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  अस्तित्व  पर  भी  गहरा  आधात
 करेगा  ।

 अन्त  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  भी  कुछ  न  कुछ  खतरा  उत्पन्न

 सामान्य  रूप  से  ये  कुछ  मुख्य  आधार  हैं  जिनके  कारण  मैं  इस  अध्यादेश  का  विरोध  करता

 यह  अध्यादेश  नए  उपक्रमों  को  शुरू  मौजूदा  उत्पादन  क्षमता  में  विस्तार  एककों  को

 एक  करने  अथवा  उनका  विलय  एककों  का  अधिग्रहण  निदेशकों  की  नियुक्ति  अथवा  उपक्रमों
 के  पंजीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में  एकाधिकार  रखने  वाले  औद्योगिक  घरानों  के  प्रतिबन्धों  को  हटाने  की
 व्यवस्था  करता  है  |  इन  सभी  प्रतित्रन्धों  को  हटाने  जो  वर्तमान  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  में

 एक  नए  युग  का  सूत्रपात  होगा  जहां  कम  से  कम  हस्तक्षेप  को  प्रभावी  बनाया  जाएगा  और  एक  पूर्ण
 इकानामीਂ  का  उदय  होगा  जिसकी  सलाह  असन््तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  द्वारा  दी

 गई

 जिस  बात  की  ओर  मैं  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  वह  यह  है  कि  यह  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 स्वीकृत  हमारे  देश  की आधथिक  और  ओद्योगिक  नीति  के  प्रतिकूल  हैं  ।  यह  1956  के  औद्योगिक  नीति

 संकल्प  के  विरुद्ध  यह  नियोजन  अथंव्यवस्था  तथा  नियोजित  विकास  की  संकल्पना  के  हो  विदुद्ध  है  ।

 यह  हमारे  देश  की  अथंव्यवस्था  के  विकासशील  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  की  मूल  अवधारणा  के  ही  प्रतिकूल

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  माननीय  सदन  खतरे  के  इन  विभिन्न  पहलुओं  पर  तिचार
 जो  इस  अध्यादेश  से  उत्छुन  होते  आपको  यह  जानकर  आश्चयं  नहीं  होगा  कि

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  बीस  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  सकल  सम्पत्ति  30,000  करोड़  रुपए  की
 विशाल  राशि  तक  पहुंच  गई  +

 इसका  तात्पये  यह  है  कि एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  जिप्में  आधथिक  शक्ति  का  कुछ  ही
 हाथों  में  केन्द्रीयक रण  होने  को  रोकने  की  कुछ  व्यवस्था  बहुत  अधिक  कारगर  साबित  नहीं  हुआ  है  ।
 अधिनियम  के  इस  असंतोषजनक  निष्पादन  के  औद्योगिक  घरानों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  था  और
 कम  से  कम  कागज  पर  ही  सही  सरकार  का  यह  इरादा  तो  था  कि  वह  आर्थिक  शक्ति  का  कुछ  ही  हाथों
 में  केन्द्रीयकरण  होने  को  रोकना  अथवा  उसे  कम  करना  चाहती  है  ।

 आथिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  राजनीतिक  शक्तित  का  भी  केन्द्रीयकरण  होता
 इससे  देश  में  अस्थिरता  भी  आती  है  ।  यह  सामाजिक  अशांति  तथा  सामाजिक  तनाव  को  भी  जन्म  देती
 है  ।  ये  सभी  जो  आज  हमारे  देश  के  समक्ष  आधथिक  शक्ति  का  कुछ  ही  हाथों  में  बनुचित
 केन्द्रीयकरण  राजनीतिक  शक्ति  का  कुछ  ही  हाथों  में  केन्द्रीयकरण  होने  और  अन्तोगत्वा  हमारे  देश
 की  दफ्तरशाही  के  मजबूत  होने  अर्थात्  वे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  जो  आज  हारे  देश  में  कार्यरत  हैं--को
 मजबूत  करने  का  परिणाम  हैं  ।
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 अतः  आर्थिक  णक्तित  के  केन्द्रीयकरण  का  हमारे  देश  के  हितों  पर  अनर्थकारी  प्रभाव  पड़ा  पूर्व
 में  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  के  अधिनियमन  तथा  इन  संशोधनों  के  साथ  अधिनियम  के
 न्वयन  को  रोकने  में  जो  भी  थोड़ा  बहुत  प्रयास  किया  गया  उन्हें  अब  ह॒वा  में  फेंक  दिया  गया  है  ।  मुझे
 इस  बात  से  बहुत  ही  प्रसन्नता  हुई  जब  श्री  कुमारमंगलम  ने  भी  इस  पहलू  पर  भी  टीका-टिप्पणी  की  ।

 उन्होंने  कहा  कि  के  केन्द्रीयकरण  को  कम  करने  में  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  किसी  भी

 तरह  से  सहायक  नहीं  रहा  है  ।'  अब  मैं  उनके  विचार  सुनना  चाहता  हूं  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  वह  कहां  चले
 गए  हैं  ।

 उन्होंने  जो  कुछ  पूर्व  में  कहा  उसको  समझ  लेना  बेहतर  के  केन्द्रीयकरण
 को  कम  करने  में  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  किसी  भी  तरह  से  सहायक  नहीं  रहा  है  ।”

 इसीलिए  इसे  संशोधित  किया  जा  रहा  इस  बात  का  आप  भी  समथंन  कर  रहे  हैं  कि  आथिक
 शक्ति  का  कुछ  ही  हाथों  में  केन्द्रीयकरण  होने  को  कम  करने  के  लिए  आपने  पूर्व  में  जो  भी

 थोड़े-बहुत  उपाय  किए  आप  आगे  और  आर्थिक  शक्ति  के  कुछ  हो  हाथों  में
 केख्रीयकरण  के  लिए  मार्ग  प्रशस्त  करके  उन्हें  समाप्त  कर  रहे  स्वाभाविक  रूप  ऐसी
 आशा  की  जा  रही  थी  कि  इस  दिशा  में  संशोधन  किया  जाएगा  ।  हम  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम
 को  और  अधिक  मजबूत  करने  के  लिए  एक  संशोधन  करना  चाहते  थे  जिससे  कि  आधिक  शक्ति  के
 केन्द्रीयक रण  को  रोका  जा  सक्रे  ।  हम  भी  यही  चाहते  हैं  । आप  एक  संशोधन  लाए  जरूर  हैं  परन्तु  यह
 विपरीत  दिशा  में  यहां  आप  उन  सभी  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  जो  स्वयं  इस  अधिनियम
 में  मौजूद  थे  |  यह  अन्य  बुराईयों  को  जन्म  देने  वाला  संशोधन  यह  पश्चगामी  इससे  इस
 सदन  का  समथंन  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  निःसन्देह  कुछ  लोग  अवश्य  ही  इसका  समर्थन  करते  हैं  और
 वे  यहां  भी  इसे  अपना  समर्थन  दे  सकते  कुछ  भी  ऐसी  स्थिति  में  आप  उन्हीं  लोगों  पर  भरोसा
 करें  ।  हम  लोगों  पर  भरोसा  न  ¥

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  100  करोड़  रुपए  की  परिसम्पत्ति  सीमा  को  हटाया  जाए  ।
 इसका  सही  तात्पयं  यह  है  कि  यदि  आप  परिसम्पत्ति  सीमा  हटाते  हैं  तो  इसका  वास्तव  में  कुछ  भी
 प्रयोजन  नहीं  रह  जाएगा  ।  इसका  यह  अर्थ  है  कि  सभी  एकाधिकार  घराने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  सीमा  से  बाहर  इसलिए  आपका  कहना  है  कि  आप  एकाधिकार
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  समग्र  रूप  से  निरस्त  कर  रहे  ऐसा  करने  के  बजाए
 आप  अधिनियम  के  एक  भाग  को  हटा  रहे  हैं  ओर  फिर  कह  रहे  हैं  कि  अनुचित  व्यापार  प्रणाली  की
 जांच  करने  के  लिए  एक  आयोग  होगा  ।  इन  दोनों  से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  शथ्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम  बनता  और  अब  जो  बात  सामने  आती  है  वह  यह  है  कि  आप  अधिनियम  के  प्रतिबन्धित
 भाग  को  तोड़  मरोड़  रहे  आथिक  सत्ता  के  बुछेक  हाथों  में  केन्द्रीयकरण  को  रोकने  के  लिए  आधथिक
 उपायों  आर्थिक  तन्त्र  आदि  को  पूर्ण  रूप  से  तोड़ा  मरोड़ा  जा  रहा  निःसन्देह  आप  इस  उपाय  को
 बनाए  रख  रहे  जो  अनुचित  व्यापार  कार्य-५रणाली  के  सम्बन्ध  में  का्यं-निष्पादन  की  अपनी  कार्यवाही
 जारी  रखेगा  ।  लिकिन  इसमें  भी  खतरा  है  |

 अब  मैं  सरकारी  क्षेत्र  में  आने  वाले  संकट  की  बात  करता  मैं  पिछले  30  सितम्बर  के
 एक्सप्रेसਂ  के  सम्पादकीय  लेख  से  एक  वक्तव्य  पढ़ना  चाहता  यह  निम्नानुसार  है  :
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 को  इस  पूर्णतः  उचित  मांग  को  मान  लेने  में  कई  वर्ष  का  समय  लगा  है  ।”

 उनकी  क्या  मांग  है  ?  उनकी  मांग  यह  है  कि  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  समान  रूप  से
 समझा  जाना  यही  मांग  एकाधिकार  घरानों  और  ओऔद्योगिक  घरानों  द्वारा  की  गई  यही
 उरकी  मांग  एक्सप्रेसਂ  लिखता  है  कि  आपने  उन्हें  पुनःस्थापित  करने  अथवा  सरकारी
 क्षेत्र  के  समान  एक  ही  परिधि  अथवा  एक  ही  स्तर  के  अन्तर्गंत  लाने  का  निर्णय  लिया  इसलिए

 एक्सप्रंसਂ  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  सरकार  को  इस  उचित  भर्थात्
 सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  एक  समान  को  मान  लेने  में  कई  वर्ष  का  समय  लगा  इस
 अध्यादेश  से  यही  संकट  उत्पन्न  होता  है  ।  इसमें  आगे  यह  भी  दिया  गया

 एक  लड़ाई  की  सफलतापूर्वक  समाप्ति  को  दर्शाती  है  ।”

 इसका  मतलब  यह  है  कि  इसका  दूसरा  दौर  भी  एक्सप्रेसਂ  में  यह  उल्लेख
 किया  गया  है  कि  लड़ाई  का  एक  दौर  समाप्त  हो  गया  औद्योगिक  घरानों  और  एकाधिकार-घरानों  ने
 लड़ाई  पर  विजय  पाई  है  और  उन्हें  दूसरे  दौर  में  भी  लड़ना  पड़ेगा  और  उन्हें  आशा  है  कि  बे  इसमें  भी
 विजय  पायेंगे  ।

 यदि  आप  अन्तरंष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्वर्बेंक  के  सुझावों  को  देखेंगे  तो  वास्तव  में  हमारे
 औद्योगिक  घराने  यह  बहुत  अच्छी  तरह  से  कह  सकते  हैं  कि  लड़ाई  में  विजय  उन्हीं  की  होगी  ।

 सरकारी  और  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  एक  समान  नहीं  हो  मैं  उनकी  विचारधारा  को  स्पष्ट
 करता  हूं  ।  सरकारी  क्षेत्र  वास्तव  में  सरकारी  यह  इस  सभा  के  प्रति  उत्तरदाई  संसद  की  एक
 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  उस  समिति  के  माध्यम  से  आप  किसी  भी  यदि  कोई  हो
 तो  उसकी  जांच  कर  सकते  इसका  विश्लेषण  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  यह  क्षणिक  नहीं  कहता  कि  सरकारी  क्षेत्र  $  उपक्रमों  के  कार्यंब/रण  में  सुधार  करने
 की  कोई  गुजाईश  नहीं  लेकिन  जब  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  पीछे  विचारधारा  की  बात  करते  हैं  तो  हमें
 लगता  है  कि  यह  सरकारी  प्रयोजन  है  ।  यह  संसद  के  माध्यम  से  जनता  के  प्रति  उत्तरदाई  है  और
 सरकारी  क्षेत्र  वास्तव  में  गेर-सरकारी  हैं  ।

 एक  बार  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  विपक्ष  की  तरफ  से  बोलते  हुए  ये  शब्द  कहें  थे  कि

 सरकारी  क्षेत्र  गे र-सरकारी  कोई  नहीं  जानता  कि  यह  क्या  इसकी  क्या  योजना

 थ्री  म्रलो  देवरा  :  क्या  ?

 क्रो  चिल्र  बसु  :  क्रोध  मत  कीजिए  ।  आप  वहीं  रहो  जहां  हो  ।  मैं  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  सभा
 पटल  पर  नहीं  रखना  चाहता  ।  आप  गंर-सररकारो  क्षेत्र  के  पक्ष  में  ।  उसके  पक्ष  में  ही  रहिए  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इसके  बारे  में  जागृत  और  मैं  भी  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि
 सरकारी  क्षेत्र  वास्तव  में  गेर-सरकारी  हैं  और  सरकार  इसकी  जांच  कर  सकती  यदि  आप  चाहें  तो  हम
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 ब्रहुत  से  उदाहरण  दे  सकते  हैं  ।  यदि  वहां  भ्रष्टाचार  यदि  आयकर  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता
 निगमित  कर  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  है  और  यदि  सरकार  यह  जानना  चाहती  है  कि  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  मे ंबया  हो  रहा  है  तो  वह  इसकी  जांच  कर  सकती  है  ।  लेकिन  वे  गैर-सरकारी  हीं  रहे  हैं  और  अब

 यह  संशोधन  लाकर  सरकारी  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  एक  समान  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  यह्
 सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  खतरा  है  ।

 मूल  अधिनियम  में  औद्योगिक  घरानों  की  जांच  करने  वा  प्रावधान  है  +  उसमें  यह
 घान  है|  इससे  मैं  सहमत  हूं  ।  लेकिन  मेरे  ?2  वर्षों  के  अनुभव  से  मैं  माननीय  मन््त्री  को  यह  अनुरोध
 करूंगा  कि  वे  इस  सभा  को  वे  इस  सभा  को  विश्वास  में  लें  कि अब  तक  कितनी  बार  जांच  की  गई
 है  और  क्या  संसद  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  थ्यापरिक  व्यवहार  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  कोई  चर्चा
 की  गई  कभी  भी  किसी  रिपोर्ट  पर  चर्चा  नहीं  की  गई  ।  और  सरकार  यह  भी  नहीं  जानती  कि  आयोग
 की  इस  रिपोर्ट  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  वास्तव  में  यह  गेर-सरकारी  हैं  और  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  की

 उसके  दोषों  और  उसके  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  की  कभी  गम्भीरता  से  जांच  नहीं  की

 निःसन्देह  यह  प्रावधान  लोगों  को  धोखा  देने  के  लिए  किया  गया  जैसाकि  आपने  विधेयक  में
 निर्णय  लिए  है--जुर्माना  10,000  रुपए  से  बढ़ाकर  10  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  मुझे  बताइए
 कि  इस  जुर्माने  के  प्रावधान  का  वास्तविक  उद्देश्य  क्या  रहा  कितने  उद्योगपतियों  को  दण्डित  किया
 गया  है  ?  कितनों  को  जेल  भेजा  गया  है  ?  अब  तक  लगाया  गया  कुल  जुर्माना  कितना  है  और  उसका
 क्या  परिणाम  हुआ  है  ?  जहां  तक  औद्योगिक  घरानों  का  सम्बन्ध  मात्र  जुर्माने  को  10,000  रुपए  से
 बढ़ाकर  10  लाख  रुपए  करने  से  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  वे  10,000  रुपए  का  भुगतान  कर  सकते  हैं
 तो  और  ।0  लाख  रुपए  का  भी  भुगतान  कर  सकते  क्योंकि  देश  के  कानून  का  उल्लंघन  करके  वे  अधिक
 घन  अर्जित  करते  यदि  वे  10  करोड़  रुपए  अजित  करते  हैं  तो  वे  10  लाख  रुपए  का  भुगतान
 आसानी  से  कर  सकते  इसलिए  गत  22  वर्षों  के  दौरात  सरकार  की  राजमेतिक  अनिच्छुकता  से  इस
 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहा  र  आयोग  को  नि  प्रभावी  बनाया  गया

 श्री  मरलो  देवशा  :  22  वर्ष  ?  एक  वर्ष  से  तो  आप  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  थे  ।

 थ्रो  लिस  बसु  :  आप  इसका  हिसाब  लगा  फिर  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  इस  प्रावधान
 की  ओर  दिलाऊंगा  ।

 एक  प्रावधान  किया  गया  है  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  का  ध्यान  खष्डों  के  संक्षिप्त  विवरणों  की  ओर
 दिलाना  चाहता  जिसमें  यह  कहा  गया  है  :

 9  और  10  क्रमश  घारा  27  और  धारा  का  संशोधन  करते  हैं  और  यह
 उपबन्ध  करते  हैं  कि

 उक्त  उपबन्ध  किसी  भी  उपक्रम  को  लागू  होंगे  ओर  केन्द्रीय  सरकार  वा
 किसी  राज्य  सरकार से  प्राप्त  किसी  निर्देश  के  अतिरिक्त  आयोग  किसी  व्यापार  संगम  या
 उपभोक्ता  आदि  से  परिवाद  प्राप्त  होंने  पर  अथवा  स्वयं  अपने  ज्ञान  या  जानकारी  पर किसी  विषय के  बारे  में  जांच  कर  सकेगा  ।”
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 कहीं  पर  यह  व्यक्तिगत  शिकायतों  के  आधार  पर  भी  हैं  ।  जहां  तक  इन  खण्डों  का
 सम्बन्ध  है  इनमें  सावंजनिक  क्षेत्र  सम्मिलित  हैं  ॥ तब  आप  और  जो  निजी  क्षेत्र  के  विरोधी  कोल
 इंडिया  के  विरुद्ध  शिकायत  दर्ज  कर  सकते  उनका  लक्ष्य  कोल  इण्डिया  के  कार्यकरण  को  सुधारना
 नहीं  उनका  लक्ष्य  बुरा  उनका  उद्देश्य  कोल  इण्डिया  को  कलुषित  करने  तक  सीमित  तब  वे

 कह  सकते  हैं  कि  आपकी  गुणवत्ता  बुरी  वे  ऐसी  ओर  इस  प्रकार  की  बातें  कह  सकते  निजी  क्षेत्र
 में  इस  शिकायत  का  कुछ  शिकायतों  को  प्रोत्साहन  देकर  या  फिर  कुछ  शिकायतों  पर  इनाम  धन

 देने  से  भी  नियन्त्रण  पाया  जा  सकता  है  ।  क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  ऐसा  करने  में  सक्षम  होगा  ?  अपनी  स्वयं
 की  निधियों  से  भुगतान  इस  प्रकार  के  उपद्रव  पर  नियन्त्रण  पाना  सावंजनिक  क्षेत्र  के  लिए  सम्भव
 नहीं  स्वाभाविक  है  कि  इस  प्रकार  की  ओच्छी  इस  प्रकार  की  ब्रुरी  शिकायत  से  हमारे
 देश  को  बुरी  तरह  प्रभाबित  करेगी  और  वे  ऐसी  शरारत  कर  सकते  हैं  ।  मैंने  केवल  एक  ही

 मामले  अर्थात्  कोल  इण्डिया  का  उल्लेख  किया  है  अन्ततः  यह  बुराई  रेलवे  में  फेल  सकती  यह
 बैंकों  में  फैल  सकती  यह  पत्तनों  और  बन्दरगाहों  पर  ओर  यह  श्रभी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 को  अनुचित  व्यापार  प्रणाली  की  परिधि  में  ला  सकती  है  और  हमारे  देश  के  सावंजनिक  क्षेत्र  को  नष्ट

 कर  सकती  ये  भयंकर  वातें  हैं  और  अन्त  में  ये  स्वयं  सावंजनिक  क्षेत्र  को  समाप्त  कर  सकती  यह

 एक  भयंकर  खतरा  है  जिसके  बारे  में  मेरी  इच्छा  है  कि  माननीय  सभा  इस  मामले  में  निर्णय  लेते  समय

 इस  ओर  भी  ध्यान  दे  |  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाईयों  में  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  इस

 सभा  में  किसी  से  भी  असहमत  नहीं  हूं  ।  लेकिन  एकाधिकार  तथा  अवरोघक  व्यापारिक  व्यवहार

 नियम  में  संशोधन  करने  की  कार्य-प्रणाली  उचित  नहीं  है  और  इसके  लिए  अन्य  रास्ते  भी  हैं  ।

 हमारी  ओर  से  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कार्यंकरण  का संबंध

 है  उनके  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रबन्धन  के  भ्रजातंत्रिकरण  के  हमें
 जनक  परिणाम  प्राप्त  होंगे  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  प्रकार  के  कठोर  विधेयक  को  लाने  की  जो

 ओऔद्योगिक  घरानों  और  एकाधिकारी  घरानों  को  शक्ति  प्रदान  करता  सरकार  को  उस  सुझाव  की  ओर

 ध्यान  देना  चाहिए  था  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  के  चेयरमन  के  वक्तब्य  का  उल्लेख  करता  हूं  ।
 उनका  कहना  है  :

 अध्यादेश  सावंजनिक  क्षेत्र  को  अनुशासित  कर

 बह  महानुभाव  सावंजनिक  क्षेत्र  को  अनुशासित  क  रने  के  लिए  वहां  है  ।

 श्रो के०  विजय  भास्कर  रेट्टी  :  मैं  इसमें  विश्वास  करता  हू  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  वे  इस  वक्तव्य  में  विश्वास  रखते  मुझे  पूरा  पाठ  पढ़ने  दें  ।

 भ्री  मरली  देवरा  :  सावंजनिक  क्षेत्र  को  भूल  जाइए  |  उनका  विश्वास  तो  आपको  अनुशासित का
 करने  का  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  हम  सारे  पाठ  की  जानकारी  ग्रहण  कर

 श्री  भ्रली  बेवरा  :  मेरा  अनुशासन  में  विश्वास  है  ।
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 थ्रो  चित्त  बसु  :  तो  आप  अनुशासन  में  विश्वास  रखते  हैं  और  आप  मुझे  अनुशासित  करने
 में  विश्वास  रखते

 श्री  मुरलो  देवरा  :  इसमें  प्रत्येक  का  विश्वास

 श्री  चित्त  बसु  :  आपके  सहित  !  मैं  एक  अनुशासित  सिपाही  हूं  ।  जो  भी  मेरा  समय  खराब  न
 करें  ।  यह  अध्यादेश  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अनुशासित  कर  देगा  और  इन्हें  निजी  क्षेत्र  क ेसमान
 बना  देगा'*ਂ  आप  वक्तव्य  से  सहमत  नहीं  हैं  परन्तु  आपका  विधेयक  यही  कहता  मैं  अपनी
 स्थिति  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  और  आप  अपनी  स्थिति  को  तब  स्पष्ट  करें  जब  आप  अपने  आपको  व्यक्त  कर
 पाने  की  स्थिति  में  हों  ।  इसलिए  मैं  जो  कहता  हुं  वह  यह  कि  हैं  और  इस  अध्यादेश  में  मुझे

 ”  के  विचार  देते  हैं  ।

 थ्रो  भुरलो  क्यों  नहीं  ।

 झो  चित्त  बसु  :  मुझे  इस  बात  पर  आपत्ति  है  जब  आप  कहते  हैं  कि  हमें  की  सलाह
 का  पालन  करना  हमे  विश्व  बंक  की  रूलाह  के  चलना  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  की  सलाह  का  पालन  करना  अथवा  जिस  किसी  को  भी  आप  चुनना  चाहते  हैं  ।  दूसरी

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यह  यह  श्रमिक  वर्ग  और  भारत  के  लोगों  को  एक  भिन्न  रास्ता
 चुनना  चाहिए  ।  इसमें  मूलभूत  अन्तर  हो  सकता  है  और  मुझे  वह  कहना  चाहिए  जो  मैं  अनुभव
 करता  हूं  ओर  आप  वह  कहें  जो  आप  अनुभव  करते  हैं  ।

 4.27  स०  प०

 पो०  एस०  सईद  पोठासोन

 मैं  इस  अध्यादेश  का  विरोध  करता  हूं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  इसे  एक  राजनीतिक
 पार्टी  मुद्दा  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  कुल  मिलाकर  यह  राष्ट्र  के  हित  में  और  हमारे  देश  के  लिए
 राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकृत  आधिक  और  ओद्योगिक  नीति  को  बनाए  रखने  के  हित  में  सरकार  और
 मन्त्री  महोदय  को  चाहिए  कि  वे  इस  विधेयक  को  वापस  लें  ।

 इसलिए  मैं  इस  अध्यादेश  को  अस्वीकार  किए  जाने  सम्बन्धी  यह  सांविधिक  प्रस्ताव  पेश
 करता  हूं  ।

 हे
 इसके  कुछ  अन्य  कारण  भी  हैं  किन्तु  चुंकि  समय  महीं  है  इसलिए  मैं

 नहीं  कर  रहा  ।
 उनका  उल्लेख

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किए  गए  ।

 “  कि  यह  सदन  राष्ट्रपति  महोदय  द्वारा  27  1991  को  प्रसर्यापित  किए  गए
 एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1991  (1991  की

 अध्यादेश  संख्या  8)  को  अस्वीकार  करता  है  ।
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  और  कम्पनी
 1956  में  आगे  संशोधन  करने  हेतु  विचार  करने  के  लिए  लिया  जाए  ।”

 क्री  म्रलो  देवरा  _  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वारा  पेश  किए  गए  एकराधिकार  तथा

 अव  रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक  के  समथन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 यह  सरकार  का  वह  वचन  है  जो  इसने  अपनी  नई  औद्योगिक  नीति  में  दिया  था  ।  मैं  धारा

 पढ़ता  हूं  |

 श्री  नि्भेल  कान्ति  चटर्जो  :  सरकार  उसके  बिना  भी  एकाधिकार  और  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  कम्पनियों  के  प्रति  वचनबद्ध  थी  ।

 क्री  मुरलो  देवरा  :  नई  ओद्योगिक  नीति  की  घारा  में  कहा  गया  है  :

 और  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  कम्पनियों  की  सम्पत्ति  सीमा  को  समाप्त
 किया  जाए  ।”

 यह  सरकार  द्वारा  सही  दिशा  में  उठाया  गया  एक  कदम  है  ।

 मैं  इस  विधेयक  वो  लाए  जाने  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देता  मैं  नहीं  समझता  कि
 विधेयक  को  लाए  जाने  में  अधिक  देर  की  गई  है  ।

 सभापति  महोदय  :  देवरा  आप  कल  बोल  सकते  अब  गृह  मन्त्री  महोदय  एक
 '  वक्तव्य

 देंगे  ।

 4.28  म०  प०

 मन्त्री  द्वारा  वक्तव्य

 11  1991  को  एक  पत्रकार  और  एक  पुलिस  अधिकारों  के
 बोच  हाथापाई  ओर  15  1991  को  नई  दिल्लो  में

 कुछ  तिथ्बती  लड़कियों  को  गिरफ्तारो

 गृह  मंत्रो  सहोदय  (  श्री  एस०  बी०  :  इस  आशय  की  सूचना  मिली  थी  कि  तिब्बती  लोग
 राजधानी  में  चीनी  प्रधान  मन््त्री  की  1:  दिसम्बर  से  ।6  1991  की  यात्रा  के  दौरान

 आंदोलन/धरने  आयोजित  करेंगे  तथा  उसमें  बाधा  उत्पन्न  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  ऐसी  व्यवस्था  की

 गई  थी  जिससे  कि  यात्रा  शांतिपूर्ण  गुजर  जाए  ।

 2.  फिर  भी  तिब्बतियों  द्वारा  कई  प्रदर्शन  किए  गए  जिनमें  से  कुछ  ने  उमग्ररूप  धारण  कर

 तथा  पुलिस  को  एहतियात  के  रूप  में  ऐसे  कई  लोगों  को  गिरफ्तार  वरना  पड़ा  जो  पुलिस  को  ड्यूटी  का

 निर्वहन  करने  के  निर्देशों  का  पालन  करने  का  विरोध  कर  रहे  थे  ।  ऐसी  दो  विशिष्ट  घटनाएं  हैं  जिसकी

 ओर  मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  तथा  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  उससे
 अवगत  कराना  चाहता  हूं  ।
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 3.  पहली  घटना  :।  1991  को  उत्तरी  दिल्ली  में  मजनू-का-टीला  नामक  स्थान  पर
 तिब्बतियों  के  प्रदर्शन  के  दौरान  एक  पत्रकार  पर  हुए  कथित  हमले  के  सम्बन्ध  में  है  ।  दिल्ली  पुलिस  से
 पता  लगाए  गए  तथ्य  इस  प्रकार  हैं  कि  भीड़  पर  अश्नु  गस  छोड़े  जाने  के  बाद  जिस  समय  गिरफ्तारियां
 की  जा  रही  तो  उस  समय  अपर  पुलिस  उत्तरी  भी  कुछ  भागते  हुए  तिब्बतियों  को

 पकड़ने  के  लिए  भाग  रहे  थे  ।  उन्होंने  एक  नीले  रंग  की  जैकेट  पहने  हुए  व्यक्ति  को  उसकी  ज॑कैट  के

 पीछे  से  पकड़  लिया  ।  कई  अन्य  तिब्बती  भी  नीले  रंग  की  जंकेट  पहने  हुए  थे  ।  यह  ब्यक्ति  पीछे  मुड़ा
 और  पुलिस  अधिकारी  ने  नोट  किया  कि  उसके  मुंह  पर  एक  रूमाल  था  ।  शायद  उसने  ऐसा  अश्वु  गंस  से
 बचने  के  लिए  किया  होगा  |  उसी  वक्त  वहां  हाथापाई  हो  उक्त  कारण  से  पुलिस  अधिकारी  उसे
 आसानी  से  पहचान  नहीं  पाया  ।  उस  व्यक्ति  ने  अपना  नाम  श्री  श्रीवास्तव  बताया  और  कहा  कि  वह
 एक  पत्रकार  इस  पर  उसे  पुलिस  अधिकारी  ने  जाने  दिया  ।  श्री  श्रीवास्तव  ने  उसके  बाद  आरोप
 लगाया  कि  उसके  मुंह  पर  किसी  व्यक्ति  ने  थप्पड़  मारा  और  उसकी  पीठ  पर  प्रहार  किया  ।  पुलिस  ने
 इस  आरोप  का  खण्डन  किया  है  ।

 4.  दूसरी  घटना  ।5  1991  की  बताई  जाती  है  जिसमें  बताया  गया  कि  पुलिस  ने
 एक  तिब्बती  लड़की  के  साथ  दुव्यंवहार  किया  जिसे  अन्य  प्रदर्शनकारियों  के  साथ  चीनी  दूतावास  के  पास
 हिरासत  में  लिया  गया  था  ।  दिल्ली  पुलिस  से  तथ्यों  का  पता  लगाने  से  मालूम  हुआ  कि  15-12-91  को लग़भग 3.00 बजे अपराह्न, तिब्बतियों का एक ग्रुप, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, तीन  |
 को  लग़भग  3.00  बजे  तिब्बतियों  का  एक  जिसमें  बड़ी  संख्या  में  महिलाएं  तीन  मूर्ति
 की  तरफ  से  आने  वाले  एक  वाहन  से  इंडोनेशिया  दूतावास  के  पास  उन्होंने  नारे  लगाते  हुए
 चीनी  दूतावास  की  ओर  बढ़ने  की  कोशिश  की  ।  उन्हें  चीनी  दूतावास  से  करीब  50  मीटर  पहले
 केड  पर  हिरासत  में  ले  लिया  गया  ।  उनमें  औरतें  और  एक  पुरुष  पुलिस  की  एक  गाड़ी  चीनी
 दूतावास  के  गेट  पर  खड़ी  थी  और  इन  तिब्बतियों  को  गाड़ी  में  बिठा  दिया  गया  ।  करीब  20  बषंं  की  एक
 लड़की  ने  अचानक  गाड़ी  से  छलांग  लगा  दी  और  नारे  लगाते  हुए  भागने  लगी  ।  उस  पर  काबू  पा  लिया
 गया  और  पकड़  कर  फिर  से  गाड़ी  में  डाल  दिया  ।  चूंकि  गाड़ी  तिब्बतियों  और  पुलिस  जिनमें
 दो  महिला  कांस्टेबल  से  भरी  हुई  इस  लकड़ी  को  एक  सब-इन्स्पेक्टर  ओर  कांस्टेबल  के  साथ
 ड्राइवर  के  केबन  में  चढ़ा  दिया  ।  तब  उन्हें  चाणक्यपुरी  पुलिस  स्टेशन  को  ले  जाया  गया  जोकि  वहां  से
 लगभग  200  मीटर  दूर  है  ।  तिब्बती  भड़के  हुए  थे  और  नारे  लगा  रहे  थे  ।  जब  गाली  पुलिस  स्टेशन  में
 दाब्िल  होने  वाली  सामने  बैठी  लड़की  ने  ड्राईवर  के  हाथों  जो  स्ट्रीयरिंग  ब्हील  पर  यह
 कहते  हुए  झकझोरा  कि  हमें  पुलिस  स्टेशन  क्यों  ले  जा  रहे  होਂ  ।  ड्राईवर  स्ट्रीयरिंग  ब्हील  पर
 नियंत्रण  खो  बैठा  जिससे  गाड़ी  पटरी  स ेटकरा  गई  और  उलट  गई  हालांकि  वह  धीरे-धीरे  चल  रही
 थी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  व्यक्तियों  को  जिनमे  7  तिब्बती  लड़कियां  थी  हल्की  चौटें  आई  ।  इन

 व्यक्तियों  को  राममनोहर  लोहिया  अस्पताल  ले  जाया  गया  और  सभी  को  फर्टं  एड  के  बाद
 डिस्चाजं  कर  दिया  ।  तिब्बती  लड़का  भी  7  जख्मी  लड़कियों  के  साथ  था  ।  शेष  जख्मी  हुई  लड़कियों  को
 चाणक्यपुरी  पुलिस  स्टेशन  लाया  गया  और  दिल्ली  पुलिस  अधिनियम  की  घारा  6:  के  तहत  नजरबन्द
 किया  गया  जिसके  तहत  पुलिस  कानूनी  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  गिरफ्तार  करने  की
 शक्तियां  प्राप्त  इन  लड़कियों  को  3.05  बजे  अपराह्न  पुलिस  स्टेशन  लाया  गया  और  4.30  बजे
 अपराह्न  रिहा  कर  दिया  गया  ।  पूरे  शहर  में  बड़ी  संख्या  में  बल  की  तैनाती  किए  जाने  और  महिला
 पुलिस  कामिकों  की  सीमित  संख्या  को  देखते  हुए  चीनी  दूतावास  के  सामने  केवल  दो  महिला  पुलिस
 कामिक  ही  तंनात  किए  गए  थे  ।  दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि

 किसी भी लड़की ने यह लिखित शिकायत नहीं की है कि पुलिस ने उनके साथ दुव्यंवहार किया था । 802
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 5.  मैं  सदन  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  13  1991  को
 निदेश  पारित  किए  थे  कि  सभी  महिलाओं  ओर  ।8  साल  से  कम  आयु  के  बच्चों  व्यवितगत  जमानत
 के  बगर  ही  13  1991  को  10.  0  बजे  पूर्वाह्न  तक  रिहा  कर  दिया  जाए  ।  दूसरे  गिरफ्तार

 किए  गए  शेष  व्यक्तियों  में  से  कुछ  को  जमानत  प्रस्तुत  करने  +  लिए  दबाव  डाले  बिना  ।4

 1991  को  3.00  बजे  अपराह्न  तक  पसंनल  बांड  पर  ही  रिहा  किया  जाना  बाकी  व्यक्तियों
 को  5000  रु०  के  व्यक्तिगत  मुचलके  और  2000  छु०  की  जमानत  पर  रिहा  किया  जाना  था  ।  उच्चतम
 न्यायालय  ने  आगे  यह  आदेश  पारित  किया  कि  रिहा  किए  गए  व्यक्तियों  को  कानून  का  पालन  करना

 होगा  और  वे  शांति  भंग  नहीं  करेगे  या  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144  के  अन्तगंत  नियमों  का
 उल्लंघन  नहीं  दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों  के

 गिरफ्तार  किए  गए  सभी  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया  है  ।

 चण्डोगढ़  में  भ्रो  इन्द्रजीत  संसद  सदस्य  और  अन्य
 लोगों  की  गिरफ्तारो

 गृह  मन्त्री  सहोदय  एस०  बी०  :  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  के  माननीय  सदस्यों
 को  श्री  इन्द्रजीत  संसद  तथा  अन्य  द्वारा  निषेधात्मक  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  की  गई
 गिरफ्तारी  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।

 2.  चण्डीगढ़  पुलिस  को  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ।  -12-91  को
 पंजाब  राजभवन  तक  एक  जुलूस  निकालेगी  तथा  राजभवन  के  सामने  धरना  देगी  ।  आयोजकों  को  यह्
 बता  दिया  गया  था  कि  संघ  शासित  क्षेत्र  में  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  की  धारा  ।“4  लागू  हैं  तथा  किसी
 भी  जुलूस  को  मध्य  मार्ग  के  उत्तरी  भाग  को  पार  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 3.  फिर  10  महिलाओं  सहित  200  व्यक्तियों  का  एक  जुलूस  सेक्टर  21  के  मकान  नं०
 345  से  आरम्भ  होकर  1'.45  बजे  पूर्वाह्न  सेक्टर  7,  8,  18  और  19  के  चौराहे  पर  पहुंच  गया  ।

 पुलिस  ने  प्रदर्शनकारियों  को  रोक  दिया  इसी  समय  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सांसद  भी  वहां  पर  पहुंच  गए
 उन्हें  बताया  गया  कि  उनमें  से  कुछ  पंजाब  के  राज्यपाल  से  मिल  सकते  हैं  और  उनसे  मिलने  के  लिए
 12.30  बजे  अपराक्ल  का  समय  तय  किया  गया  प्रदर्शनकारियों  ने  राजभवन  को  जाने  की  जिह

 की  ।  जुलूस  में  भाग  लेने  वाले  अपंनी  इस  जिह  पर  अड़े  रहे  और  उन्होंने  अचानक  फिजीकल  बेरीकेड
 को  तोड़कर  मध्य  मार्ग  को  पार  कर  लिया  ।

 4.  तब  जुलूम  सेक्टर  7  और  8  को  विभाजित  करने  वाली  सड़क  पर  आ  गया  ।  यहां  पुलिस
 ने  मानव  अबरोधक  बनाया  और  जुलूस  को  रोकने  का  पश्रयास  किया  ।  उन्होंने  पुलिस  के  मानव
 अवरोधक  को  तोड़  डाला  ।

 5.  पुलिस  ने  वहां  से  15  गज  की  दूरी  पर  पुनः  एक  पुलिस  को  घेरा  बनाया  ।  इस  तीसरे
 रोधक  पर  जब  प्रदशंनकारियों  ने  आगे  बढ़ने  का  प्रयास  किया  तो  उनको  रोक  दिया  यहां
 कारी  नीचे  बैठ  गए  ।  उनसे  अनुरोध  किया  गया  कि  तितर-बितर  हो  जाएं  तथा  पंजाब  के  सज्यपाल  से
 मिलने  के  लिए  एक  प्रतिनिधिमण्डल  भेजें  |  प्रदर्शनकारियों  ने  इस  बात  की  जिह  की  कि  या  तो  उन
 सबको  राजभवन  में  जाने  दिया  जाए  अथवा  उन्हें  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किया  जाए  ।
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 6.  अपराह्न  1.20  बजे  जब्र  जुलूस  में  भाग  लेने  वालों  को  मनाने  के  सभी  प्रयास  असफल  रहे
 श्री  इन्द्रजीत  सांसद  तथा  अन्य  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  107/151  के  अधीन

 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और  सैक्टर  17  स्थित  पुलिस  स्टेशन  ले  जाया  गया  ।  नेताओं  और  महिलाओं
 को  जिप्सियों  और  जीपों  तथा  अन्यों  को  ट्रकों  तथा  बसों  में  ले  जाया  गया  ।  उन्हें  पुलिस  स्टेशन  में  ही
 मजिस्ट्रेट  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया  जिन्होंने  उन्हें  1.45  बजे  अपराह्म  में  रिहा  कर  दिया  ।

 7.  चण्डीगढ़  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  पुलिस  द्वारा  बल  का  प्रयो*  केवल  उसी  समय  किया  गया
 जब  प्रदर्शनकारियों  को  पुलिस  द्वारा  शारीरिक  रूप  से  रोका  जिन्होंने  मानव  अवरोधक
 बना  रखा  था  |

 श्रीमती  गीता  भुलर्जो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  आज  सुबह  बताया  है  कि
 श्रीमती  विमला  डांग  पर  गम्भीर  रूप  से  लाठी  चार्ज  किया  गया  अतः  आपकी  जो  सूचना  है  वह
 बिल्कुल  गलत  है  ।

 थ्रो  निर्मल  कांति  चठजों  :  उनकी  गिरफ्तारी  का  कोई  उल्लेख  बुलेटिन  में  नहीं  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचाये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  अध्यक्ष  को

 सूचना  दी  गई  थी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  संसद  श्री  इन्द्रजीत  ग्रुप्त  की
 गिरफ्तारी  के  बारे  में  अध्यक्ष  को  सूचित  किया  गया  था  ।

 थी  भोगेरा  झा  :  इसका  बुलेटिन  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 श्री  निमेल  क्रांति  चटर्जी  :  यदि  इसका  उल्लेख  हुआ  होता  तो  यह  बुलेटिन  भाग  दो
 में  होता  |

 सभापति  महोदय  :  जब  कोई  वक्तव्य  दिया  जाता  है  तो  सदन  दूसरे  ऊपरी  सदन  की  तरह
 यहां  भी  यह  परम्परा  है  कि  स्पष्टीकरण  हेतु  कोई  प्रश्न  न  पूछे  जाएं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झ्ना  :  हम  लोग  अध्यक्षपीठ  से  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  बुलेटिन  में  इसका
 उल्लेख  )

 भरी  जाजं  फर्नास्डोज  :  अगर  गलत  बयान  हो  तो  ?

 भी  सदन  लाल  ख्राता  :  मैंने  कल  तिब्बतियों  के  बारे  में  कहा  था  तब  इन्होंने
 कल  भी  कहा  था  पुलिस  का  जो  बयान  आया  मैं  उसको  वेरीफाई  कर  रहा  हूं  इसलिए  मुझे  विश्वास
 नहीं  हो  रहा  है  कि आज  उसी  बयान  को  ये  यहां  दे  रहे  या  तो  ये  कहें  कि  मैंने  बयान  वेरीफाई  कर
 लिया''*

 थ्रो  भोगन्द्र  झा  :  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  चण्डीगढ़  में  गिरफ्तार  पहले  उसको  ले  लीजिए  ।

 समापति  महोदय  :  पहले  उनका  बयान
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 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  सभापति  मेरा  निवेदन  दोनों  बातों  के  बारे  में  है  |  तिब्बतियों  के
 ऊपर  कल  जब  हमने  यह  मांग  उस  समय  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  पुलिस  की  तरफ  से

 हमको  जो  स्टेटमैंट  आया  लगता  है  कि  वह  ठीक  नहीं  है  इसलिए  मैं  वरीफाई  कर  रहा  तब  आकर

 यहां  स्टेटमैंट  दूंगा  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 सभापति  महोदय  :  आप  एक  बात  सुनिए  ।  यह  जो  बयान  दिया  बयान  के  ऊपर
 केशन  की  हमारे  यहां  की  परम्परा  नहीं  है  ।

 )

 क्री  मदन  लाल  खुराना  :  सभापति  आज  उन्होंने  फिर  कहा  है  कि  दिल्ली  पुलिस  के  अनुसार
 बयान  दिया  है  ।

 सभापति  भहोदय  :  यहां  जो  भी  बयान  आते  होम  मिनिस्टर  की  तरफ  से  आते  हैं  ।

 कली  सदन  लाल  खुराना  :  सभापति  कल  जो  उन्होंने  कहा  मैं  आपके  माध्यम  से  एक

 बात

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  जो  भी  वक्तव्य  दिया  बह  उन्हीं  का  है  ।

 )

 क्री  मदन  लाल  खराना  :  मैं  पूछना  चाहता  जो  फंक्ट्स  यहां  सदन  को  बताए  गए

 क्या  उन्हें  वेरीफाई  कर  लिया  गया  या  केवल  पुलिस  का  ही  वर्जन  आएगा  या  वेरीफाई  करने  के  बाद

 दूसरा  पक्ष  भी  आएगा  ?  प्रएन  यह  है  कि  पुलिस  ने  ज्यादती  की  पुलिस  ने  अगर  ज्यादती  की  तो

 दूसरी  तरफ  कौन  लोग  कौन  सी  गवाहियां  क्या  दूसरा  पक्ष  भी
 बेरीफाई

 किया  है  ?  आप  तो

 केवल  वन-साइडेड  पिक्चर  बता  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  के  बारे  में  है  ।  इसमें  एक  सीधा  सा  सवाल  यह  एक  एम०

 पी०  गिरफ्तार  होता  जैसी  कि  उन्होंने  सारी  बात  बताई  जब  टाइम  तय  था  गवनंर  तो  वे  कह

 सकते  थे  कि  छः  या  सात  लोग  मिल  सकते  लेकिन  यह  बात  उन्होंने  नहीं  की  ।  उन्होंने  यह  कहा

 कि  हमने  छारा  107  और  ।5।  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  धारा  107  ओर  धारा  5।  के  अन्तगंत

 किन  को  गिरफ्तार  किया  जाता  जो  दंगा  करने  वाले  होते  हैं  शांति  को  भंग  करने  में  ।  मैं  पूछना

 चाहता  क्या  एक  एम०  पी०  शांति  भंग  करने  के  आरोप  में  गिरफ्तार  उसकी  सूचना  अध्यक्ष

 सहोदय  को  आई  या  नहीं  मुख्य  बात  यह  है  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  मा  तो  होम  मिनिस्टर

 साहब  बताएं  कि  जानकारी  मिली  है  या  नहीं  मिली  सूचना  महीं  मिली  है  ।  अगर  सूचना  मिली  होती

 तो  बुलेटिन  में  बुलेटिन  के  अन्दर  वह  नहीं  आया  ।  जिस  अथारिटी  ने  भी  उनको  गिरफ्तार  किया

 चाहे  चण्डीगढ़  एडमिनिस्ट्रेशन  चाहे  पंजाब  पुलिस  नेया  पंजाब  एडमिनिस्ट्रेशन  उसकी  कोई

 सूचना  स्पीकर  साहब  को  नहीं  दी  किसी  एम०  पी०  को  गिरफ्तार  करके  उसकी  कोई  सूचना  न
 यह  विशेषाधिकार  का  मामला  बनता  है  ।
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 मैं  दो  बातें  मन््त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हमको  यह  बताएं  कि  क्या  उन्होंने
 फाई  कर  लिया  था  ओर  एम०  पी०  को  गिरफ्तार  करके  हाउस  को  इन्फार्म  नहीं  किया

 इसलिए  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  बनता  है  या  नहीं  ?  ये  मेरे  दो  प्रश्न  कृपया  स्पष्टीकरण  दे  ।

 ]

 गृह  भस्त्रो  एस०  बो०  :  केवल  एक  विषय  जिस  पर  मैं  अपना

 करण  देना  चाहता  हूं  ।  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  प्रशासन  गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष  को  कल

 2.00  म०  प०  तार  तथा  वायरलेस  संदेश  भेजा  था  ।

 थ्री  जाज॑  फर्नान्डोज  :  सभापति  अगर  पुलिस  का  बयान  ही  गृह  मन्त्री  ने
 किया  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  वह  भी  गलत  बयान  अदालत  की  बात  आपने  यहां  पर  बताई
 कि  उनको  पांच  हजार  रुपए  की  जमानत  पर  छोड़ने  की  बात  थी  |  पांच  हजार  रुपए  की  बात  पुलिस
 की  तरफ  से  कही  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट  ने  दो  हजार  रुपए  की  बात  कही  आपको  जो  भी
 कारी  पुलिस  ने  दी  वह  गलत  जानकारी  दी  पांच  हजार  रुपए  का  बांड  ओर  दो  हजार  रुपए  की
 सिक्योरिटी  ऐसी  बात  थी  नहीं  ।  आज  सुबह  सुप्रीम  कोर्ट  में  मैं  स्वयं  खड़ा  जो  स्टेटमेंट  आपकी

 पुलिस  ने  वहां  पर  उसमें  केवल  एक  व्यक्ति  से  सिक्योरिटी  लेने  की  बात  उन्होंने  कही  ह ैऔर  कहा
 है  कि  स्थिति  इतनी  भारी  है  कि  किसी  को  भी  नहीं  छोड़ना  चाहिए  क्योंकि  सब  लोग  हिंसा  के  अन्दर  बंद
 किए  गए  थे  ।  जिस  एक  व्यक्ति  से  दो  हजार  रुपए  की  सिक्योरिटी  लेकर  रिहा  कर  दिया  उसमें

 मैजिस्ट्रेट  ने  लिखकर  कहा  है--आप  झूठे  लगते  हो  अतः  आपको  2000/-  रुपए  की  सिक्योरिटी  देनी

 होगी  ।  बाकी  सब  लोग  बिना  किसी  पसंनल  बांड  पर  बिना  शर्त  पर  छोड़  दिए  गए
 आपको  वहां  भी  जिन्होंने  जानकारी  दी  सारी  गलत  दी  है  ।  जो  लड़कियों  के  साथ  व्यवहार
 उनमें  एक  भी  महिला  नहीं  सारी  की  सारी  स्कूल  या  कालेज  की  बच्चियां  वे  21  बच्चियां

 उनके  साथ  जो  व्यवहार  किया  उसके  एफिडेविट्स  हमारे  पएस  उन  बच्चियों  के  स्टेटमेंट्स
 हमारे  पास  पुलिस  थोड़े  ही  स्टेटमेंट  लेगी  कि  हम  लोगों  ने  उनके  साथ  दुब्यंवहार  किया  ।  तीन
 बच्चियां  इसी  जब  हम  आपके  सामने  खड़े  अस्पताल  में  हैं  ।  तेरह  बच्चियों  को  अस्पताल  में  ले
 जाने  का  काम  हुआ  ।  पुलिस  ने  उनके  साथ  बुव्यंवहार  वहां  पर  एक  महिला  पुलिस  नहों  थी  ।

 पुलिस  झूठ  बोलती  है  और  गृह  मन्त्री  जी  के  मुंह  से पुलिस  उस  बयान  को  यहां  पर  दिलाती  अध्यक्ष
 इससे  हमें  बड़ी  अपत्ति  है  ;

 भरी  मोगंख्र  झा  :  सभापति  अभी  गृह  मन्त्री  ने  कहा  कि  चंडीगढ़  के  प्रशासन  की  ओर  से
 कल  ही  सूचना  आई  इसमें  एक  बात  जरूर  है  कि  अध्यक्ष  को  अगर  यह  बात  पहुंच  गई  तो  आज  के

 बुलेटिन  में  लोगों  को  सूचना  हो  जानी  चाहिए  ये  चीज  तो  हम  लोगों  को  पता  नहीं  है  या  गृह  मन्त्री
 को  भी  पता  नहीं  हो  लेकिन  इसकी  सूचना  सदन  को  चाहिए  ।  दूसरी  बात  जो  इससे  सम्बन्धित  है  धारा
 151  में  जो  गिरफ्तारी  का  उसे  कागनीजेबल  आफेंस  करने  जा  रहे  उससे  रोकने  इन्द्रजीत
 गुप्त  सांसद  तो  हैं  ही और  यह  सातवीं  बार  वह  कौन  कागनीजेबल  आफेंस  करने  जा  रहे  थे  जिसे
 रोकने  के  लिए  यह  गिरफ्तारी  हुई  ।  यहां  पर  राज्य  सरकार  का  मामला  कह  कर  गृह  मन्त्री  इसको  टाल
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 नहीं  सकते  हैं  क्योंकि  अभी  वह  राज्य  आप  ही  के  मातहत  दुर्भाग्य  से  ही  मगर  वह  आप  ही  के
 मात्तहत  तो  कागनीजेबल  आफेंस  को  कौन  करने  जा  रहे  थे  जिसके  लिए  यह  गिरफ्तारी  हुई  है  ताकि
 हम  सभी  सावधान  हो  जाएं  कि  अगर  हम  कहीं  खास  कर  केन्द्र  शासित  राज्य  तो  हम  किसी
 दफा  में  गिरफ्तार  होने  के  लिए  पहले  से  तेयार  हो  करके  जाएं  ।  अगर  राज्यपाल  से  मिलने  के  लिए  समय
 निर्धारित  हो  और  उस  समय  में  अगर  तो  हम  जाएं  या  कोई  प्रदर्शन  कोई  जुलूस  हो  तो  हम
 जाना  छोड़  उस  समय  जाने  बह  एक  ऐसा  मौलिक  सवाल  है  जो  कल  हुआ  ।  इसके  विषय  में  यह
 मन्त्री  जी  कया  स्पष्टीकरण  देते  हैं  और  आगे  के  लिए  तब  हम  लोग  इस  हिसाब  से  सोचकर  जाएंगे  क्योंकि
 पंजाब  का  मामला  आगे  भी  है  और  चुनात्र  हम  सब  चाहते  मगर  पता  नहीं  पंजाब  में  सांसदों  के  साथ

 चुनाव  में  क्या  ब्यवहार  इसलिए  यह  भयंकर  बात

 सभापति  यह  भविष्य  और  वतंमान  के  लिए  भी  खतरा  है  और  कल  जो  गिरफ्तारी
 जो  बयान  है  उससे  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  राज्यपाल  से  मिलने  के  लिए  इन्कार

 यह  कौन  सा  कागनीजेबल  आफेंस  आप  इस  बात  को  साफ  करें  ।

 आज  जो  मामला  तिब्बत  का  है  तो  तिब्बत  के  लोग  हमारे  यहां  मेहमान  के  रूप  में  हैं  और  जो
 भी  उसका  कारण  हो  हम  उसमें  नहीं  लेकिन  यह  चीन  का  भीतरी  मामला  आटोनोमस
 रिजन  इसको  हम  मानकर  बढ़े  मगर  जो  तिब्बत  के  लोग  हमारे  यहां  मेहमान  हमारा  कत्तंब्य

 है  कि  उनके  लिए  जो  सम्भव  हम  उनकी  खातिरदारी  उनका  भी  ककत्तेब्य  है  कि  किसी  ठेश  से
 हमारा  रिश्ता  बिगाड़ने  में  व ेसहायक  नहीं  हमारा  रिश्ता  संभालने  में  वे  बाधक  नहीं  यह  बात
 उन्हीं  के लिए  नहीं  बल्कि  सभी  के  लिए  जरूरी  अगर  कोई  भारतीय  भी  विदेश  में  है  तो  उनका  भी
 यह  कत्तंब्य  है  ।  तो  खेर  जिन  लोगों  ने  किया  या  जिन  लोगों  ने  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी
 भेहमानी  का  दुरुपयोग  हुआ  है  ।  तो  जिस  तरह  का  बयान  गृह  मन्त्री  ने  दिया  है  कि  ड्राइवर  के  स्टेयरिंग
 को  पकड़कर  उलटाया  और  दुघंटना  हो  गाड़ी  उलट  तो  हम  खुशी  मनाएं  कि  कम  से  कम
 किसी  की  जान  नहीं  लेकिन  गाड़ी  उलट  जाने  के  बाद  उसमें  ज्यादा  लड़कियां  थीं  या  औरतें
 उसमें  फर्क  नहीं  जो  भी  महिला  पुलिस  उसमें  यह  चिन्ता  की  बात  जखर  है  कि  वह  संख्या  में
 ज्यादा  रहनी  चाहिए  अगर  यह  सूचना  नहीं  मिली  होगी  तब  तो  हमारी  पुलिस  निकम्मी  कि
 कितनी  महिलाएं  या  छात्राएं  जा  रही  तो इसके  लिए  पहले  से  सावधान  होने  की  जरूरत  है  क्योंकि
 यह  बात  अखबारों  में  भी  आ  गई  थी  कि  तिब्बत  के  कुछ  लोग  हमारे  विरुद्ध  प्रदर्शन  तो  प्रदर्शन

 गाड़ी  को  उलटना  मैं  नहीं  स्टेयरिग  को  ये  एक  विशेष  बात  है  ।  अगर
 बालिकाओं  ने  भी  किया  तो  मैं  कह  रहा  हूं  कि  उसके  लिए  ज्यादा  महिला  आरक्षी  बल  की  उपस्थिति
 पहले  से  होनी  चाहिए  इस  विफलता  के  यह  भी  गृह  मन्त्री  जी  का  अफ्ना  मामला  दिल्ली
 का  मामला  है  तब  राज्य  की  सरकार  होगी  तो  देखा  जाएगा  ।  तो  इस  मामले  में  दो  बातों  का
 करण  यहां  कर  ममर  यह  चिन्तन  के  लिए  हमारे  सदन  की  ओर  से  आवाज  जानी  चाहिए  कि  हम
 उनके  मेजबान  हैं  वे  हमारे  मेहमान  हैं  और  किसी  देश  से  हमारा  रिश्ता  सुधारने  में  उनको  बाधक  नहीं
 होना  किसी  को  भी  नहीं  होना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  इस  मामले  मेरे  मन  में  जो  महत्वपूर्ण  बात
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 आ  रही  वह  यह  है  कि  राजनीतिज्ञों  का  माग्ग-निर्देश  सिविल  सेवा  के  लोग  अथवा  पुलिस  सेवा  के
 लोग  कर  रहे  हैं  ।  इससे  राजनेतिक  व्यवस्था  को  जो  भारी  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  है
 वह  यह  है  कि  राजनेतिक  प्रशासकों  का  पुलिस  द्वारा  बतायी  गई  बातों  पर  पूरी  तरह
 निर्भर  करता  है  तथा  इनमें  इतनी  निर्भीकता  आ  गई  है  जब  एक  ससद  सदस्य  हिरासत  में  लिया
 जाता  है  तो  उसको  सूचना  भी  नहीं  दी  जाती  मैं  इसे  माननीय  अध्यक्ष  को  सूचित  नहीं  किया  गया

 मानूंगा  ।  तथा  इस  बात  की  पुष्टी  इसी  से  होती  है  बुलेटिन  में  इसका  जिक्र  नहीं  यह
 सचिव  की  भूल  नहीं  हो  सकती  ।  उस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  को  जो  बताना  चाहता  हुं--वह  यह
 है  कि  सारे  देश  में  पुलिस  द्वारा  कहे  गए  वक्तब्य  को  ही  प्रमुखता  दी  जाती  ओर  यह  हमने  आज  देख
 लिया  है  |  जनता के  प्राधिकृत  राजनंतिक  प्रतिनिधि  या  तो  पर  विश्वास  कर  लेते  हैं  अथवा  उसका
 समथ्थंन  कर  देते  हैं  जंसे  कि  अथवा  केरल  या  अन्यत्र  के  मामले  में  हुआ  हमने  इसमें
 अन्तर  रखने  कि  कोशिश  की  है  ।  ड।०  देवी  प्रसाद  पश्चिम  बंगाल  में  कम  ही  रहते  हैं  अन्यथा  उन्हें
 भी  पता  होता  ।  जब  तक  राजनंतिक  प्राधिकारी  सिविल  सेवाओं  तथा  पुलिस  सेवा  आदि  पर  अपनी
 सर्वोच्चता  स्थापित  नहीं  कर  तब  तक  न  केवल  बाहरी  आई०  एम०  एफ०  अपितु  आंतरिक  रूप  से
 भी  सम्पूर्ण  ब्यवस्था  अस्त-व्यस्त  होगी  |  यही  वह  मुद्दा  जिस  पर  मैं  गृह  मन््त्री  महोदय  का  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  जेसे  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  ऊपरी  सदन  की  तरह
 इस  सदन  को  भी  यह  परम्परा  रही  हे  कि  जिस  वक्तव्य  पर  पहले  से  ही  विचार  किया  जा  चुका
 उस  पर  पुनः  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  अथवा  स्पष्टीकरण  नहीं  मांगा  जा  अतः  मैं  गृह
 मन््त्री  जी  आप  द्वारा  उठाई  गई  बातों  पर  स्पष्टीकरण  मांगने  हेतु  अब  नहीं  कह  सकता  ।

 सभापति  भहोदय  :  मैं  उसी  पर  बोल  मुझे  पूरा  कहने  दीजिए  ।  कृपया  मेरी  मदद  कीजिए  ।
 यदि  आप  स्पष्टीकरण  ही  चाहते  हैं  उसके  कई  तरीके  आप  विचार-विमर्श  हेतु  समुचित  नोटिस
 दे  सकते  आप  सभी  लोग  अध्यक्ष  से  मिल  सकते  आपको  विचार-विमर्श  हेतु  कुछ  समय  मिल
 सकता  है  |  वह  अलग  मामला  है  ।  जहां  तक  विद्यमान  नियमों  का  सम्बन्ध  मैं  आपको  स्प्रष्टीकरण
 मांगने  हेतु  अनुमति  नहीं  द ेसकता  ।  ओर  न  ही  मैं  गृह  मन्त्री  जी  को  स्पष्टीकरण  देने  हेतु  कह  सकता  हूं  ।

 अही  बात

 )

 श्री  सोमनाथ  चठजों  :  क्या  मैं  सूचना  प्राप्त  कर  सकता  न  कि  स्पष्टीकरण  ?

 )

 ]

 भो  भोगेर्द  झा  :  सभापति  आपने  ठीक  कहा  गृह  मन्त्री  महोदय  अगर  जवाब  देने
 की  स्थिति  में  नहीं  हैं  तब  तो  आप  उनको  कंपेल  न  लेकिन  अगर  वे  जवाब  देने  की  स्थिति  में  तब
 वे  जवाब  दें  या  कह  दें  कि  जवाब  नहीं  दे  सकते  ।
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 श्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  मेरे  पास  जो  इनफरमेशन  वहां  से  आई  वह  मैंने  आपको  बता  दी
 है  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  गृह  मन्त्री  आपने  सदन  को  कल  आश्वासन  दिया  था  कि  आप

 पालाक्कड़  घटना  पर  अपना  वक्तव्य  देंगे  ।  आप  वह  वक्षतब्य  कब  देंगे  ?

 थो  एस०  बो०  चव्हाण  :  जंसे  ही  मुझे  जानकारी  मिल  मैं  वक्तव्य  दे  दूंगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चर्जो  :  कृपया  उन्हें  अनुस्मारक  यह  एक  प्रकार  की  जानकारी

 है  न  कि  स्पष्टीकरण  ।

 सभापति  महोदय  :  दूसरी  बात  जो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  मेरे  विचार
 अध्यक्ष  महोदय  को  आज  ०  बजे  एक  तार  भिला  है  ।  प्रेषक  का  नाम  तथा  एकदम  स्पष्ट

 नहीं  था  ।  हमें  आज  9  बजे  यह  जंसे  कि  मैंने  कहा  है  प्रेषक  का  नाम  तथा  पदनाम  स्पष्ट  नहीं

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  उपलब्ध  जानकारी  को  बताता  हूं  9  बजे  सचिवालय  का  तार  मिला  ।

 प्रेषक  का  नाम  तथा  पदनाम  स्पष्ट  नहीं  हमने  सदस्यों  को  सूचित  नहीं  किया  ;  यह  स्थिति

 है  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  क्या  यह  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  बर्खास्त  करने  के  लिए  यह  पर्याप्त

 आधार  नहीं  है  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  घटना  कल  12.30  म०  प०  घटी  उन्होंने  मेरी  गिरफ्तारी

 की  सूचना  आज  9  बजे  भेजी  ;

 सभापति  सहोदय  :  इस  सचिवालय  में  हमें  यह  आज  दिनांक  ।7  1991  को  9  बजे

 प्राप्त  हुआ  है  ।

 शो  सोमनाथ  चटर्लो  :  भेजने  का  समय  कया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  भेजने  के  समय  के  बारे  मैं  आपको  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  मेरे

 विचार  से  यह  समय  1.20  म०  प०  है  ।

 क्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाड़डे  :  माननीय  गृह  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  उनको  कल

 2  म०  प०  तार  प्राप्त  हुआ  ।  परन्तु  आज  सुबह  तक  उसकी  सूचना  अध्यक्ष  के  चेम्बर  में  नहीं  भेजी  गयो  ।

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  ज्यादा  अनियमितता  बरती  गई  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 )
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 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  सभापति  मेरे  ख्याल  में  जो  होम  मिनिस्टर  का
 स्टेटमेंट  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  कि  इन्द्रजीत  गुप्त  कानून  को  तोड़ने  में  नहीं  थे  ।  होम  मिनिस्टर
 की  स्टेटमेंट  से  साबित  होता  है  कि  इन्द्रजीत  गुप्त  मौके  पर  जिस  वक्त  प्रदर्शनकारियों  को  जहां
 रोका  जा  रहा  वहां  से  आगे  वे  बढ़  गए  |  इन्द्रजीत  हमारे  सीनिप्रर  मेम्बर  हाउस  के  हैं  और
 इनकी  गिरफ्तारी  के  बारे  में  आपने  इतना  लाइटली  कहा  ।  आपके  यहां  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  है  कि  किस
 अधिकारी  ने  यह  खबर  भेजी  एक  संसद  सदस्य  गिरफ्तार  होता  है  तो  उम्मीद  की  जाती  है  कि  जिले
 के  पुलिस  के  सबसे  बढ़े  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  अधिकारी  होंगे  ।  राज्य  की  कंपिटल  में
 ये  गिरफ्तार  हुए  ।  इस  बात  को  इतना  लाइटली  न  लें  ।  कोई  भी  अफसर  भेज  दे  सूचना  और  उसका
 नाम  और  डेजिग्नेशन  पता  न  एक  या  दो  बजे  भेजे  ओर  दूसरे  दिन  9  बजे  सूचना  यह
 लाइटली  लिया  जा  रहा  आगे  के  लिए  इस  तरह  की  बात  नहीं  होनी  यह  ध्क्रेटेरिएट  से
 हिदायत  जानी  चाहिए  और  होम-मिनिस्टरी  से  भी  हिदायत  जानी  चाहिए  कि  कोई  भी  संसद  सदस्य
 बिरफ्तार  किया  जाता  है  तो  चाहे  जो  अधिकारी  वह  कारण  बताए  कि  किस  हालात  प्रें  गिरफ्तार
 किया  गया  है  ।  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  मना  कर  दिया  कि  हम  नहीं  कानून  यहां  आपकी
 बयान  से  यह  भी  साबित  नहों  होता  ।  आप  कहते  हैं  प्रदर्शनकारियों  ने  जाने  स ेमना  कर  दिया  ।
 कम  पूरी  सूचना  आनी  चाहिए  ।  इन्द्रजीत  गुप्त  न ेकल  इस  सवाल  को  उठाया  भी  था  ।

 ]

 श्री  ई०  अहमद  :  गृह  मन्त्री  जी  ने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  दण्ड  प्रक्रिया

 शंहिता  की  धारा  107  के  तहत  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  विरुद्ध  एक  मामला  पहले  से  ही  दर्ज  किया  जा

 चुका  जहां  तक  मेरी  जानकारी  सामान्यतः  यह  धारा  अपराधी  तथा  निरन्तर  नियमो  का  उल्लंघन
 करने  वाले  के  विरुद्ध  लमाई  जाती  मुझे  कहना  पड़  रहा  है  कि  श्री  इन्द्रजीत  मुप्त  जैसे  बड़े  आदमी
 के  विरुद्ध  घारा  107  लगाई  गई  है|  यदि  सरकार  इसी  प्रकार  निर्बालित  संसद  सदस्यों  के  बिर्ड्ध  धारा
 107  के  तहत  मामले  दर्ज  करती  रही  तो  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यह  अवद्ृननापूर्ण
 निन््दनीय  है  ।

 भरी  संफुदीन  चोधरी  :  केवल  यही  नहीं  है  अपितु  कुछ  तकनीकी  दोष  भी  हैं  |  पंजाब
 में  जिस  प्रकार  की  स्थिति  है  तथा  उस  संदर्भ  में  सी०  पी०  सी०  पी०  भाई०  बी०  जे०
 पी०  तथा  अन्य  पार्टियों  की  जो  भूमिका  रही  उससे  प्रशासन  उन  लोगों  जो  पंज'ब  में  लोगों  की  हत्या
 कर  रहे  के  साथ  ठीक  से  निबटने  में  विफल  रही  है  ।  क्या  ऐसे  लोगों  की  भत्संना  नहीं  की  जानी
 चाहिए  ?  क्या  ऐसे  लोग  पंजाब  में  देश  की  सेवा  कर  रहे  हैं  ?

 मुझे  बड़ा  दुःख  गृह  मन्त्री  जी  यहीं  उन्हें  इसके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  को  आड़े  ह्वाथ
 लेना  चाहिए  ।  राज्यपाल  ऐसे  सम्मानित  जिनके  सम्थंक  अपनी  जान  दे  रहे  के  साथ  इस
 प्रकार  अवहेलनापूर्ण  ढंग  से  निबटने  में  जरा-सा  भी  अच्छा  काम  नहीं  कर  रहे  यह  कोई  तकनीकी
 विलम्ब  का  मामला  नहीं  है  ।  यह  विचार  का  प्रश्न  ये  लोग  पूर्णरूपेण  अक्षम  हैं  तथा  वे  इस  गम्भी  र

 स्थिति में प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हैं ।
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 सभापति  महोदय  :  जैसाकि  मैंने  आपको  बताया  प्रेषक  का  नाम  नहीं  है  लेकिन  कुछ
 आश्वक्षर  और  संख्याएं  उस  पर  दी  हुई  मैं  समझता  हूं  कि यह  उचित  होगा  कि  गृह  मन्त्रालय  सभी

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  सूचित  करे  कि  जब  कभी  भी  वे  अध्यक्ष  या  केन्द्रीय  सरकार  को  टेलीग्राम  भेजें
 तो  उन्हें  अपना  पदनाम  भी  अवश्य  लिखना  चाहिए  ।  टेलोग्राम  में  आरोपों  का  वर्णन  तो  पहले  ही  किया
 गया  है  लेकिन  हमें  यह  नहीं  पता  चलता  क्रि  इसका  प्रेषक  कौन  है  ।  इसलिए  यह  उचित  होगा  कि  भविष्य
 में  यदि  किसी  सांसद  को  हिरासत  में  लिया  जाता  तो  प्रेषक  को  अपने  नाम  के  साथ  पदनाम  भी

 लिखना  चाहिए  ।

 अब  सभा  नियम  193  के  अधीन  मामलों  पर  चर्चा

 )

 ]

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  107  और  15!  तब

 बनती  है  जब  कोई  झगड़ा  कर  रहा  हो  ।

 सभापति  महोदय  :  इसमें  ब्रीच  आफ  पीस  जो  कार्यकर्ता  वहां  या  कहीं  जाते  तो  हम
 लोग  उनके  ऊपर  वही  लागू  करते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आयाय॑  :  गृह  मन्त्री  को  यहां  उठाए  गए  मुद्दे  पर  अपने  विचार

 ब्यक्त  करने

 सभापति  महोदय  :  वह  पहले  ही  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।

 5.00  म०  प०

 नियम  193  के  अधोन  चर्चा

 पिछले  कुछ  महोनों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  भारी  घाटे  को  वित्त
 विदेशों  म॒द्रा  संकट  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  व्राकोष  द्वारा  लगाई  जाने

 वालो  शर्तों  के  संदर्भ  में  देश  को  वतंसान  आर्थिक  स्थिति

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  में  नियम  193  के  अन्तग्रंत  देश  की  आर्थिक  स्थिति  पर  और  आगे

 चर्चा  होगी  ।  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  इस  पर  बोल  रहे  थे  वे  आगे  बोलना  जारी
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 |  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :  सभापति  जब  हम  वर्ष  1991  की

 आधिक  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  1991  के  प्रथम  पूर्वाद्ध  मे ंआयिक  स्थिति  1991

 के  उत्तराद्धं  से  बदल  चुकी  है  ।

 जब  1991  का  वर्ष  शुरू  हुआ  था  तो  तब  आर्थिक  स्थिति  की  तस्वीर  निराशाजनक  ही  नहीं  थी

 अपितु  आशिक  क्षेत्र  पूर्णतः  कुषण्ठित  था  ।  ऐसे  समय  में  ही  जून  के  अन्त  में  वर्तमान  सरकार  को  प्रशासन
 की  बागढोर  संभालनी  पड़ी  |

 हमने  देवा  है  कि  जून  1991,  तक  आर्थिक  स्थिति  पूरी  तरह  से  निराशाजनक  थी  ।  देश  का

 भुगतान  सन्तुलन  इस  स्थिति  में  था  कि  दो  सप्ताह  की  विदेशी  भुगतान  सन्तुलन  की  जरूरतों  को  वह

 मुश्किल  से  चुका  पाता  ।  विःश  मुद्रा  भण्डार  घटकर  2,600  करोड़  रुपए  हो  गया  देश  में  1989-
 90  में  कीमतों  का  बढ़ना  9.1  प्रतिशत  था  लेकिन  अगस्त  1991  में  और  वर्ष  ने  आरम्भ  में  यह  16.4
 प्रतिशत  को  छू  गया  था  |  1991  के  पूर्वाद्ध॑  में  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन  में  केवल  4  प्रतिशत  तक

 ही  धीमी  वृद्धि  हो  पाई  ।  परिणामतः  इससे  न  केवल  देश  में  कीमतों  में  बड़ोत्त री  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  जगत  में  भी  देश  की  साख  निम्नतम  स्तर  तक  हमारा  भुगतान  सन्तुलन  इतना  अनिश्चित
 था  कि  हमें  विश्व  के  किसी  भी  कोने  से  कुछ  भी  मदद  नहीं  मिल  सकी  ।

 जब  वतंमान  सरकार  सत्ता  में  आई  तो  आथिक  स्थिति  इस  प्रकार  थी  ।  सरकार  का  मुख्य  काम
 न  केवल  अथंव्यवस्था  में  बल्कि  अतर्राष्ट्रीय  जगत  में  भी  आर्थिक  पुनर्जीवन  को  बहाल  करना  इसलिए
 राजस्व  नीति  में  अल्पकालिक  और  दीघेकालिक  दोनों  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  कदम  उठाते  अल्पकालिक
 कदम  तो  इसलिए  उठाने  होंगे  क्योंकि  हमें  अपनी  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  से  पार  पाना  यदि  हमारा
 देश  अस््तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  जगत  में  असनी  देयता  भी  नहीं  निभा  पाता  है  त्तो  विश्व  में  हम  किसी  प्रकार  नजर
 उठाकर  चल  इसलिए  वतंमान  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  चलाए  गए  आधथिक  पुनरुद्धार  कार्यक्रम  हममें
 विश्वास  वी  भावना  बहाल  करने  के  लिए  थे  जिससे  हमारे  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके
 ओर  कम-से-कम  विश्व  को  यह  बता  सके  हम  आथिक  रूप  से  इतने  दिवालिया  नहीं  हैं  जितना  कि  पूर्व
 कार  नेइसे  दिखाया  इसी  कारणबवश  सरकार  को  रुपए  की  विनिमय  दर  घटाकर  अन्य  देशों  की  प्रमुख
 मुद्राओं  के  मुकाबले  उसका  अवमूल्यन  ज॑सा  तुरन्त  उपाय  करना  पड़ा  ।  देश  के  भीतर  और  बाहर  दोनों
 जगहों  पर  कीमतों  के  बढ़ने  से  रुपए  के  मूल्य  का  ह्वास  हो  गया  ।  आध्थिक  सुधार  के  लिए  अवमूल्यन  करना
 पड़ा  जिससे  निर्यात  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजकीय  सहायता  को  कम  किया  जा  सके  और  निर्यात  उद्योग
 को  बढ़ाया  जा  सके  |  यदि  हम  अपने  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  चाहते  तो  हमें  अपने
 निर्यात  निष्पादन  की  स्थिति  पर  और  भी  अच्छी  तरह  ध्यान  देना  होगा  ।  इसी  कारणवश  सरकार  को  रुपए
 अवमूल्यन  का  निर्णय  लेना  पड़ा  ।  यदि  अवमृल्यन  को  बहाल  करना  है  तो  निर्यात  उद्योग  को  दी  जाने
 वाली  आर्थिक  सहायता  को  समाप्त  करना  हमें  निर्यात  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  नकद  सहायता
 योजना  को  भी  समाप्त  करना  इस  प्रकार  सरकार  अपने  कोष  का  बड़ा  भाग  बचा  सकतो
 इसके  साथ  ही  साथ  यह  सच  है  कि  अवमूल्यन  के  कारण  हमारे  आयात  में  भारी  कमी  आएगी  ।  अवमूल्यन
 के  कारण  आयात  लागतों  में  कफी  वृद्धि  होगी  ।  यह  एक  अपरिहायं  स्थिति  यदि  हम  अपनी
 आवश्यक  वस्तुओं  का  अभाव  करते  रहेंगे  और  यदि  हमारा  भ्ायात  निर्यात  से  बढ़  जाता  तो  हम
 आत्मनिरभरता  की  नीति  से  कोसों  दूर  हो  जाएंगे  जंसी  कि  पूर्व  सरकार  हो  गई  थी  क्योंकि  उस  समय  हमारा
 आयात  निर्यात  से  कई  गुणा  अधिक  था  और  इस  ओर  उन्होंन  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  इसलिए  इस  स्थिति
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 में  हमें  अवमूल्यन  की  नीति  को  बहाल  करना  पड़ा  |  लेकिन  अगर  सरकार  कुछ  त्वरित  कदम  महीं
 तो  गुद्रा-स्फीति  का  बढ़ता  हुआ  दबाव  अवमूल्यन  के  प्रभाव  को  मिटा  देता  |  अवमृल्यन  का  प्रभाव  कम  न
 हो  जाए  इसलिए  मुद्रानीति  को  कसना  सरकार  ने  मुद्रानीति  के  कसाव  के  लिए  बेंक  ब्याज
 दरों  को  और  पुनः  सहायता  दरों  को  बढ़ा  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  गैर-आधिक  सेवा  क्षेत्र  मे ंअधिक
 घन  लगाने  को  हतोत्साहित  किया  जाएगा  ।

 सरकार  को  अल्पकालिक  उपायों  के  रूप  में  कतिपय  नीतियों  को  भी  देखना  व्यापार  नीति
 का  काय॑  उद्योगों  को  उदार  बनना  था  ताकि  नौकरशाहों  के  शिकंजे  और  कार्यकारिणी  के  विभाजन  से
 उद्योगों  को  नुकसान  न  उठाना  पड़े  ।  यहां  तक  कि  अल्पकालिक  नीति  के  मामले  में  भी  सरकार  को

 मुद्रा-स्फीति  में  वृद्धि  के कारण  पर  विचार  करना  पड़ा  ।  इसका  कारण  घाटे  के  बजट  पर  अधिकाधिक
 निर्भर  करना  घाटे  के  बजट  के  परिणाम  ये  हैं  कि  इससे  मुद्रास्फीति  में  बढ़ोतरी  होती  है  और
 आध्िक  प्रणाली  में  अस्थिरता  आती  है  ।

 पूर्व  सरकार  के  कार्यकाल  में  घाटे  का  बजट  सकल  घरेलू  उत्पाद  पर  8.4  प्रतिशत  था  और

 इसके  परिणामस्वरूप  वर्तमान  सरकार  ने  सत्ता  में  आने  से  पूर्व  यह  भौर  ऊंचाइयों  को  छू
 वित्त  मन्ह्री  महोदय  के  लिए  मुख्य  कार्य  घाटे  के बजट  को  कम  करके  उचित  सीमा  में  लाना

 यह  घोषणा  की  गई  कि  घाटे  के  बजट  को  8.4  प्रतिशत  से  घटाकर  उचित  सीमा  तक  6.5

 शत  कर  टिया  जायेगा  जोकि  समानजनक  स्तर  यह  काय॑  वित्तमन्त्री  महोदय  ने  विभिन्न
 राजस्व  और  अन्य  उपायों  को  अपनाकर  इनमें  से  एक  उपाय  था  प्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  करना  !
 पिछली  मरका र  ने  प्रत्यक्ष  करों  द्वारा  कुल  2,400  करोड़  रुपए  एकत्रित  किए  थे  कि  जबकि  वर्तमान

 सरकार  ने  इसे  बढ़ाकर  4600  करोड़  रुपए  से  अधिक  कर  दिया  है  ।  प्रत्यक्ष  करों  में  निममित  क्षेत्र  का

 हिस्सा  लगभग  दुगुना  कर  दिया  गया  816  करोड़  से  बढ़ाकर  इसे  1,600  करोड़  रुपया  कर  दिया

 गया  है  ।  इसलिए  कर  मुख्य  उपायों  में  से  एक  था  जो  बित्त  मन््त्री  महोदय ने  प्रत्यक्ष  करों  को  बढ़ाकर

 )

 मैं  आंकड़े  देकर  रहा  हूं  ।  व्यक्तिगत  कर  दर  पर  फोई  श्रभाव  नहीं  पड़ा

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बाधा  न  डालें  ।

 डा०  देथो  प्रसाद  पाल  :  निगभित  क्षेत्र  को  अधिक  लगभग  दुगुनी  राशि  सहना
 पड़ा  ।  केन्द्रीय  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  में  भी  वृद्धि  की  गई  जोक़ि  पिछली  सरकार  के  कार्यकाल

 में  पिछले  वर्ष  20,000  करोड़  शपए  थी  ।

 यह  बढ़कर  20,600  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  यह  सत्य  है  कि  उत्पाद  शुल्क  में  उतनी  बढ़ोत्त री
 नहीं  हुई  है  जितनी  #  आशा  थी  ।  इसका  मुश्य  कारण  मुद्रा  नीति  सीमा  शुल्क  की  पावन्दी  भी
 जरूरतमन्द  चीजों  ओर  गंर-जरूरतमंद  चीजों  के  अभाव  को  हतोत्साडित  करने  के  परिणामस्वरूप

 शुल्क  कुछ  हृद  तक  उतना  नहीं  आया  जेंसी  कि  आशा  की  गई  थी  ।

 बतंमान  वित्त  मन्त्री  को  बजटीय  मुद्रा  नीति  और  ब्यापार  नीति  के  परिणामस्वरूप  ये  कदम
 अब  उठाने  पड़े  ।  अल्पकालिक  उपायों  का  मूल्य  स्तर  पर  त्वरित  प्रभाव  पड़ा  हमने  16.4  प्रतिशत
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 तक  मूल्य  बढ़ोत्तरी  देखी  जो  नवम्बर  में  घटकर  13.3  प्रतिशत  तक  हो  चुकी  हैं  |  यह  सत्य  है  कि
 कीमतों  में  कमी  लोगों  की  आशा  से  कम  हुई  निस्सन्देह  जनसाधारण  को  बढ़ती  हुई  कीमतों  का  प्रहार
 सहन  करना  पड़ा  भारत  एक  ऐसा  देश  है  जहां  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  गंरीबी  रेखा  से  नीचे  रह
 रहे  स्वाभाविक  है  कि  हर  व्यक्त  उत्सुक  है  कि  कीमतों  का  स्तर  घटाना  जो  कम  से
 कम  अंक  तक  आ  जानी  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  कीमतों  के  स्तर  की
 प्रतिक्रिया  अल्लादीन  के  चिराग  जैसी  नहीं  होती  किसी  अर्थव्यवस्था  में  कीमतों  के  स्तर  की
 प्रतिक्रिया  कुछ  समयावधि  के  बाद  ही  होती  है  ।  एक  ही  जटके  में  पूर्व  सरकार  द्वारा  की  गई  मुद्रा  स्फीति
 में  वृद्धि  को  कोई  भी  वित्त  मन््त्री  जादू  की  छड़ी  से  पलक  झपकते  नहीं  कर  सकता  इसके  लिए  हमें
 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।

 क्री  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  कांग्रेस  दल  के  घोषणापत्र  में  इसे  भुला  दिया  गया

 डा०  वेशथो  प्रसाद  इसे  घोषणापत्र  में  भुला  नहीं  दिया  गया  था  लेकिन  प्रत्येक  घोषणापत्र  को
 स्थिति  की  जरूरतों  के  साथ  पढ़ा  जाना  सरकार  द्वारा  उत्पन्न  मुद्रा  स्फीति  के  स्तर  को  कम
 किया  है  ।  अब  यह  16.4  प्रतिशत  से  कम  होकर  13.3  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए
 कि  वित्त  मन्त्री  ने  औद्योगिक  नीति  प्रस्तुत  करके  न  केवल  अल्पावधिक  उपाय  किए  है  वरन  दीर्घावधि
 उपाय  भी  किए  इस  औद्योगिक  नीति  यदि  समुचित  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जाता  है  और  उचित
 समय  दिया  जाता  है  तो  इसका  एक  निश्चित  अवधि  के  भीतर  अधंव्यवस्था  पर  प्रभाव

 इसके  अलावा  यह  औद्योगिक  नीति  क्या  है  ?  औद्योगिक  नीति  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया
 है  कि  उद्योगों  का  उदारीकरण  किया  जाना  हमने  काफी  समय  से  सरकारी  उपक्रमों  का  अनुभव
 देखा  है  ।  हमने  देजा  है  कि  विभिन्न  सरकारी  उपक्रम  प्रत्येक  वर्ष  करोड़ों  रुपए  का  घाटा  उठा  रहे  हैं  ।
 अब  इन  घाटों  को  कौन  वहन  करेगा  ?  यह  देश  की  आधिक  स्थिति  पर  भारी  मैं  दो
 अथवा  तीन  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  लि०  एक  सरकारी  उपक्रम  लोक  लेखा
 समिति  ने  इस  कम्पनी  के  उच्च  पदाधिकारियों  द्वारा  प्रशासन  में  बरती  गई  लापरवाहियों  को  इंगित
 किया  जोकि  एक  सरकारी  उपक्रम  निजी  फोटोग्राफी  मंबधी  सामग्री  की  धल्टिंग  और  उसके
 संरक्षण  करने  को  उस  मूल्ण  पर  पेशकश  करने  को  इच्छुक  है  जोकि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  लि०
 सरकारी  उपक्रम  के  प्रस्तावित  मल्यों  स ेकाफी  कम  यहां  तक  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  फोटो
 फिल्मस  लि०  भी  भारी  घाटा  उठा  रही  मैं  एक  दूसरा  उदाहरण  देता  जहां  तक  साइकिल
 पोरेशन  आफ  इण्डिया  का  सम्बन्ध  इसने  जिन  लोगों  को  माल  दिया  उन  लोगों  को  साइकिल
 पोरेशन  आफ  इंडिया  को  7  करोड़  रुपए  का  भगतान  करना  और  रिपोर्ट  यह  है  कि  उच्च  पदों  पर
 आसीन  अधिकारियों  को  इस  धनराशि  को  वसूलने  की  परवाह  भी  नहीं  सरकारी  क्षेत्र  की यह  हालत
 है  ।  यदि  सरकार  ने  कुछ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उद्योगों  जैसे  रक्षा  अथवा  अन्य  अत्यन्त  राष्ट्रीय  महत्व  के
 उद्योगों  को  सरकारो  क्षेत्र  के  बारे  में  ऐसा  निणंय  लिणा  है  तो  आर्थिक  रूप  से  उन्हें  क॑से  चलाया
 जा  सकता  है  और  वे  कंसे  कुशलता  से  काये  कर  सकते  हैं  ?  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  कोई  कंसे
 आवाज  उठा  सकता  है  ?  सरकारी  क्षोत्र  समाप्त  नहीं  हुए  हें  और  हमारी  आधिक  दृष्टि  से  भी  समाप्त

 नहीं  हुए  हमारी  सरकार  उस  नीति  को  अपनाए  हुए  है  जो  प०  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  1948
 में  शुरू  की  गई  वही  नीति  जारी  वह  मिश्चित  अर्थव्यवस्था  की  नीति  है  और  निजी  क्षेत्र  तथा
 सरकारी  क्षेत्र  दोनों  के  विकार  पर  ही  बल  देना  होता  अब  नियन्त्रणों  और  लाइसेंसों  से
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 व्यवस्था  नौकरशाही  नियंत्रण  के  शिकंजे  में  जकड़ी  हुई  थी  ।  यहां  तक  कि  वांचू  जिसकी  अध्यक्षता

 भारत  में  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  ने  की  ने  सिफारिश  की  थी  कि  इस  देश  में  मुद्रास्फीति  सम्बन्धी
 भौर  अन्य  आध्िक  कुव्यवस्था  का  एक  मुख्य  दोष  अत्यधिक  नियन्त्रण  और  अत्यधिक  लाइसेंस  देना  है  ।

 यदि  इसको  उदार  बना  दिया  जाए  तो  इससे  उद्योग  बेहतर  काये  कर  सकेंगे  ।

 औद्योगिक  नीति  जोकि  एक  दीघेकालिक  नीति  है  और  जिसे  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया
 है  उसके  द्वारा  भी  5।  प्रतिशत  तक  विदेशी  पूंजी  अजित  करने  की  कोशिश  की  गई  इक्वबिटी  पूंजी  का

 भुगतान  विदेशी  मुद्रा  कोष  से  नहीं  किया  जाना  चाहिए  बल्कि  पूंजीगत  वस्तुओं  के  निर्यात  से  होना
 चाहिए  !  यदि  विदेशी  प्रौद्योगिकी  की  अनुमति  दे  दी  जाए  और  यदि  देश  को  अथंग्यवस्था  हेतु
 ओऔद्योगीकरण  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  आयात  किया  जाए  तो  इससे  किसी  को  भी  कोई  शिकायत
 नहीं  होगी  |  जो  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  अन्य  बातों  से  डर  रहे  हैं  वे  माननीय  वित्त  मन्त्री
 द्वारा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्राचार  को  देख  सकते  हैं  जिससे  स्पष्ट  रूप  से  यह  पता  चलता  कि  हमने
 अपनी  आशिक  प्रभूसत्ता  को  किसी  राष्ट्र  अथवा  किसी  देश  के  लिए  बलिदान  नहीं  किया  है  ।  हम  ऐसा  कर
 भी  नहीं  सभा  पटल  पर  रखें  गए  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  ने  देश  की
 आधिक  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  अल्पावधि  तथा  दीघविधि  दोनों  उपायों  को  समाविष्ट
 औद्योगिक  नीति  और  व्यापार  नीति  के  जरिए  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  इस  देश  में  मूल्यों  की  स्थिति  हमारी  अर्थंव्यवस्था  में  कार्यशील
 विभिन्न  शक्षितयों  के  तालमेल  के  परिणामस्वरूप  है  और  पू्व॑  सरकार  के  प्रशासन  के  हानिका रक  प्रभावों
 को  भी  एक  रात  में  ही  नहीं  समाप्त  क्या  जा  सकता  पूर्व  सरकार  के  18  महीने  के  शासन  के  दौरान

 हमारा  विदेशी  मुद्रा  कोष  घटकर  लगभग  दो  हफ्तों  की  स्थिति  के  बराबर  आ  गया  था  ।  पूर्व  सरकार  के
 आशिक  प्रशासन  ने  16.4  प्रतिशत  तक  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ।  एक  जादू  को  छड़ी  से  हम  मूल्यों  को

 आधा  नहीं  कर  सकते  !  इसमें  कुछ  समय  आधथिक  उपायों  के  प्रभावों  की  केवक  एक  निश्चित
 समय  में  ही  महसूस  किया  जा  सकता  है  ।  आपके  द्वारा  लागू  दीघंकालिक  उपायों  के  प्ररिणामस्वरूप  और

 एक  महत्वपूर्ण  प्रभाव  जो  बहुत  ही  कम  समय  में  देखा  गया  है  वह  यह  है  अब  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  धाजार
 में  दिवालिए  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  दिवालियेपन  की  स्थिति  पर  विजय  प्राप्त  कर  ली  है  ।  दो  सप्ताहों  में

 ही  हमारे  पास  2600  करोड़  रुपए  का  कोष  था  और  अब  हमारे  पास  8000  करोड़  रुपए  से  अधिक
 विदेशी  मुद्रा  कोष  है  ।

 यहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  उम्मीद  थी  कि  हमारे  पार  2.।  बिलियन  डालर  होंगे  और
 1992  तक  हमारे  पास  3.]  विलियन  डालर  होंगे  ।  परन्तु  अब  हमने  उस  रेखा  को  पार  कर  लिया  है

 ओर  हमारा  विदेशी  मुद्रा  कोष  8,  (0  करोड़  रुपए  से  अधिक  है  ।  यह  वित्त  मन्त्री  द्वारा  लागू  की  गई
 नीति  के  परिणामस्वरूप  है  ।  हमें  अपने  आयातों  पर  4७  प्रतिबन्ध  लगाने  अब  हमारे  विदेशी  मुद्रा
 कोष  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  आयात  की  स्थिति  भी  बेहतर  हुई  शायद  अब  कुछ  अनिवायं

 भोक््ता  बस्तुओं  का  कुछ  सीमा  तक  आयात  किया  जाए  ताकि  आम  आदमी  के  बोझ्ष  और  दुःख  को  कुछ
 कम  किया  जा  सके  ।  प्रकार  अब  कुछ  अत्याधिक  आवश्यक  उपभोक्ता  उस्तुओं  ज॑ंसे  खाद्य  तेल  और

 आदि  के  आयात  के  उदारीकरण  के  बारे  में  विचार  कर  सकती  है  ।  निर्यात  स्थिति  में  सुधार

 हुआ  है  और  निर्यात  करने  वाले  उद्योग  भी  बेहतर  एवं  उज्जवल  स्थिति  में  प्रतीत  होते  मुझे  आशा  है
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 कि  वित्त  मन््त्री  मामले  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  यह  निर्णय  लेंग  क्रि  उपभोक्ताओं  के  लिए  कुछ  आवश्यक
 जैसे  खाद्य  तेल  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  कितना  उदारीकरण  किया  जा  सकता  है  ।

 जेसाकि  मैंने  निवेदन  किया  है  कीमतें  कम  की  जानी  परन्तु  यह  कतिपय  मेक्रो
 व्यवस्था  समायोजन  पर  निर्णय  करेगा  ।  अथंव्यवस्था  में  असन्तुलनों  ने काफी  हृद  तक  हमारे  आधिक  ढांचे
 को  खराब  किया  यदि  हमें  सही  मां  नियत  करना  है  तो  इसके  लिए  कुछ  समय  की  आवश्यकता  होगी  ।

 मभेक्रो  आधथिक  जो  हमारी  व्यापार  वित्तीय  नीति  और  ओऔद्योगिक  नीति  के  जरिए  हुआ

 के  लिए  कुछ  समय  की  आवश्यकता  है  ताकि  इसकी  स्थिति  में  सुधार  के  जरिए  उसका  प्रध्ाव

 व्यवस्था  पर  पड़े  ।

 कीमतों  के  सम्बन्ध  में  हमें  आशा  है  कि कम  समय  के  भीतर  यह  कुछ  बेहतर  परिणाम  दिखाएगी  ।
 लेकिन  इसके  साथ  ही  किसी  प्रकार  का  आत्म  सन्तुष्टि  का  कोई  कारण  नहीं  अभी  भी  स्थिति  बहुत
 अच्छी  नहीं  शायद  हम  उस  बिन्दु  को  पार  कर  गए  हैं  जहां  हम  पूरी  तरह  से  निराश  अभी  भी

 मूल्य  स्थिति  पर  समुचित  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  और  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  इससे  हमारे
 लिए  भविष्य  में  गम्भीर  चिन्ता  होगी  ।  प्रतिदिन  कुछ  आवश्यक  उपभोक्ता  की  वस्तुओं  की  कीमतों  में

 वड्धि  हो  रही  यदि  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओों  की  कीमतों  में  निरन्तर  वृद्धि  होती  रही  तो  सरकार
 की  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  समुचित  कदम  उठाने  चाहिए  ।
 सावेजनिक  वितरण  प्रणालो  एक  महत्वपूर्ण  एजेन्सी  है  जिसके  जरिए  सरकार  को  लोगों  को  अधिक  मात्रा
 में  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  करनी  होती  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  क्या  साबवंजनिक  वितरण
 प्रणाली  समुचित  रूप  से  कायं  कर  रही  है  और  कया  आपूर्ति  प्रबन्धन  आधिक  आधार  पर  किया  जाता  है
 अथवा  नहीं  ।  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसकी  ओर  वित्त  मन्त्री  को  सक्रिय  रूप  से  विचार  करना  चाहिए  ।
 में  यह  इसलिए  कहा  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ने  वांछित  परिणाम  प्राप्त  नहीं
 किए  यंदि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  इसी  प्रकार  फाये  करती  रही  तो  इससे  अधिक  भ्रष्टाचार  और
 अधिक  कुप्रशासन  पनपेगा  ।  इसके  लिए  सरकार  द्वारा  कठोर  कायंवाही  करने  की  आवश्यकता  है  और
 अधिक  तथा  कठोर  नियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  आपूर्ति  प्रबन्धन  पर  भी  समुचित  परिप्रेक्ष्य  स ेविचार  करने
 की  आवश्यकता  है  ।  यह  सच  है  कि  अब  तक  अनिवाय॑  वस्तुओं  के  आयात  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  रहे  यह
 हमारी  विदेशी  मुद्रर  कोष  की  खराब  स्थिति  होने  के  कारण  था  ।  अब  हमारे  विदेशी  मुद्रा  कोष  की  स्थिति
 बेहतर  है  और  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  आयात  के  सम्बन्ध  में
 विचार  करे  ।

 सभापति  यदि  1991  के  शुरू  में  आथिक  व्यवस्था  खराब  हुई  थी  तो  बह  पिछली  सरकार
 द्वारा  18  महीनों  में  अपनाई  गई  नीतियों  के कारण  ही  यह  केवल  वित्त  मन्त्री  ढ्वारा  उठाए  गए

 और  निर्णायक  उपायों  का  ही  परिणाम  जो  उन्होंने  दीघंकालिक  और
 कालिक  दोनों  उपायों  के  रूप  में  उठाए  हैं  और  हमारी  अंथंव्यवस्था  की  स्थिति  बेहतर  है  ।

 यह  सच  है  कि  हमें  अभी  भी  इस  प्रक्रिया  से  गुजरना  है  तथा  इस  दौरान  हमें  निर्णायक  तथा
 निर्भीक  कदम  उठाने  सदन  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  बात  को  मानें  कि
 कीमतों  को  शीघ्र  ही  जोदू  की  छड़ी  से  नीचे  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  आर्थिक  नीतियों  का  प्रभ।व  कुछ समय  में  महसूस  होगा  |  दोघाविधि  के  आधिक  उपायों  का  प्रभाव  कुछ  समय  के  बाद  होगा  ।
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 इन  शब्दों  के  साथ  वित्त  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हुं  कि  उन्होंने  सही  दिशा  में  जो
 दार  तथा  साथंक  कदम  उठाया  है  ।

 |  हिम्दो

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  मुझे  आर्थिक  स्थिति  की  समीक्षा  के  परिप्रेक्ष्य  में
 यह  कहना  है  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  प्रयास  तो  बहुत  उन्होंने  घोषित  भी  किया  कि  वह  बहुत
 प्रयास  कर  रहे  लेकिन  उस  सब  के  बावजूद

 “  ज्यों-ज्यों  दवा  दी  मर्ज  बढ़ता  गयाਂ  यह  जो  शेर  यह
 भारत  की  अर्थव्यवस्था  पर  लागू  है  ।  मुझे  बताया  गया  कि  हमारा  एक्सेपोर्ट  बढ़  गया  ।  मैं  भी  जानता  हूं
 कि  करेंसी  में  रुपए  की  डिवंल्यू  कर  रहे  हैं  ।  रुपए  का  माल  अठस्नी  में  मिलना  शुरू  होगा  तो  मेरे  छ्याल  में
 वह  आपको  अच्छा  लगने  लगेगा  ।

 हमारा  एक्सपोर्ट  का  परिमाण  बढ़ा  लेकिन  उसके  बावजूद  जो  मूल्य  लौट  कर  जितनी
 विदेशी  मुद्रा  हमने  अजित  की  वह  कम  यह  बात  आंकड़े  बताते  हैं  ।  जो  वांछित  लाभ  आपने  सोचा

 रुपयों  का  अवमृल्यन  रूपी  करने  वह  लाभ  नहीं  मिला  सिवाय  इसके  कि  हमारा  सारा  माल  चला
 गया  लेकिन  जो  क्रय  शा  ते  आनी  सामान  खरीदन  वह  नहीं  मिल  सकी  ।

 इस  बजट  के  आने  के  बाद  और  आई०  एम०  एफ»  के  प्रेशर  में  पालिसी  बनाई  गई  ।  उसके  कारण

 महंगाई  सुरसा  की  भांति  मुंह  फंला  रही  15  परसेंट  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  हुई  यह  तो  सरकारी

 आंकड्ड  स्वीकार  करते  लकिन  वास्तव  में  उपभोक्ता  को  जो  मह  गाई  का  फिर  परिणाम  भुगतना  पड़
 रहा  वह  इतना  है  कि  उसकी  कमर  टूट  रही  उसके  लिए  जीवन  जीना  दूभर  हो  रहा  है  ।  गेहूं  जो
 सामान्य  व्यक्ति  खरीदता  सामान्य  व्यक्ति  को  जब  बजट  आया  तो  350  रुपए  का  100  किलो

 अब  375  का  हो  गया  |  बालमती  चावल  2500  से  3100  हो  सरसों  का  तेल  एक  हजार  से
 1100  हो  गया  ।  एक  जमाने  में  मोरारजी  भाई  ने  जिस  समय  सोने  को  बाहर  बेच  दिया  था  तो  मेरे

 ट्रैंजरी  बैंचों  के  मित्रों  और  नेताओं  को  उस  समय  मंगल-सूत्र  की
 याद  आ  गई  थी  और  वह  सोचते  थे  कि

 मंगल-सूत्र  लूट  मोरारजी  भाई  ने  इस  देश  को  लूटा  ।  इसलिए  कि  सोना  महंगा  हो  लेकिन  आज

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सोना  बिदूर  जो  3680  रुपए  वह  अब  +500  हो  गया  मगल-सूत्र
 का  अरमान  लिए  बहनें  सोचती  थीं  कि  शादी  के  बाद  उन्हें  मंगल  सूत्र  हाथों  में  सोने  की  चूड़ियां
 व  माथे  पर  बिदिया  मिल  लेकिन  वह  मअस्सर  नहीं  हुआ  क्योंकि  बजट  इतना  खराब  हो  गया  कि
 जिस  पिता  ने  सोचा  था  कि  बेटी  के  हाथ  पीले  करते  समय  मैं  मंगल-सूत्र  दे  दूंगा  ओर  चूड़ी  बिदियां  पहना

 उसका  सारा  धन  और  चाजों  में  खत्म  हो  गया  ।

 अरहर  की  दाल  जो  आदमी  खाता  उसके  ।5  रुपए  70  पैसे  दाम  वह  खुदरा  बाजार  में
 19  रुपए  किलो  बिक  रही  है  और  थोक  बाजार  में  18  रुपए  50  पंसे  है  ।  गरीब  आज  लूट  रहा  है  ।

 इसके  साथ  ही  औद्योगिक  उत्पादन  गिरा  चालू  साल  के  पिछले  7  महीने  की  जो  रिपोर्ट
 आई  फाइनांस  भिनिस्ट्री  के  ओद्योगिक  मंत्रालय  के  उसकी  कापी  मेरे  पास  भी  है  ।
 और  उसमें  बताया  गया  है  कि  जो  इण्डस्ट्रियल  आउटपुट  वह  गिरा  उसके  रीजन्स  भी  बताए  गए
 हैं  कि ओद्योगिक  अनुमति  सचिवालय  द्वारा  पूंजीगत  सामान  के  आयात  आशयपत्रों  की  स्वीक्षति  में
 देरी  हुई  कम्पट्रोलर  ऑफ  कंपीटल  इश्यूज  द्वारा  एश्रूवल  ग्राण्ड  करने  में  देरी  वित्तीय  सस्थानों  द्वारा

 317



 नियम  193  के  अधौन  चर्चा  17  1991

 दी  जाने  वाली  स्वीकृति  में  विलम्ब  यह  कारण  रहे  होगे  लेकिन  उसके  बावजूद  इन  कारणों  का  दोष
 भी  केन्द्रीय  सरकार  के  ऊपर  ही  वित्त  मंत्रालय  के  ऊपर  ही  इसके  लिए  हम  किसी

 पड़ोसी  की  आलोचना  करने  नहीं  जाएंगे  ।

 मैं  एक  बात  कहना  चाहुंगा  |  वित्तीय  अनुशासन  के  मामले  में  हमने  दरवाजे  खोल  विदेशी
 सहयोग  के  हमने  दरवाजे  खोल  दिए  कि  किसी  तरीके  से  लोग  हम  हर  सुविधा  देने  को
 तैयार  एग्जिम  स्क्रिप  प्रारम्भ  की  उन  एग्जिम  स्क्रिप्स  में  भी  चोरी  हो  रही  है  ।  मुझे  उस
 दिन  कामसं  मिनिस्ट्री  की  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  पता  चला  कि  अनेक  लोगों  पर  मुकदमे  कायम  किए  गए  हैं
 और  इसलिए  किए  गए  कि  उसमें  चोरी  और  हेराफेरी  शुरू  हो  गई  थी  ।  मैंने  पिछली  बार  बजट  अधिवेशन
 में  भी  मांग  की  थी  तथा  वाणिज्यिक  विभाग  की  परामशंदात्री  की  समिति  की  बैठक  में  कहा  था  कि  ठीक
 जैसे  एग्जिम  स्क्रिप  की  चोरी  हो  रही  20  करोड़  आर०ई०पी०  आयात  के  जो  लाइसेंस
 मिले  लोगों  उनकी  हिन्दुस्तान  भर  में  चोरी  हुई  है  ।  अकेले  दो  करोड़  रुपए  के  लाइसेंस  की  चोरी
 के  कागजात  मैंने  माननीय  वित्त  मनन््त्री  जी और  उसके  बाद  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  को  भेजे  लेकिन  मन्त्री
 जी  का  जवाब  यह  कामसं  मिनिस्ट्री  की  कसल्टेटिव  कमेटी  में  कि  उनके  जिनकी  चोरी
 चली  उन  के  विभाग  और  पोस्ट  ऑफिस  की  मिलीभगत  से  उसका  केस  रजिस्टर  करने  का  भी
 उनके  यहां  कायदा-कानून  नहीं  प्रावधान  नहीं  है  ।  उन्हें  डुप्लीकेट  लाइसेंस  इश्यू  करने  का  उनके  यहां
 प्रावधान  नहीं  ह ैऔर  इसलिए  लाखों  जो  उनके  यहां  काम  करते  हैं  और  जो  जिनको
 आर०  ई०  पी०  के  आयात  के  लाइसेंस  मिले  सड़कों  पर  घूम  रहे  दफ्तरों  के  चक्कर  लगा  रहे  हैं  ।
 बोफोर्स  का  जो  काण्ड  उसमें  तो  दलाली  खाई  गईं  लेकिन  इसमें  तो  सारे  आयात  के  लाइसेंस  के
 लाइसेंस  खा  लिए  गए  लेकिन  भारत  सरकार  के  कान  पर  अभी  तक  कोई  जूं  नहीं  रेंगी  ।  वह  कहते  हैं  कि

 हमारे  नियम  नहीं  हैं  ।  मैं  वित्त  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहता  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि आखिर  कौन  सा  कोन  सा  कानून  तुम्हारे  लिए  है  कि  चोरी  हो  जाए  और
 उसके  बाद  तुम  कह  दो  कि  नियम  नहीं  है  इसलिए  हम  कोई  कारंबाई  करने  को  तंयार  नहीं  हैं  ।  यह
 लिखित  में  आया  मुझे  बड़ी  तकलीफ  होती  इस  बात  की  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  वर्ष  का  जो  सबसे  बड़ा  घोटाला  जिस  घोटाले  पर  भारत  सरकार  चुप्पी
 साध  हुए  में  इसके  लिए  आरोप  लगाना  चाहता  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  -025  करोड़  रुपए  बेंकों
 का  फंसा  दिया  लाजं  स्केल  सिक  इण्डस्ट्रियल  यूनिट्स  पर  1958  आखिर  उसको  निकालने  के
 लिए  हमने  क्या  किया  ?  अगर  हमने  किया  तो  केवल  यह  किया  कि  विदेशों  से  पंसा  मांग  रहे  लेकिन
 क्या  इस  पैसे  को  देना  नहीं  पड़ेगा  ?  आध्थिक  स्थिति  हमारी  कब  जब  हमारा  प्रोडक्शन  बढ़ेगा
 और  हमारा  अपना  ऐसा  बनेगा  इसलिए  मैं  कहना  औद्योगिक  उत्पादन  व  समृद्धि  के  मामले  में
 गिरावट  देश  के  7  महीनों  के  आंकड़ों  में  ।  इसलिए  बिदेशों  से  कर्जा  ले  एन०  आर०  आइज०
 का  पंसा  जमा  करा  उनसे  कहना  कि  हम  सवस्व  तुम्हें  दान  करने  को  तैयार  कसे  भी  आकर
 आप  हमारे  यहां  काम  करो  ।  चारवाक  ने  कहा  था  कि  जीवेत  सुद्ठम्  ऋणम्  कृत्वा  घृतम्
 पीवेत्ਂ  तो  इस  घृतम्  पीवेत्  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  पिछली  सरकार  के  लोगों  ने  ऐसे  ही  घी  पिया
 ऋण  ले  उसके  दुष्परिणाम  तो  आज  देखने  को  मिल  रहे  हैं  और  आज  जब  उत्पादन  नहीं  बढ़ेंगा
 और  इस  तरह  का  कर्जा  लेकर  हम  ३  वल  फिक्टीसियस  आंकड़ों  से  पेट  भरना  अगर  कर्ज  लेकर
 अपना  पेट  भरता  चाहेंगे  तो  देश  का  बिकास  नहीं  देश  तो  गिरबी  रखा  जा  रहा  है  ।
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 इसके  साथ  ही  मैं  कहना  चाहूंगा  |कि  केन्द्र  सरकार  की  जो  आर्थिक  प्लामलों  में  भेदभावपूर्ण  नीति
 उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  रही  वह  चली  आ  रही  1930-51  में  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति
 ओऔसत  आय  270  रुपए  थी  जबकि  राष्ट्रीय  औसत  आय  उस  समय  296  रुपए  1984-90  के
 अन्दर  यही  औसत  आय  उत्तर  प्रदेश  में  3072  हो  गई  जबकि  संण्ट्रल  राष्ट्रीय  ओसत  आय  4052  रुपए
 हो  गई  थी  ।  इतना  बड़ा  गेप  होता  गया  और  वह  गंप  आज  भी  बढ़ता  जा  रहा  यहां  तक  ही  नहीं
 अनवरा  बिजली  योजना  के  लिए  जो  योजना  पर  व्यय  जिसकी  योजना  आयोग  ने  स्वीकृति  दे  दी
 उस  पैसे  को  आज  भी  बार-बार  मांग  करने  के  बावजूद  भी  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  नहीं  दिया  जा

 रहा  विकास  के  मामले  में  योजनागत  व्यब  इन्वेस्टमेण्ट  +  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  के  साथ
 लगातार  पक्षपात  किया  जा  रहा  उसकी  उपेक्षा  की  जा  रही  राजनंतिक  आधारों  पर  इसलिए  मैं

 यह  आरोप  लगाता  हूं  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  मैंने  बेंक  से  सम्बन्धित  एक  प्रश्न  पूछा  जिसमें  बताया  गया
 कि  बैंकों  में  जो  रावध  जमा  उस  सावध  जमा  में  बढ़ोत्तरी  हुई  है  मजिनली  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 यह  भी  एक  फ्रॉड  फ्रॉड  इस  प्रकार  से  है  कि  जो  म्यूच्यूल  फण्ड  का  पैसा  उन्होंने  करलक्ट  किया
 उसमें  आंकड़ों  की  जगलरी  कर  वृद्धि  को  दिखा  दिया  गया  लेकिन  वास्वव  में  बे  जिन्होंने  साबध
 जमा  में  इन्डिविज्युअल  पैसा  जमा  करवाया  हुआ  सरकार  की  गलत  टंक्सेशन  की  नीति  के  कारण
 बड़ा  भारी  इन्फल्क्स  हो  गया  है  कि  लोग  खातों  को  तोड़  रहे  हैं  भौर  इस  फंकक््ट  को  भारत  सरकार
 छिपाना  नाहती  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आंकड़ों  की  जगलरी  से  वास्तविकता  को  छिपाबा  नहीं  जा
 सकता  तथ्यों  को  नजरअन्दाज  नहीं  किया  जा  सक्ता  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हैं  कि
 बैंकों  में  इन्ट  रेस्ट  पर  जो  टेक््स  लगा  उस  पर  आपको  पुनः  सोचना  ओर  विचार  करना  होगा  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि आई०  एम०  एफ०  के  दबाव  में  खाद  की  सब्सिडी  समाप्त  कर  दी  गई
 उससे  उद्योग  धन्धे  चौपट  हो  रहे  खाद  की  इन्डस्ट्री  भी  खतरे  में  आ  गई  इसका  सबसे  बढ़ा
 इम्पैक्ट  यह  होने  जा  रहा  है  कि  इस  साल  जो  रबी  की  फसल  का  उत्पादन  होना  उस  उत्पादन  की
 श्रेष्ठाता  उसकी  बढ़ोत्तरी  पर  एक  प्रश्न  चिह्न  लग  गया  एक  बार  उन  किसउनों  ने  खून-पसीना
 एक  करके  देश  के  अन्दर  हरितक्रान्ति  लाई  थी  हमारे  राजनेताओं  की  राजनीति  या  आई०  एम०  एफ०
 के  दबाव  के  कारण  खाद  हमने  महंगी  कर  दी  है  या  इस  तरह  से  जो  कृषि  से  सम्बन्धित  अन्य  क्स्तुएं
 महंगी  हो  गई  उससे  हरितक्रान्ति  की  उपलब्धि  का  समाप्त  न  हो  जाए--यह  मेरी  चिन्ता

 एक  बात  मैं  डिवेल्युएशन-आफ-करेन्सी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  |  हालांकि  सदन  में  कहा  गया
 है  कि  तीसरी  बार  डिवेल्युएशन-आफ-करंन्सी  नहीं  होगी  ।  फिर  भी  समाचार  पंत्र  लिख  रहे  हैं  और
 बिट्विन  समाचार  मिल  रहे  है ंकि  इतना  कर्ज  लेने  के  बाद  तीसरी  बार  डिबंल्युएशन-आफ-करंन्सी  की
 तैयारी  की  जा  रही  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  बार  पुनः  कैटागोरिकली  एश्योर  किया
 जाए  कि  किसी  भी  परिस्थिति  के  अन्दर  तीसरी  बार  डिवंल्युएशन-आफ-करैन्सी  नहीं  की

 इसके  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सारी  आर्थिक  नीतियों  के  तहत  कोई  इस
 प्रकार  की  प्लानिंग  या  नियोजन  नहीं  किया  जिससे  बेरोजगार  लोगों  को  कुछ  काम  मिल  सके  ।
 लिए  सरकार  को  चाहिए  कि  अपनी  असफलता  को  आध्थिक  मंच  पर  स्वीकार  करते  मूल्यों  में  वद्धि
 को  किसी  प्रकार  बांघे  ।  अगर  मूल्यों  की  वृद्धि  नहीं  रुकेगी  तो  देश  की  अधंब्यव€्या  चरमरा  जाएगी  ।  मैं
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 कहना  चाहता  हूं  कि  लोगों  की  क्रय-शक्ति  बढ़ें  और  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  हम  रोजगारोन्मुखी
 अवसरों  का  सृजन  जिससे  लोग  भूखों  मरने  पर  आमादा  न  हों  ।  चाईना  के  अन्दर  चांगकाई  शेख  के
 जमाने  में  नोटों  की  कमी  नहीं  लेकिन  नोटों  की  क्रय-शक्ति  समाप्त  हो  गई  थी  ।  लोग  भूखों  मर  रहे

 सामान  नहीं  था  ।  सामान  था  तो  लोगों  के  पास  क्रय-शक्ति  नहीं  थी  ।  पाकिस्तान  और  हिन्दुस्तान
 का  बंटवारा  उस  समय  लोग  सोने  के  बतंन  लेकर  लेकिन  सामान  नहीं  मिल  रहा  इसलिए
 मैं  कहना  चाहृंगा  कि  जब  तक  कॉमन-मेन  की  सामान  को  खरीदने  की  शक्ति  नहीं  बनेगी  तथा  उत्पादन
 का  सामान  उपलब्ध  नहीं  होगा  तब  तक  देश  के  अन्दर  अनेक  प्रकार  के  उपद्रव  होते  रहेंगे  ।  सारा
 आधिक  नियोजन  इस  बात  पर  निभंर  करता  है  कि  प्रोडक्शन  बढ़े  ओर  प्रोडक्शन  के  साथ-साथ  सब  लोगों
 में  उसका  समान  रूप  से  वितरण  हो  और  लोग  लाभान्वित  हो  सके  ।  अभी  तक  इस  तरह  की  कोई  योजना
 भारत  सरकार  की  तरफ से  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  जिससे  कि  गरीब  लोगों  की  क्रय-शक्ति  बढ़  सकती  हो
 ओर  देश  के  अन्दर  कोई  ऐसे  सर्वांगीण  विकास  के  अवसर  नजर  आते  जिसके  माध्यम  से  हम  कह
 सकें  कि  देश  के  अन्दर  उत्पादन  बढ़ा  है  और  लोगों  की  खुशहाली  बढ़  रही  है  |  सबसे  बड़ी  चिन्ता  का
 विषय  तो  यही  है  कि  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिराबट  हुई  इस  औद्योगिक  गिरावट  पर  आपको  अंकुश
 लगाना  होगा  और  इसके  लिए  सरकार  को  ड्रास्टिक  मेजसं  लेने  होंगे  ।  रुग्ण  उद्योगों  के नाम  पर  सरकार
 यह  कह  कर  इस  बात  को  समाप्त  नहीं  कर  सकती  है  कि  हम  क्या  इन्डस्ट्रीज  में  सिकनेस  पैदा  हो
 गई  है  ।  आखिर  यह  पब्लिक  सेक्टर  के  अन्दर  सिकनंस  सरकार  के  संरक्षण  में  हुई  इसलिए  सरकार  की

 हिन्दुस्तान  की  इकानोमी  के  साथ  खिलवाड़  करने  की  बहुत  लम्बे  समय  तक  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती

 है  ।  गरीब  ब्यक्षित  जिस  की  जेब  से  टंक्स  के  रूप  मे  प॑सा  जाता  उस  टेक््स  को  अगर  पब्लिक  सेक्टर
 की  रुगर्ण  इकाइयों  के  घाटे  के  अन्दर  दे  दिया  जाता  तो  वास्तव  में  यह  डकंती  हे  ।  उस  गरीब  की  जेब  से
 लेकर  उस  पंसे  को  नौकरशाही  में  समाप्त  कर  दिया  जाता  लालफीताशाही  मे  समाप्त  कर  दिया  जाता

 उचित  नहीं  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आ्थिक  स्थिति  अभी  संतोषजनक  नहीं  है  ।  हमें  संकल्प
 इच्छा  शक्ति  जगानी  होगी  कि  हम  आई०  एम०  एफ»  के  दबाव  में  न  सम्बन्धित  करों  का  नए
 सिरे  से  इसका  स्ट्रकचरिंग  करने  को  बात  पिछले  अधिवेशन  में  आई  थी  ।  एक  चालिहा  कमेटी  बनी  थी
 ओर  उस  कमेटी  के  माध्यम  से  कुछ  टंक्सेशन  के  स्ट्रवचर  के  अन्दर  भी  सुधार  लाने  की  बात  माननीय
 वित्त  मन््त्री  जी  न ेकही  थी  और  कहा  था  कि  उसकी  अन्तरिम  रिपोर्ट  अन्त  तक  संभवतः  आ

 लेकिन  वह  रिपोर्ट  भी  हमें  देखने  को  नहीं  मिली  ।  इसके  कारण  जो  सेलरीड  क्लास  के  लोग  हैं  वे
 उस  महंगाई  से  बहुत  ज्यादा  त्रस्त  उनका  जीना  भी  दूभर  हो  गया  आम  लोग  भी  बहुत  परेशान
 हैं  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  टेक्सेशन  के  अन्दर  लोगों  को  रिलीफ  दिया  जिससे  उनकी  क्रय-शक्ति
 बनी  रहे  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  जाज  फर्नाग्डीज  :  सभापति  मुझे  सबसे  पहले  उस  बात  पर  दो  शब्द  कहने
 हैं  जो बात  इस  सदन  में  बार-बार  कही  जाती  है  और  सदन  के  बाहर  भी  कही  जाती
 वित्त  मन््त्री  और  सत्ताधारी  दल  के  जो  भी  प्रवक्ता  बोलते  उनकी  तरफ  कि  ।8  महीनों  में  कुछ
 ऐसी  स्थिति  बनाई  देश  का  दिवाला  निकला  और  अब  पिछले  5-6  महीनों  में  वे  स्थिति  को  सुधारने
 काम  सरकारी  पार्टी  ने  कर  दिया  है  ।  इस  बयान  जो  आज  वित्त  मन््त्री  हम  लोगों  के  सामने
 इसमें  भी  उनका  बयान  शुरू  होता  है  इसी  बात  से  कि  :

 ]

 महीने  पूर्व  श्री  पी०  वी०  नरसिम्हदा  राव  के  नेतुत्व  में  बड़े  ही  अभूतपूर्व  आर्थिक  संकट
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 193  के  अधीन  चर्चा  17  1991

 10  लाख  भारतीय  खाड़ी  दैशों  में  काम  करने  गए  थे  ।  वे  लोग  नियमित  रूपसे  अपने  परिवार
 को  धन  भेजते  रहे  ।  जब  वहां  युद्ध  छिड़  गया  तो  लगभग  ।,80,000  भारतीयों  कुवेत  तथा  ईराक  से
 भारत  लाना  पड़ा  ।  इसपर  360  करोड़  रुपए  खं  हमें  प्रतिवर्ष  लगभग  500  करोड़  छथए  के
 विदेशी  म॒द्रा  का  नुकसान  क्योंकि  भारत  में  रह  रहे  परिवारों  को  धन  प्राप्त  होना  रुक  गया
 तथा  और  500  करोड़  जो  वस्तुओं  के  निर्यात  से  अरजिश  होता  वह  इसलिए  अर्भित  नहीं  हो
 सका  वस्तुओं  का  नौवहन  न  हो  सका  ।

 युद्ध  के कारण  कच्चे  पेट्रोलिय्म  की  कोमतें  एककम  बढ़  गई  ।  छुत  ही  थोड़े  समय  में  कीमतें

 दुमुनी  झे  गई  |  गत  विलीय  क्थ  (1940-01)  में  जो  बजट  राश्वि  केबल  6,400  ऋरोड़  रुपए  उसके

 मुकाबले  भारत  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  निर्यात  हेतु  10,820  करोड़  रुपए  का  भुगतान  करना  पड़ा  ।
 भारत  का  पेट्रोलियम  उत्पादन  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहा

 सभापति  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मन्त्री  जी  इसी  को  फिर  एक  बार  पढ़  जब  इस  प्रकार  के
 बयान  दे  करके  देश  को  ग्रुमराह  करने  का  ओर  अपनी  जिम्मेदारी  को  ओर  राष्ट्र  की  जिम्मेदारो  को
 टालने का  प्रयास  करते

 ]
 वित्त  अन््त्रो  मनमोहन  :  मैंने  किसी  पर  दोष  नहीं  है  ।  तथ्यों  पर  आधारित

 बक्तब्य  दे  रहा  तथा  श्री  जाजं  फ़र्नान्हीज  को  याद  होगा  ।

 |

 भ्रो  जाहं  फर्मानडोज  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  वित्त  मन््त्री  महोदय  भविष्य  में  हम  लोगों
 पर  जिम्मेदारी  डालने  का  काम  नहीं  करेंगे  ।  चहले  क्पका  बजट  उसके  वाद  प्रधानमन्त्री  जी  के
 पिछले  चनावों  कः  एक  एक  दिन  में  1:'-10  भाषण  और  अभी  जो  मेरे  से  पहले  काग्रेस  कच  क्री
 ओर  से  माननीय  सदस्य  उन  सब  भाषणों  में  18  महीनों  को  देश  की  बरबादी  का  जिम्मे  दार  बताया
 थया  अब  श्री  वी०  पी०  सिंह  और  उनके  बाद  शी  चन््द्रशेश्वर  की  सरकार  उमर  पर  सारी  जिम्मेदारी
 शालने  का  कास  क्रिया  गया  ।  मैं  चाहुग  कि  भविष्य  में  इस  क्रकार  की  धलत  आात  को  रखने  का  काम
 नहीं  होगा  ।

 ठीक  जो  भी  हूमसे  बात  जो  इस  सन्दर्श  सें  मै ंकहना  कहता  हूं  कि  क्सि  ग्नन््त्री  जी  के
 बयान  के

 बारे  में  जिसमें  लोगों  को  गरम राह  करने  कर  प्रयास  किया  गया  है  4  कम  से  कम  वित्त  भन्हो
 जी  इस  बात  को  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि किस  तरह  से  वे  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।  वित्त  मन्त्री  जी  ने
 बताया  है  कि  2600  करोड़  र।ए  के  विदेशी  मुद्रा  के  भण्डार  को  उन्होंने  8000  करोड़  रुपए  क्तक  बहुंचा दिया  यानी  2600  करोड़  रुपए  के  साथ  यह  भी  लिखा  हुआ  है  कि  1.3  बिलियन  यू  एस०  डालर
 ओर  8000  करोड़  रुपए  के  सामने  लिखा  हुआ  है  3.1  बिलियन  यू०  एस०  डालर  ॥  वित्त  मन्त्री  जी  तो
 मेरी  बात  को  निश्चित  रूप  से  समझेंगे  क्योंकि  वे  शुस्राह  करने  का  काम  कर  रहे  ।.5  बिलियन
 डालर  का  2600  करोड़  रुपया  द्वोता  उस  वक्त  जो  डानर  और  रुपए  का |  का  एक्सचेंज  उस  आधार
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 पर  रुफ्ए  को  बताने  का  काम  कर '  रह ेहैं  ओभोर  अछ  2.1  बिलियन  डालर  8000  करोड़  रुकया  आज

 रुपए  की  कीमत  के  आधार  पर  बताने  का  काम  कर  रहे  हैं  ।

 ]

 थी  :  हमने  विवरण  में  दोनों  आंकड़े  दिए  हैं  ।

 जी  जाज॑  कर्वानडोज  :  लेकिन  हिन्दुस्तान  का  साध्मस्ण  हिन्दुस्तान  का  सामान्य  व्यक्ति

 इन  बातों  को  नहीं  समझता  ।  वह  तो  यही  समझेभा  कि  की०  फी०  छिह  ओर  चन्द्क्ेखर  ने  विदेशी  मुद्रा
 के  भण्डार  को  2600  करोड़  रुपए  पर  ला  दिया  और  वतंमान  प्रधानमन्त्री  जी और  वित्त  मन््त्री  जी  ने

 इसको  8000  करोड़  रुपए  पर  पहुंचा  जबकि  तथ्य  कुछ  और  ही  1.3  बिलियन  डालर  से  जब
 आप  3.!  बिलियन  डालर  एर  आ  जाते  हैं  तो  कढ्रोत्तते  इस  मात्रा  में  नहीं  हुई  जिस  मात्रा  में  यहां  पर

 बताने  का  और  देश  को  गुमराह  करने  का  भ्रयास  किया  जा  रहा

 ]

 श्री  सनभोहन  सिह  :  हमने  रुपथों  तथ्य  डालर  दोनों  में  हीं  आंकड़े  दिए  हैं  ।

 ]

 के  सा  :  जी  आपमे  तो  दोनों  आंकड़े  दिए  लेकिन  हिन्दुस्तान  का  गरीब

 आदमी  बिलियनः्डालर  की  चर्का  नढीं  करता  वह  तो  करोड़  रुपए  को  चर्चा  करता  है  ।

 श्री  भुरलो  देवरा  :  करोड़  रुपए  में  भी  बताया  है  और  डालस  में  भी  बताया

 जि  जाण॑  फर्नानडोलः  :  कही  तो  मसस  है  |  में  समझतत्र  को  कि  कम  से  कम  आपकी  समझ  में  तो

 क्योंकि  आपका  तो  रुपए  का  व्यवहार  जब  आप  ही  नहीं  समझते  हैं  तो  हिन्दुस्तान  का  गरीब

 आदमी  कैसे  हिन्दुस्तान  का  सामान्य  आदमी  कैसे  समझेगा  ।

 थ्री  भुरलों  आप  क्लींयर  कर  दीजिए  ।

 श्री  जाज  फर्नाग्डीज  :  मैं  क्लीयर  कर  रहा  बिलियन  डालर  को  जो  2600  करोड़

 हपए  बताया  गया  वह  रुपए  की  उस  वक्त  की  जो  एक  डालर  की  20  रुपए  कीमत  चल  रही  उस

 आधार  पर  बताया  गया  है  और  3.1  बिलिय  -  डालर  के  लिए  जो  8000  करोड़  रुपए  बताण  गया

 यह  आज  जो  डालर  की  कीमत  25.50  रुपए  प्रति  डालर  चल  रही  उसके  हिसाब  से  बताया  गया  है  ।

 इस  तरह  से  लोगों  को  गुमराह  करने  का  तरीका  ठीक  नहीं  मेरे  खयाल  से  3.1  बिलियन  डालर  उस

 वबक्ल  की  रुपए  की  कीमत  के  हिसाब  से  मुश्किल  से  6.  00  करोड़  रुपए  के  बराबर  होते  लेकिन
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 आपने  8000  करोड़  रुपए  तक  इस  आंकड़े  को  पहुंचा  दिया  1.)  बिलियन  डालर  की

 उस  वक्त  पिछली  सरकार  के  समय  की  आपने  2600  करोड़  रुपए  बताई  लेकिन  इस  सरकार

 का  हिसाब  बंताते  बकत  रुपए  की  आज  की  कीमत  को  आधार  मानकर  दिखाने  का  क्यम  किया  गया  है  ।

 यह  बहुतं  गलत  बात  है  और  लोगों  को  गुमराह  करसले  का  काम  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  न  करे  ।

 यह  भी  जरूरी  यह  मेरे  समझने  की  बात  नहीं  सदन  को  भी  समझना  बहुत  जरूरी  है  ।
 कल  अगर  गलत  आंकड़ों  के  आधार  पर  हम  लोग  नीतियों  को  बनाने  का  काम  करेंगे  तो  वित्त  मन््त्री  जी

 आप  जिस  तरह  से  देश  को  दो  कदम  तेजी  से  आगे  चलाना  चाहते  उसमें  हम  सब  लोग  फंस  जाएंगे  ।

 इसलिए  मेरी  प्रार्थना  इस  तरह  से  गुमराह  करने  वाली  जो  बात  इसको  न  करने  से  हम  सब  लोगों
 का  भला  देश  का  भला  उपाध्यक्ष  यहां  आधथिक  संकट  पर  बहस  हो  रही  है  और
 भाषण  हो  रहा  है  माइक्रो  और  फिस्कल  ऋादि-आदि  चीजों  को  लेकर  ।

 क्री  ई०  अहमद  :  साधारण  आदमी  को  मीक्रो  तथा  फिस्कल  आदि  को  समझना  बड़ा
 कठिन  है  |

 भ्रो  जाज॑  फर्नान्डीज  :  यही  मैं  कह  रहा  हूं  ।  मुझे  खुशी  है  कि  आपको  भी  यह  परेशानी

 चूंकि  आथिक  संकट  पर  जब  बहस  करनी  है  तो  इसको  अगर  आप  पढ़ेंगे  तो  एक  तरफ  आपने  जो
 इंटरनेशनल  मानेटरी  फंड  के  मंनेजिग  डाइरेक्टर  को  जो  पत्र  इसके  साथ  जुड़ा  हुआ  जो  भी
 दस्तावेज  यह  इसके  बाद  आपका  जो  सारा  बयान  वित्त  मन्त्री  जी  उस  बयान  के  अन्दर  विदेशी
 मुद्रा  और  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हम  लोगों  ने  क्या-क्या  जमा  किया  ओर  क्या-क्या  कमा  वह  छोड़कर
 देश  के  सामने  जो  आ्थिक  संकट  दरअसल  जो  आर्थिक  संकट  उस  संकट  की  इसके  अन्दर  चर्चा
 नहीं  है  ।

 मैं  मानता  उपाध्यक्ष  अगर  सदन  में  हम  लोगों  की  आथिक  समस्याओं  के  बारे  आथिक
 संकट  के  बारे  में  बात  करनी  हो  तो  फिर  लोगों  को  हर  रोज  समझ्षने  उनको  परेशान  करने
 जिन  परेशानियों  से  देश  आज  अपने  को  बाहर  निकालना  चाहता  उन  समस्याओं  की  यहां  पर  चर्चा
 होनी  चाहिए  थी  ।  अभी  भी  मैं  मानूंगा  कि  यह  चर्चा  यहां  पर  होनी  चाहिए  ।

 लेकिन  एक  बात  वित्त  मन्त्री  जी  से  खासतौर  पर  मैं  कहना  चाहता  आई०  एम  ०  एफ०  की
 कंडीशनेलेटीज  पर  आपसे  दरतावेज  आना  आपने  यहां  दस्ताबेज  रख  आपका  पत्र  और  आपकी
 तरफ  से  इन्टरनेशनल  मानेटरी  फण्ड  को  भेजा  गया  उनकी  तरफ  से  आपको  इस  बारे  में  आई  जो
 टिप्पणी  है  वह  ज्यादा  महत्व  रखती  है  ।

 ]
 झो  सनसोहन  सिंह  :  इस  प्रकार  कोई  बात  नहीं  है  ।

 ]

 भरी  जाओ  फ्नाण्डोल  :  उपाध्यक्ष  हम  आपकी  बात  को  क्योंकि  हम  इतना
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 तो  मान  सकते  हैं  कि  आप  इस  सदन  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  करेंगे  ।  गुमराह  करने  की  बात  आप  कर
 सकते  हैं  ।

 जिनुवाद  ]

 श्री  मनमोहन  सिह  :  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  पर  तथा  हमने  जो  प्राप्त  किया  है
 कोई  आलोचना  नहीं  जो  कायंवाही  की  गई  यह  उसी  का  दस्तावेज  है  ।

 ]

 श्री  जाज  फर्नाण्डोश  :  ठोक  है  |  हम  मानते  अगर  कोई  ओर  दस्तावेज  देना  हो  जिसकी
 इन्टरनेशनल  मानेटरी  फण्ड  ने  हम  लोगों  को  भेजा  है  ।

 थी  सैफृदीन  जोधरो  :  दिल्ली  में  आकर  कान  में  बोलता  है  तो  लिखने  का  क्या
 दोष  ।

 थी  जाज॑ं  फर्नाण्डोज  :  उपाध्यक्ष  हम  यह  चाहेंगे  कि  दरअसल  जब  वित्त  मन्त्री  जी  इस
 बहस  को  आगे  चलायेंगे  तो  उस  बहस  में  लोगों  के सामने  जो  चार  मोटी  म्मस्याएं  उनके  बारे  में  हम
 लोगों  को  कुछ  बातें  बताने  का  और  सरकार  के  जो  कायंक्रम  हैं  उन  कार्यक्रमों  को  बताने  का
 काम

 मेरो  अपनी  मान्यता  है  कि  सबसे  बड़ी  जो  समस्या  है  वह  रोजगार  की  समस्या  है  ।  केवल
 आई०  एम०  एफ»  के  सन्दर्भ  में  या आज  की  बहस  के  सन्दर्भ  में  नहीं  बल्कि  देश  के  सामने  जो  सबसे  बड़ी
 समस्या  मेरी  मान्यता  है  कि  समूचे  हमारे  जिसमें  मैं  सामाजिक  संकट  को  भी  जोड़ता  जिसमें
 मैं  राजनीतिक  संकट  को  भी  जोड़ता  इसकी  जड़  खोजने  के  लिए  हम  लोग  जायेंगे  तो  रोजगार  इसमें

 कम  से  सबसे  बड़े  प्रश्न  के  तौर  पर  नजर  आता  बढ़ते  दाम--इन्फलेशन  रेट  क्या
 फिस्कल  पालिसी  से  कितनी  डेफिसिट  फायनेंसिंग  इसका  क्या  असर  हो  रहा  ये  सब  बातें  हम  लोगों
 के  लिए  बहस  के  लिए  ठीक  लेकिन  दाम  आसमान  छ  चुके  हैं  ।

 आंकड़े  बताते  कैसे  1990  तक  अगस्त  महीने  में  आज  जो  स्थिति  है  उससे  खराब  स्थिति  कर
 के  दिखाने  का  काम  किया  हालांकि  यह  गलत  1990  के  अगस्त  में  बह  स्थिति  नहीं  थी  जो
 पिछले  अक्तूबर  और  नवम्बर  में  मान  एक  क्षण  के  कि  ऐसी
 ऐसी  तस्वीर  रखने  का  प्रयास  होता  उससे  बात  हल  नहीं  होती  है  |  हम  जानना  चाहेंगे  कि  दाम  पर
 किस  प्रकार  से  लगाम  लगाने  का  काम  आप  करने  जा  रहे  हो  और  आपकी  कोन  सी  नीति  ठीक
 आपने  कुछ  प्रयोग  किए  जिस  पर  मैं  अभी  बोलूंगा  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  इस  समय  जिस  प्रकार
 की  हालत  बनी  वह  अति  भयानक  हालत  मैं  मानता  हूं  कि  कोई  इस  सदन  में  नहीं  होगा  जो
 इस  क्षण  हिन्दुस्तान  की  औद्योगिक  स्थिति  से  परेशान  नहीं  होगा  ।  अगर  वह  बस्तुस्थिति  को
 जानता  हो  ।  चौथा  है  खेती  की  हालत  ।

 और  खेती  की  हालत  इस  वक्त  बहुत  खराब  £  ।  अनेक  सालों  के  बाद  फिर  हम  लोग  अकाल  की
 तरफ  जा  रहे  हैं  |  चूंकि  अकेले  बिहार  मेरा  अपना  सूबा  बिहार  वहां  इस  साल  25  प्रतिशत
 दन  घट  रहा  राजस्थान  में  20  महाराष्ट्र  में  ।7  प्रतिशत  ओर  मध्य  प्रदेश  में  वही  स्थिति  है
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 और  देशों  के  अन्य  सूबों  में  अन्न  का  उत्पादन  घट  रहा  मैं  कोई  नए  आंकड़  सदन  के  सामने  नहीं  रख

 रहा  हूं  ।  जहां  पिछले  साल  खरीफ  पर  दस  करोड़  बीस  लाख  टन  का  उत्पादन  इस  साल  साढ़ें  नौं

 करोड़  का  रबी  की  फसल  पर  साढ़े  सात  सौ  करोड़  टन  था  और  इस  साल  सात  करोड़
 लाख  टन  का  अन्दाज  इसका  मतलब  यह  हैं  कि  17  करोड़  70  लाख  टन  पैदा  हो  गया  है  ।  वहां  इस
 सल  हम  लोग  ।/  करोड़  960  लाख  टन  के  अन्दाज  पर  आकर  पहुंके  हिन्दुस्तान  को  आबादी  भी
 पिछले  दो  सालों  में  3.3  करोड़  बढ़ी  इस  सदन  में  कहस  करने  से  इन्कार  करते  जधਂ  ऐसा  क्विं
 आ  जाता  है  तो  ऐसे  विषय  पर  मानते  हैं  जिस  पर  गम्भीर  बहस  नहीं  होनी  परिवार  नियोजन
 आदि  की  बात  है  तो  पिछले  दो  सालों  में  आबादी  3.3  करोड़  बढ़ी  हम  लोगों  ने  आस्ट्रेलिया  पैदा
 किया  है  |  दो  साल  पहले  अनाज  का  उत्पादन  ।7  करोड़  60  लाख  टन  था  कहां  इस  साल  अनाज  का
 उत्पादन  17  करोड़  90  लाख  टन  हो  रहा  3.3  करोड़  आबादी  बढ़ने  पर  अनाज  का  उत्पादन  पांच
 मिलियन  टन  कम  हो  जाता  हैं  तो  हम  अन्दाज  लगा  सकते  हैं  कि  देश  में  अन्न  की  क्या  स्थिति  होनी
 जब  सदन  में  आएंगे  तो  तब  भी  देश  में  अकाल  की  स्थिति  होती  रहेगी  ।  बिहार  में  और  अन्य  सूबों
 लोग  परेशान  इस  बहस  के  दौरान  वित्त  मन्त्री  जी  से  जरूर  जानना  चाहेंगे  कि  अकाल  को  स्थिति  पर
 मात  करते के  लिए  ओर  अनाज  को  जो  समस्या  इस  फर  मात  करने  के  लिए  क्का-क्का  किया  जा  रहा
 है  ।

 में  यहां  पर  आज  भविष्यवाणी  करना  चाहता  हूं  कि  इस  साल  एक  बार  फिर  लोग  हिन्दुस्तान  में
 अकाल  से  मैं  जानता  हूं  कि इसको  इन्कार  करना  आसान  होता  अस्पताल  में  अकाल  से  मरने
 कबन्नों  के  लिश  कोई  कालमਂ  नहीं  होला  हे  |  भुखभरी  के  कारण  मौतें  ।  काज  आफ  डंथ  अभेक  होशे  हैं  जिसमें
 फेलिलਂ  इस्लेख्ल  में  नहीं  आता  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  को  चुनोती  देकर  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले

 ॥90,  12  2:  ओर  ES  सालों  में  हिन्दुस्तान  का  प्रातिवर्ष  का  अन्न  का  उत्पादन  कम  हो  गया  तो  इस  साल  लोग
 कंसे  मरे  ।  इसके  आफ  यहां  संसद  की  लाइब्नेरी  में  हैल्थ  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  मे  देखने  को  मिलेंगे  ।  यह्

 से  छिफ्रा  हुआऋ  नहीं  है  ।  आप  क्लिष  तौर  पर  जानकारी  रखते  हैं  ।  ऋप  यह  कहें  कि  अन्न  कोर
 फर  मक्रत  करने  के  लिए  क्या  नहेति  है

 |

 श्री  भोगेरद्र  झा
 :  इनको  बहाना  मिल  जाएगा  तो  आयात  करना  शुरू  कर  देगे  और  विदेशी  मुद्रा

 झुक  कर  देंगे  ।'''

 श्री  जाज  फर्नाण्डीज  :  आप  सरकार  चला  रहे  हैं  तो  उसे  तय  करना  मुझे  लोगों  की  समस्याएं
 रखनी  बिहार  के  बारे  में  आप  जानते  हैं  ।  बिहार  में  बहुत  भयंकर  स्थिति  वित्त  मन्त्री  जी  जानते

 किस  गंजालप  में  रफ्य  राभेश्वर  :  चाकनत  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।

 थ्रों  जाजे  फर्नाण्डीश  :  उसको  इसलिए  विदेशों  में  निर्यात  कर  रहे  हैं  चूंकि  हिन्दुस्तान  में  खरीदने
 की  शक्ति  नहीं  मैं  औद्योगिक  सवाल  पर  आ  रहा  हूं  ।  इस  दस्तावेज  में  मोटी-मोटी  बातें  कही  गई
 कंसा  भविष्य  उज्जवल  है  और  इस  वक्त  क्या  हालत  इसको  आपने  नहीं  बताया  है  ।  उसको  आपने

 छिप्प  दिया  अगस्त  महीने  के-बाद  के  आंकड़े  हमारे  पास  नहीं  बित्त  मन््त्री  जी  जानते
 फंकर्ना सम  हिल्दुस्तान  में  मुझे  अमर  ठीक  झो  तो  यह  कुल  सकल  सष्ट्रीय  उत्पाद  का  70  प्रक्तिशित
 है  ।
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 6.00  प०

 जो०  एन०  पी०  को  आप  मंत्रुफैक्चरिय  में  पकड़ते  हैं  तो  मंतुर्फक्चरिंग  में  पिछले  अगस्त  तक  3.5
 अ्रतिशत  श्ट  गया  है  ।  अगर  हभ  पांच  महीचे  अप्रेल  से  लेकर  अगस्त  तक  लें  इस  साल  के  और  यही  फ्रांच

 महीने  पिछले  साल  के  लें  ओर  इनकी  तुलना  करें  और  जोड़ें  तो  12.4  म्रतिशत  जहां  पिछले  साल  बढ़

 गया  था  इस  साल  1.0  आप  घट  गए  इसलिए  हम  कहां  तक  गिर  गए  इसक़ी  कल्पना  हूं
 सकती  है  ।

 हमारे  1989  के  औद्योगिक  उत्पादन  की  तुलना  में  जो  12.5  फ्रतिशत  की  बढ़त  हुई
 उसके  अगस्त  1990  में  ।.  प्रतिशत  की  गिरावट  आई  जिसका  मतलब  कुल  उत्पादन  में

 पिरावट  ।  यंदि  आप  पिछले  दो  क्यों  के  आंकड़ो  पर  ध्यान  दें  तथा  उनको  पिछले  खो  थ्षों  के  आंकड़ों  से

 सुलना  फरें  तो  आप  देखेंमे  कि  उममें  13.4  प्रतिशत  शिराबट  हुई

 ]

 यह  है  आपकी  औद्योगिक  ये  तो  आंकड़ों  की  बात  हो  गयी  ।  हम  इससे  एक  कदम  ओर

 आगे  बढ़ेंगे  |  क्रड  आयल  7.6  प्रतिशत  घट  इतने  का  आयात  करना  होगा  ।

 ]

 डपसभपत्ति  महवय  :  श्री  एक  मिनट  रुकिए  ।

 क्या  सत्ता  पक्ष  की  ओर  से  कोई  समया  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  रखना  चाहता  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  कया  चाहती  है  ?

 कुछ  साजनीय  सदस्य  :  हस  बेठेंगे  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  न्याय  ओर  कल्पतरे  कार्य  भंचभासथ  में  राज्य
 अंच्ो  रंगराजन  :  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  इस  बात  पर  विशेष  रूप  से
 सहमति  थी  कि  इस  चर्चा  को  आज  पूरा  कर  लिया  जाए  ओर  हमारे  पाप्त  चर्चो  हेतु  दो  अन्य  बिषग्र  भी
 हैं  ।  )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  आपकी  सहझति  का
 यह  भी  एक  हिस्सा  है  कि  इस  चर्चा  को  आज  ही  पूरा  करना  होगा  ?

 ी  रंगशाजम  कुलार  भंमलम
 :  कार्य॑मंत्रणा  ख़िति  की  रिपोर्ट  को  पहले  हो  स्कीकार  कर  लिया

 मया  है  ।  हन  कार  विष्यों--आर्थिक  अन्तर्साष्ट्लीय  सरकारी  क्षेत्र  ओर  पिछले  सप्ताह के  बचे
 हुए  विषय  उत्तरकाशी  मामले  पर  वार्ता  करने  का  निर्णय  किया  गया  ऋ  ।  इन  सम्पे  चर्जाबों  को  जय
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 तक  हम  आज  ही  शुरू  न  और  इन्हें  कल  तक  पूरा  नहीं  करें  तब  तक  इन्हें  इस  सप्ताह  पूरा  नहीं  किया
 :  जा  सकेगा  ।  और  इसी  कारण  से  4.30  बजे  हमने  इस  पर  चर्चा  शुरू  की  थी  |

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हम  इस  चर्चा  को  आज  ही  समाप्त  अन्य  पर  अरूर

 पड़ेगा  ।  एक  चर्चा  सरकारी  क्षंत्र  के  सम्बन्ध  में  जिस  पर  आप  काफी  बातचीत  कर  रहे  हैं  और  हो
 सकता  है  हम  उसे  उठा  ही  न  सके  ।

 शी  ई०  अहमद  :  उस  स्थिति  में  तो  हमें  आजकल  और  परसों  तब  तक  बैठना
 जब  तक  चर्चाएं  पूरी  नहीं  हो  जाती  |  जो  कुछ  भी  हमें  कल  और  परसों  बैठना  होगा  ।  फिर  हम  आज
 भी  क्यों  बैठे  ?

 एक  साननीय  सदस्य  :  आज  भी  क्यों  नहीं  बंठें  ?

 थो  ई०  अहमद  :  सभा  की  बैठक  के  लिए  आध  घण्टे  का  समय  बढ़ाना  हम  समझ  सकते  हैं  ।
 लेकिन  माननीय  मनन््त्री  जी  ने  सभा  के  सामने  जो  निवेदन  किया  है  वह  तो  यह  है  कि  चर्चा  समाप्त  होने
 तक  समय  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  लक्ष्मीनारायण  आपकी  क्या  राय  है  ?

 डा०  लक्ष्मोनाशायण  पाण्डेय  :  कार्य  मसत्रणा  समिति  में  समान  मत  बना  था  कि
 तीन  डिलकशन  आने  वाले  इनको  यथाशीघ्र  पूरा  किया  उसके  लिए  तिथियां  निर्धारित  की  थीं
 कि  उन्हें  यथासम्भव  पूरा  किया  जाए  ।  अब  हाउस  की  राय  सामने  है  सहमत  हो  या  असहमत  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  के  पूर्व  निर्णय  पर  विचार  करते  हुए  समिति  ने  सिफारिश  की  थी
 कि  नियम  !93  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  विषयों  पर  चर्चा  प्रत्येक  के  समक्ष  दर्शाई  गई  तिथियों  को
 4.30  म०  प०  से  आरम्भ  की  जाए  और  उसी  दिन  पूरी  की  जाए  ।”  कायंमंत्रणा  समिति  का  यह
 निर्णय  है  ।

 श्री  निर्मल  काग्ति  लटर्जो  :  इस  निर्णय  को  अब  अस्वीकार  कर  )

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यदि  आप  चर्चा  में  भाग  लेना  नहीं  चाहते  तो कोई  आपको
 इसके  लिए  बाध्य  नहीं  कर  रहा

 श्रो  अमल  दस  :  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  वह  समझौता  एक  गुप्त
 समझौता  इसे  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करके  स्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 भरी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यह  कोई  गुप्त  समझोता  नहीं  है  ।  मैं  श्री  अमलद॒त्ता  का  ध्यान  आज
 की  कार्य  मद  सं०  !।  की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  तो  उन्हें  सभा  में  शामिल  होकर  यह  जानना
 चाहिए  कि  सभा  क्या  करती  है  या  फिर  उन्हें  इस  ढंग  से  आपत्ति  नहीं  करनी  चाहिए  ।  कायंमंत्रणा  समिति
 की  रिपोर्ट  को  इस  सभा  में  अंगीकृत  किया  गया  है  ।
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 me उपाध्यक्ष महोदय : सभा के पूर्व निर्णय पर विचार करते हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  के  पूर्व  निर्णय  पर  विचार  करते  हुए  समिति  को  सिफारिश  करतो  है
 कि  नियम  193  के  अन्तग्रेत  निम्नलिबित  विषयों  पर  चर्चा  प्रत्येक  के  समक्ष  दर्शाई  गई  तिथि  को  4.30
 बडे  से  अऋपरस्भ  को  जाए  ओर  उसे  उसी  दिन  पूरा  किया

 श्री  भोगरद्र  शा  :  उपाध्यक्ष  जब  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  सभी  दलों  के  सभी
 नेता  होते  तो इसकी  रिपोर्ट  का  कोई  मूल्य  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन््त्री  आप  और  कितने  समय  तक  यहां  पर  बेठना  चाहेंगे  ?

 थ्रो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  मैं  सभा  से  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  हम  इस  आशा  से  सभा
 की  बेठक  का  समय  7.30  म०  प०  तक  बढ़ाते  हैं  कि  चर्चा  उत्त  समय  तक  पुरी  हो  जाएगी  और  यदि
 चर्चा  पूरी  नहीं  होती  तब  तक  सभा  को  जारी

 थी  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  सभी  समितियों  को  नासमझ्न  निर्णय  लेने  का
 अधिकार  होता  है  ।

 क्री  मरलो  देवरा  :  आपको  निर्णय  करने  का  एकाधिकार  है  ।

 भरी  निमल  कांति  चटर्जों  :  जिस  तरह  के  विधेयकों  और  विषयों  पर  हम  चर्चा  क रने  वाले  वे
 सभी  समय  लेने  वाले  मानते  हैं  ।  हमें  यह  सोचना  पड़ता  है  कि  कया  सत्तापक्ष  वास्तव  में  उनके
 बारे  में  गम्भीर  ह ैऔर  यदि  ऐसा  है  तो  अधिकतर  सदस्य  उसमें  शामिल  होना  चाहेंगे  ।  यदि  आप  इसे
 आज  ही  समाप्त  करना  चाहते  तो  हमें  11.00  म०  प०  तक  बेठना  क्योंकि  अधिकतर  सदस्य  न
 केवल  मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  ही  बल्कि  भारतीय  अथंव्यवस्था  की  तबाही  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  में  भी

 भाग  लेंगे  ।  इसको  और  आधे  घण्टे  में  पूरा  करना  कोई  आसान  काम  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  7.00  म०  १०  तक  बेठते  हैं  ।,  श्री  जाज॑  फर्नाण्डीज  अब  अपनी
 हे

 बात  जारी  रख  सकते

 थ्री  जाऊं  फनण्डोज  :  उपाध्यक्ष  मैं  औद्योगिक  स्थिति  पर  कह  रहा  था  कि  कंसे  हर  क्षेत्र

 ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  हम  मार  खा  रहे  लेकिन  एक  उदाहरण  मैं  इसलिए  रख  रहा  हूं  कि  हो  सकता  है
 कि  उस  उदाहरण  से  कुछ  गलतफहमी  भी  लेकिन  कहना  बहुत  जरूरी  है  क्योंकि  उसके  परिणाम  अनेक

 क्षेत्रों  मे ंअनेक  प्रकार  के  हो  सकते  और  वह  है  आटोमोबाइल  क्षेत्र  ।  स्कूटर  रिक्शा  यही
 कितने  इस्तेमाल  में  आने  इस  पर  भिन्न-भिन्न  राय  हो  सकती  है  लेकिन  आज  स्थिति  ऐसी  बनी

 है  कि  आज  तीन  बड़े  गाढ़ी  बनाने  वाले  कारखाने  हैं  जो  बन्द  होने  को  स्थिति  मे  हैं  ।  मेरे  पास  जो

 जानकारी  उसके  मुताबिक  बम्बई  में  प्रीमियर  आटोमोबाइल्स  का  कारखाना  है  ।  इस  कारखाने  के  पास

 जो  स्टाक  है  वह  8000  गाड़ियों  का  है  ।

 उनके  डीलसं  के  पास  जो  स्टाक  वहु  एक  हजार  ओर  गाड़ियां  यात्री  कुल  मिलाकर  9  हजार

 गाड़ियों  का  स्टाक  मुझे  वहां  के  रजदूरों  की  तरफ  से  बताया  गया  है  कि  ले-आफ  का  मामला  चर्चा
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 में  आया  है  तथा  इसी  हफ्ते  वहां  ले-आफ  हो  सकता  है  ।  अमर  यही  स्थिति  बनी  जो  स्थिति  आज  है
 तो  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  अगले  महीने  भर  के  हिन्दुस्तान  के  जो  तीन  का  रखाने  जिसमें

 मैं  आपके  सरका-ी  कारखाने  को  भी  जोड़ता  तोनों  कारखानों  में  प्रोडक्शन  तो  खेर  घट  ही  गया

 मजदूरों  का  ले-आफ  और  कार  ने  बन्द  करने  की  स्थिति  पंदा  हो  जायेगी  और  यह  केवल  कारखानों  के

 मजदूरों  तक  ही  सीमित  नहीं  पूरा  जो  आटोमोबाइल  सेक्टर  उनके  साथ  अनेकों  एन्सीलियरीज
 भी  जुडी  हुई  जो  लाखों  लोगों  को  काम  देती  तथा  आपकी  जो  नीति  या  जो  भी  कदम  हम  आज
 तक  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  उठा  चुके  व ेहम  लोगों  को  कहां  ले  जा  रहे  इसका  एक  ज्वलंत  उदाहरण  मैं

 आपके  सामने  रख  रहा  हूं  ।

 मैं  इस  विषय  पर  आपका  और  बक्स  नहीं  मगर  चाहूंगा  कि  सरकार  की  तरफ  इस  वक्त
 औद्योगिक  क्षेत्र  में  जो  एक  नहीं  अनेक  क्षेत्रों  में  दिखायी  दे  रहा  उस  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 आपने  क्या  उपाय  किए  वित्त  मन्त्री  जी  अपनी  स्पष्ट  राय  सदन  के  सामने

 जहां  तक  दामों  का  प्रश्न  मैं  बहुत  लम्बी  बहस  नहीं  करूंगा  लेकिन  जो  आंकड़े  आप  देते  हैं  कि
 इन्फ्लेशन  13.9  या  13.7  पर  आकर  रुका  यह  बात  हमें  इसलिए  नहीं  जंचती  क्योंकि
 नवम्बर  का  महीना  तो  खत्म  हो  दिसम्बर  तक  तो  आपका  सीजनल  दामों  के  घटने  का  काम  होना
 चाहिए  लेविन  वे  दाम  घटे  बल्कि  दाभ  कुछ  बढ़  ही  गए  हैं  । आपका  13.9  का  जो  आंकड़ा
 प्राईमरी  आटिकल्स  के  दाम  बढ़े  जहां  तक  50  प्रतिशत  उपलब्धि  हुई  उस  चित्र  को  आपमे  देश  के
 सामने  रखने  का  काम  नहीं  किया  ।  या  तो  लोगों  से  इसको  छिपाने  का  काम  आप  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए
 हम  चाहेंगे  कि  सरकार  किस  तरह  से  दामों  को  घटाने  जा  रही  है  वित्त  मन्त्री  जी  उस  पर  ग्रकाश  डालें  ।

 हमें  उस  तरह  की  बात  वित्त  मन्त्री  जी  न  बतायें  जो  उन्होंने  बम्बई  और  अहमदाबाद  जाकर  कही  थी  ।

 वहां  उन्होंने  तेल  के  व्यप्पारियों  को  बुलाया  और  अन्य  किसी  क्षेत्र  के  व्यापारियों  को  उनसे
 प्राथंना  की  कि  दाम  घटा  उस  तरह  की  प्रार्थना  से  यहां  कोई  दाम  घटने  वाले  नहीं  हैं  ।

 मैं  खासकर  वित्त  मन््त्री  जी  का  ध्यान  आज  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  की ओर  आकर्षित  करना
 चाहता  हूं  बयोकि  तेल  का  जो  खेल  वह  कितना  भारी  श्लेल  है  और  कंसे  गुजरात  की  सरकार  इसके
 अन्दर  शामिल  उसका  सबूत  मैं  आपको  पढ़कर  तो  नहीं  लेकिन  वह  सबूत  आज  के  टाइम्स
 आफ  इण्डिया  ने  अपने  हर  एंडीशन  दिल्ली  के  एंडीशन  में  भी  तथा  भेरे  हाथ  में  इस  समय  बम्बई  का
 ऐडीशन  अपने  हर  ऐडीशन  बताने  का  काम  किया  यह  खेल  पिछले  फरवरी  महीने  में  भी  हुआ
 था  जिसमें  वहां  के  मुख्यमन्त्री  भी किसी  तरह  से  शामिल  उसकी  जानकारी  भी  इसमें  छपी  उस
 समय  के  आज  दिल्ली  में  अब  वे  वहां  पर  मुख्यमन्त्री  नहीं  हैं  लेकिन  जिस  तरह  से
 रियों  और  सरकार  का  रिश्ता  बनता  और  उसके  पीछे  जो  असली  कारण  बह  नेशनल  डेरी
 डवलपमेंट  बोर्ड  जिसे  आपने  मार्केट  इन्टरबेंशन  एजेसी  वी  जिम्मेदारी  दी  हालांकि  म  त्र  6  प्रतिशत
 तेल  ही  इस  नेशनल  डेरी  ढवलपमेंट  बोर्ड  को  ओर  से  बाजार  में  लाने  का  काम  होता  धारा  के  नाम

 लेक्नि  हमेशा  हमेशा  के  नेशनल  डेरी  डवलपमैंट  बोर्ड  पर  डाली  हुई  जिम्मेदारी  को  र  त्म  करने
 के  पूरे  ये  तेल  बेचने  वाले  इस  क्षण  ग्रुजरात  सरकार  भी  इसके  अन्दर  शिरकत  करके
 कैसे  बठी  वित  मन्त्री  जी  को  इसकी  जानकारी  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  अब  आप  केवल
 व्यापारियों  के साभ  उनसे  अयील  वर्गरह  यदि  आप  सबझते  हैं  कि  दाम  घटने  का  काम  हो

 यहां  पर  आप  उसे  मत  रखिएगा  ।
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 यहां  पर  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  की  बात  कही  जाती  है  परन्तु  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  से  ही
 बात  नहीं  बनेगी  क्योंकि  जब  लोगों  के  पास  खरीदने  की  शक्ति  ही  नहीं  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  को  एक
 ही  उदाहरण  देता  भिलाई  जहां  पर  शंकर  नियोगी  की  कुछ  दिन  पहले  हत्या  हुई  थी  ।  शंकर
 नियोगी  वहां  असंगठित  मजदूरों  के  हित  में  लड़ाई  लड़  रहे  थे  ।  भिलाई  में  80  हजार  असंगठित  मजदूर

 उन  मजदूरों  को  वे  बल  10-12  रुपए  प्रति  दिन  तनख्वाह  मिलती  जब  उनको  काम  मिलता  है  ।
 यदि  किसी  मजदूर  के  परिवार  में  5  लोग  हैं  तो आपका  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  उसकी  क्या  सहायता
 कर  यह  सारी  बहस  की  बात  हो  सकती  है  लेकिन  ब्यवहार  में  इससे  कोई  बात  नहीं  बनती  है  ।

 इसलिए  मैं  दाम  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री  जी  से  सुनना  चाहता  हूं  कि क्या  आप  कोई  नई  दाम  नीति  बनाने
 की  हिम्मत  कर  सकते  हैं  ?  में  बनने  वाली  कम  से  कम  देंनिक  इस्तेमाल  की  मोटर  गाड़ियों
 या  अन्य  चीजों  के  दाम  की  चर्चा  नहीं  उसका  बाजार  में  पहुंचाने  का  यातायात  का
 खर्च  और  जहां  गोदाम  में  रर्ता  ह ैउसका  उसका  लागत  खच्चे  और  तीन  चीजों  को  जोड़कर
 हिन्दुस्तान  में  उसके  डेढ़  गुना  से  ज्यादा  में  कोई  भी  बस्तु  नहीं  बेची  जाएगी  ।  क्या  ऐसी  दाम  नीति  बनाकर
 उसे  सख्ती  से  अम्ल  करने  के  लिए  आप  तैयार  हैं  ?  बरना  ये  केबल  बहस  हो  हम  पी०  डी०  एस०
 की  चर्चा  करेंगे  लेकिन  जमीन  पर  कोई  बदलाब  लाने  की  बात  नहीं  होगी  और  गरीब  मरता  जाएगा  ।

 इसी  सन्दर्भ  में  एक  और  बात  कहना  चाहता  मैं  मानता  हूं  कि  हमारी  पालियामेंट  इन  सब
 चीजों  में  व्यथं  साबित  होती  हैं|  इसके  पीछे  का  बड़ा  यहां  जो  काफी  बेची  जाती  है  वहां
 मिलेगा  ।  पार्लियामेंट  के  मंम्बरों  के लिए  जो  काफी  बेच  रहे  हैं  और  जिनको  सेन्ट्रल  हाल  में  जाने  का  पास

 उनके  लिए  काफी  का  दाम  आपने  1977  में  तय  किया  1977  में  60  पंसे  जमा  टेक््स  यानि
 65  बसे  की  एक  कप  काफी  की  ।  1977  से  लेकर  1991  14  साल  बाद  भी  वही  65  पंसे  में  काफी
 पीते  काफी  का  दाम  |  8  रुपए  से  44  रुपए  किलो  हो  गया  है  लेकिन  हमारे  लिए  !4  साल  बाद  भी
 65  पैसे  हैं  ।  वहां  जो  भी  खाने  की  चीज  मिलती  मक्खन  या  चीज  उनके  दाम
 चार  गुना  बढ़े  हैं  पिछले  ।4  सालों  में  लेकिन  हमें  उसो  दाम  से  मिलते  हैं  जो  1977  में  तय  किए  थे  1
 दाम  बढ़ाने  के  लिए  कम  से  कम  लागत  खर्च  निकले  इसके  लिए  कहें  तो  यहां  से  कहा  जाता  है  कि

 यह  नहीं  होना  हम  शिकायत  नहीं  कर  रहे  केवल  तथ्यों  को  रख  रहे  हमारे  सामने  ऐसी
 कोई  दिक्कत  नहीं  आती  है  |  हमारे  जो  मकान  हमें  तो  बिना  किराए  का  मिलता  है  या  ऐसे  किराए  पर
 मिलता  है  जिसे  किराया  नहीं  कहा  जा  सकता  बिजली  पानी  दिल्ली  में  मेम्बर  आफ
 मेंट  को  जो  सुविधा  है  उममें  कोई  तकलीफ  नहीं  होती  इसलिए  हम  बहस  जरूर  लेकिन  जब
 तक  हमें  खुद  इसकी  परेशानी  नहीं  होगी  तो  मेरी  मान्यता  है  इस  पर  कोई  बड़ी  चीज  करने  की  हिम्मत
 या  इच्छा  पालियामेंट  की  नहीं  होगी  ।  इसलिए  बढ़ते  दामों  पर  लगाम  लगाने  के  लिए  आपको  दाम  नीति
 लानी  चाहिए  ।  मैंने  जो  ठोस  सुझाव  दिए  हैं  इस  वर  आपकी  राय  इस  बहस  के  दौरान  जनता

 चाहूंगा  ।

 आखिरी  बात  रोजगार  और  गरीबो  के  बारे  में  कहनी  यह  मेरो  अपनी  राय  में  सबसे  बड़ी
 समस्या  है  कोई  भी  आध्िक  संकट  की  बहस  करते  समय  ।  पिछले  सत्र  में  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि
 अगले  सत्र  में  गरीबी  पर  बहस  करेंगे  क्योंकि  गरीबी  की  मात्रा  हिन्दुस्तान  में  क्या  इसके  बारे  में  अनेक
 सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाए  हम  इस  इन्तजार  में  थे  कि  इस  बार  गरीबी  पर  इस  सदन  में  बहस  होगी
 क्योंकि  मरीबी  की  बहुस  आर्थिक  संकट  के  साथ  जोड़कर  नहीं  हो  आधिक  संकट  में  सारी  चीजें
 आ  जाएंगी  ।  हिन्दुस्तान  में  गरीबी  के  जो  आंकड़े  कुछ  आंकड़े  पिछली  बार  इस  सदन  में  कई  सदस्यों  ने

 331



 नियम  193  के  अंधीने  चर्चा  17  1991

 रखे  इस  देश  में  पांच  करोड़  लोग  हैं  जो  50  पंसे  या उससे  कम  पर  अपना  दिन  गुजारते  हैं  ।  वह  बहस

 इस  सदन  में  होनी  आवश्यक  थी  ओर  हम  चाहेंगे  कि  बहस  हो  जाए  ।

 वित्त  मन्त्री  10  ओर  ]।  तारीख  को  इन्टरनेशनल  लेबर  आगर्गेनाईजेशन  में  एक  बहस  की  बंठक

 में  मौजूद  थे  ।  उसमें  आई०  एल०  ओ०  द्वारा  पेश  किए  गए  दस्तावेजों  में  कहा  गया  कि  आपकी  नीतियां

 इंटरनेशनल  मौनीटरी  फंड  के  साथ  जुड़ी  हुई  हैं  ।  उनके  चलते  अगले  दो  सालों  93-94  तक  हिन्दुस्तान
 में  लगभग़  डेढ़  करोड़  लोग  अधिक  बेरोजगार  हो  जाएंगे  ।  यह  दस्तावेज  हैं  ।

 क्रो  सनसोहन  सिंह  :  कुछ  व्यक्तियों  ने  अपने-अपने  मत  व्यक्त  किए  लेकिन  इस  बारे  में  कोई

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सम्बन्धी  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 है  ।

 थी  जाजं  फर्नान्डील  :  मेरे  पास  है  एक  दस्तावेज  यह  दस्तावेज  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  नई

 दिल्ली  द्वारा  परिचालित  किया  गया  है  ।  इन्हें  30  991  को  तैयार  किया  गया  था  और  उन्हें
 10  और  11  दिसम्बर  को  हुए  एक  सम्मेलन  में  परिचालित  किया  गया  था  ।

 रो  मनसोहन  सिंह  :  इन्हें  कुछ  व्यक्ितयों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  न  कि  मेरे  द्वारा  ।

 ]

 भरी  जाजं  फर्नान्डोज  :  मैं  मानता  लेकिन  इन्टरनेशनल  लेबर  आर्गेनाइजेशन  का  मोहर  लगाकर

 यह  दस्तावेज  बंट  गया  ।

 ]

 करी  मनमोहन  सिह  :  वास्तव  में  मैंने  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  अनुरोध  किया  क्योंकि  अ०

 क्ष०  सं०  को  समाज  सेवा  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  मैंने  कहा  संगठन  के  साथ  मिलकर
 काम  कीजिए  क्योकि  हम  नीतियों  के  सामाजिक  प्रभाव  के  बारे  में  बहुत  गम्भीर  मेरे  आग्रह  पर  ही
 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  उसे  आयोजित  किया  था  ।

 भ्रो  जा  फर्नाग्डोज  :  आपके  इनीशेटिव  पर  बुलाए  हुए  सम्मेलन  में  ऐसे  एक  नहीं  तीन  दस्तावेज
 पेश  हुए  जिसमें  बताया  गया  कि  आपकी  नीतियों  के  चलते  हिन्दुस्तान  में  बेरोजगारी  बढ़ेगी  ।  वित्त  मन्त्री
 जो  के  शब्द  सोशल  इम्पलीकेशन्स  सोशल  फाल  आउट  आफ  दीज  पालिसीज  ।  बेरोजगारी  को
 क्या  बात  बन  सकती  उसके  बारे  में  आपने  अभी  सितम्बर  महीने  के  अन्तिम  सप्ताह  में  ऐलान  किया
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 ]

 अनिवासी  भारतोय  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  यहां  आकर  हमारे  समूचे  मत्स्य  उद्योग  को

 हस्तगत  कर  सकते  हैं  ।

 .

 हैंढढ  परसेंट  इनवेस्टमेंट  लगाकर  वह  उसे  ले  जा  सकते  हैं  ।  इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि

 हिन्दुस्तान  में  कम  से  कम  20  लाख  परिवार  इससे  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  मछुआरे  जायें  कहां  ?  जब

 नहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  बेड़ें  अपने  लेकर  ऐसे  में  उनका  कारब्षाना  उस  जहाज  में  होगा  और  वे
 3-4  जहाजों  से  मछलियां  पकड़ेंगे  ।  हमने  देखा  है  कि  20  लाख  परिवार  हमारे  मछआरों  के  केवल  समुद्र
 के  किनारे  पर  रहते  हैं  ।  वहां  रहकर  उनकी  जिन्दगी  बरबाद  हो  रही  है  ।

 हु

 एग्जिट  पालिसी  का  क्या  जिक्र  करूं  ?  दस्तावेज  जो  आपने  आई०  एम०  एफ०  को  दिया  उसको
 आपने  स्पष्ट  नहीं  किया  है  |  मेरी  यह  मान्यता  है  कि  आज  जो  कदम  उठा  रहे  वह  ठीक  नहीं  है  ।
 बह  बात  कल  सप्लीमेंटरी  डिमांड्स  के  वक्त  भी  आई  थी  |  तथाकथित  वालयंटरी  रिटायरमेंट  के  नाम
 पर  लोगों  को  निकालने  का  काम  आपने  शुरू  किया  आपके  सामने  कोई  उपाय  ऐसा  नहीं  लगता

 सिवाय  इसके  कि  लोगों  को  आहिस्ता-आहिस्ता  बहाल  करें  जिसको  आप  करने  जा  रहे  यह  स्थिति
 आऊज  की  नहीं  है  ।  बम्बई  में  कुछ  समय  पहले  ढ़ाई  लाख  मजदूर  काम  करते  थे  मिलों  आज  मात्र  90
 हजार  मजदूर  बाकी  बचे  बाकी  सब  बेरोजगार  हैं  ।

 पिछले  हफ्ते  की  बात  बम्बई  महानगर  पालिका  में  ज्लाडू  वालों  की  भर्ती  होनी  थी  ।  बम्बई  में
 कौन  झाड़ू  मारता  उनकी  सामाजिक  और  आधिक  स्थिति  क्या  वह  इस  सदन  के  सामने  कहने  की
 जरूरत  नहीं  है  ।  यूनियन  की  मांग  थी  कि  मजदूरों  के  बच्चों  को  रोजगार  देना  चाहिए  ।  मजदूरों  के
 बच्चे  वहां  भर्ती  होने  के लिए  गए  थे  ।  वहां  क्या  हुआ  ?  वहां  पर  पड़ोस  के  लोग  हाथ  में  लाठी  और
 भाला  लेकर  भर्ती  करने  पर  रोका  लगाया  और  यह  कह  कर  रोक  लगाया  कि  अगर  मजदूरों  के
 बच्चों  को  भर्ती  होना  है  तो  हमारे  बच्चे  कहां  जायेगे  ?  यह  हमारी  नीति  यह  हमें  कहां  पहुंचा
 इसका  अन्दाजा  लगा  सकते  इसकी  कल्पना  हम  कर  सकते  हैं  ।

 नेशनल  रिन्यूबल  फंड  की  बात  हमें  जचती  नहीं  वल्ड  बैंक  5.  0  मिलियन  डालर  नेशनल
 रिन्यूबल  फंड  के  लिए  देता  जहां  तक  मेरी  जानकारी  और  मालूमात  यह  पहली  बार  बल्ड  बैंक  ने
 इस  प्रकार  से  किसी  मुल्क  को  एन०  आर०  एफ०  के  नाम  पर  500  मिलियन  डालर  देने  का  काम  किया
 यानी  1250  करोड़  रुपए  देने  का  काम  किया  ।  मैं  यह  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  हूं  कि  वल्ड  बेंक
 हिन्दुस्तान  के  नव-निर्माण  के  वास्ते  हम  को  पैसा  देने  के लिए  जा  रहा  अगर  वह  हमें  500  मिलियन
 डालर  दे  रहा  हैं  तो  बह  भी  देख  रहा  है  कि  कहां-कहां  इसका  लाभ  विदेशी  तथाकथित  मददगार  जो
 इन्हीं  के  लिए  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  इसलिए  हम  आपकी  इस  नीति  से  बहुत  परेशान  हैं  ।

 आखिरी  जुमला  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  आज  यहां  पर  एक  प्रश्न  था
 और  प्रश्न  था  कि  रोजगार  का  कंसे  निर्माण  करें  ।  कोई  सदस्य  बोले  कि  आप  सुझाव  रखिए  कि  क्या

 होता  है  ?  छितौनी-बगहा  में  रेल  लाइन  का  निर्माण  होना  उसके  लिए  जो  पैसे  जाने  चाहिए
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 वह  पैसे  न  केन्द्र  दे रहा  न  राज्य  सरकारें  दे  रही  हैं  और  छितौनी  बगहा  का  काम  ठप्प  हे  और
 आज  से  सात  दिनों  में  कोंकण  रेलवे  का  काम  ठप्प  हो  आज  यहां  पर  सुबह  प्रश्न  था  और  प्रश्न
 में  कहा  रेलवे  मन्त्री  की  तरफ  से  कि  पैसे  देने  का  तो  इन्तजाम  हो  चुका  है  लेकिन  मोडेलिटीज  का
 काम  हो  रहा  है  ।

 वित्त  मनत्री  आपने  पिछले  जुलाई  महीने  में  डेढ़  सौ  करोड़  रुपया  रेलवे  बाण्ड्स  से  लेना

 चाहिए  और  कोंकण  रेलवे  का  काम  चलना  यह  आपने  आदेश  दिया  था  लेकिन  आपका  रेल
 मन्त्रालय  अभी  तक  उस  पैसे  के  मामले  पर  मोडेलिटीज  पर  सोच  रहा  है  और  अगले  हफ्ते  में  कोंकण
 रेलवे  का  काम  ठप्प  हो  जाएगा  ।  चूंकि  जो  पैसा  राज्यों  न ेदिया  था  या  बजट  से  जो  पैसा  गया  वह
 पैसा  खत्म  हो  मैं  इसलिए  इसका  जिक्र  कर  रहा  हूं  कि  यह  रोजगार  की  योजनाएं  हैं  ।  जब  रेल
 बनती  है  तो  एक  किलोमीटर  रेलवे  सीधे  25  लोगों  को  काम  देती  है  ।  कोंकण  की  835  किलोमीटर  की
 रेल  छितोौनी  बगहा  जुड़  वह  पुल  बन  जाए  और  उत्तरी  बिहार  ओौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का
 रिश्ता  हो  जाए  तो  आथिक  विकास  का  काम  जो  उस  इलाके  में  होना  उसकी  कल्पना  भी  हम  लोग
 नहीं  कर  सकते  हैं  आज  ।  एक  किलोमीटर  रेलवे  जहां  25  लोगों  को  सीधे  काम  देती  उसका  डाउन

 स्ट्रीम  मिलाकर  ओर  उसमें  20  मुना  ज्यादा  काम  मिलता  एक  आदमी  के  पीछे  20  लोगों  को  कलम
 मिलता  है  और  आज  ऐसे  काम  पर  सरकार  रोक  लगाकर  बेठी  आपकी  तरफ  से  आदेश  जाता
 रेल  मन्त्रालय  उस  पर  जाता  अब  किसकी  कहां  क्या  वजह  हम  तो  नहीं  कह  पाएंगे  लेकिन  मैं
 आज  इस  बात  को  छेड़ता  हूं  कि  अगर  रोजगार  के  उपाय  चाहिए  हों  तो  जहां  उपाय  बने  हुए  उन
 उपायों  पर  भी  आज  रोक  लगाने  का  काम  सरकार  करती  मुझे  नजर  आती  है  ।  मैं  इसी  के  साथ
 यह  भी  चाहूंगा  कि  आपकी  जो  आज  की  नीति  इस  नीति  से  हम  लोगों  को  हट  जाना  पड़ेगा  ।  आपकी
 नीति  से  देश  का  कल्याण  इस  बात  को  मैं  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  हूं  ।

 आन्प्र  प्रदेश  के  सदस्य  यहां  पर  बेठे  पिछले  तीन  महीनों  में  आन्ध्र  -  प्रदेश  में  कम  से  कम
 60  बुनकरों  ने  आत्महत्या  कर  ली  आपकी  नीतियों  के  इन  नीतियों  ने  वहां  पर  उनके
 रोजमार  को  खत्म  कर  दिया  60  लोगों  ने  आत्महत्या  कर  ली  ओर  लाप्ों  लोग  इस  वक्त  श्रृश्वों
 अवस्था  में  वहां  पर  बंठे  हुए  हैं  और  यह  मेरी  मान्यता  है  कि  जहां  मशीन  का  काम  होना  अनियाय॑
 वहां  पर  मशीन  का  काम  हो  लेकिन  जहां  पर  हाथ  से  काम  होना  जंसे  कुल्हड़  बनाना  कुम्हार  का

 जैसे  मोचो  का  जैसे  बुनकर  का  इन  लोगों  के  जो  काम  जिन  क्षेत्रों  मे ंआज  भी  हम
 लोग  करा  सकते  उन  लोगों  से  उनको  अपने  कामों  से  वचित  करने  का  काम  न  हो  जाए  और  अगर
 एक  शब्द  में  उतको  कहा  जाए  तो  स्वदेशी  और  स्वावलम्बन  की  जो  आजादो  की  लड़ाई  से  अगर
 रिश्ता  जोड़ना  हो  तो  लडाई  से  और  देश  के  आधथिक  विकास  के  साथ  उसको  मदहँनजर  रखकर  देखना
 ही  तो  उसको  महेलजर  लेकिन  स्वदेशी  ओर  स्वाबलम्बन  की  ओर  अगर  यह  देश  नहीं  जाता  है

 है  ओर  बहां  से  हट  जाने  का  अगर  काम  करता  है  सभापति  मैं  पूरे  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि
 इस  देश  का  वित  भन््त्री  चाहे  जो  बिल्कुल  ही  अन्धकारमय  वहां  से  इसको  बचाने  का
 काम  हो  यही  प्रार्थना  करके  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करता

 ]

 भो  अमल  दत्त  :  हम  आज  एक  बड़ी  ही  निर्णायक  स्थिति  में  हैं  जहां हे  नि
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 पर  हम  यह  भी  नहीं  जानते  हैं  कि  अथंव्ववस्था  कंसे  चलाई  सरकार  ने  एक  नीति  अपनाई  है  ओर
 सम्भवतः  उन्हें  यह  भी  विश्वास  नहीं  है  कि  वह  नीति  क्या  है  ?  बे  किसी  तरह  यह  सोचते  हैं  कि  ऋण  के
 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  पास  जाने  और  जिन  शर्तों  का  वह  हमसे  अग्निम  में  पालन  कराना  चाहता

 उन  पर  चलने  से  ही  हम  इस  स्थिति  से  बाहर  निकल  पाएंगे  ।  लेकिन  हुआ  यह  है  कि  जिन  वचनों  के
 साथ  सत्तारूढ़  दल  सत्ता  में  आया  उनमें  से  वह  किसी  को  भी  पूरा  नहीं  कर  पाएगा  ।  वे  कीमतें  कम
 करने  में  असफल  रहे  इस  बात  को  वे  मानते  उनके  अपने  आंकड़ें  ही  यह  बात  स्वीकारते  हैं  कि
 प्रति  वर्ष  50  लाख  रोजगार  पैदा  करने  के  मामले  में  व ेउसके  आसपास  भी  नहीं  पहुंचे  हैं  ।  उन्होंने  एक
 भी  कदम  तक  नहीं  उठाया  इसके  बेरोजगारी  बढ़ी  है  और  भविष्य  में  यह  और  बढ़ेगी  ।
 तस्वीर  हमारे  सामने  बिल्कुल  साफ  है  ।

 जहां  तक  मूल्य  स्थिति  का  सम्बन्ध  यह  पहले  ही  बता  दिया  गया  है  कि  1991  में

 मूल्यों  में  पिछले  वर्ष  अर्थात  1990  के  मूल्यों  की  तुलना  में  14%  की  बृद्धि  हुई  वास्तव
 में  यह  मूल्य  मो  पर  हो  रही  घटनाओं  का  बहुत  थोड़ा  लेबा  जोबा  हमारा  थोक  मूल्य
 सूचकांक  में  हो  रही  घटनाओं  से  कोई  लेना  देना  नहीं  लेकिन  हमें  वास्ता  उस  बात  से  है  जो  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  को  प्रभावित  करती  है  |  1991  में  इसे  223  बताया  गया  |  यही  अद्यतन
 आंकड़े  हैं  जो  मुझे  प्राप्त  हुए  हैं  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्या  ये  बढ़  गए  पिछले  दो  माहों  में
 यह  बढ़  गए  मूल्य  वृद्धि  भारतीय  आर्थिक  स्थिति  में  स्थानिक  रही  यह  न  केबल  1991  की
 अवधि  के  दौरान  द्वी  बढ़ती  रही  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सत्तारूढ़  दल  का  समर्थन  कर  रहे  सदस्य  और
 सत्ताधारी  दन  के  सदस्य  भी  कांग्रेस  दल  के  एक  सदस्थ  के  नाते  इस  बात  का  दाबा  करेंगे  और  इसे
 कहेंगे  ।

 श्री  देवी  प्रसाद  पाल  ने  दावा  किया  है  कि  जैसे  कि  देश  आधिक  मोर्चे  पर  जिन  बुराइयों  से  घिरा
 हुआ  व ेजनता  दल  सरकार  जिसका  हमने  सम्थंन  किया  के  शासनकाल  की  ग्यारह  माह  की
 अवधि  के  पापों  का  फल  है  ।  स्थिति  यह  नहीं  है  ।

 मेरे  विचार  से  वित्त  मन्त्री  महोदय  इस  बात  को  तो  मानेंगे  ही  कि  कांग्रेस  की  !985  से  ,989
 की  पांच  वर्ष  की  पमूची  अवधि  में  मूल्य  बढ़ते  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई  कभी  मुद्रास्फीति  दो
 अंकों  में  रहती  तो  कभी  ।0  प्रतिशत  से  थोड़ी  आठ  या  नौ  प्रतिशत  ।  लेकिन  प्रत्येक
 वर्ष  यह  रही  है  ।  हो  सकता  यह  1991  में  बढ़ी  लेकिन  यह  उस  सरकार  का  दोष  नहीं  था  ।  यह्
 बढ़ती  ही  रही  है  ।

 यह  उस  स्थिति  में  था  कि  कांग्रेस  पार्टी
 ने  यह  कहते  हुए  अपना  घोषणा-पत्र  श्रस्तुत  किया  था

 कि  वे  सत्ता  में  आने
 के

 10)  दिन  के  अन्दर  कौमतों  को  नियन्त्रित  करेंगे  ।  अब  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  यह
 स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  कि  वे  अपने  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  किए  गए  वायदों  को  पूरा  करने  में  असफल
 रहे  यदि  वे  यह  स्वीकार  करना  चाहते  यदि  वे  ओचित्य  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  करना  चाहते
 हों  तो  उन्हें  ऐसा  करने  दो  ।  उन्हें  पहले  यह  कहने  दो  कि  हम  स्थिति  को  नहीं  समझ  पाए  थे  अथवा  हम
 उपाय  नहीं  कर  पाए  हमें  इस  बात  को  समझना  चाहिए  कि  वे  अब  किस  स्थिति  में

 हमें  इस  चर्चा  में  सरकार  द्वारा  दी  गई  किसी  भी  चीज  से  कोई  सहायता  नहीं  मिली  कल

 335



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  17  1991  |

 वित्त  मन्त्री  ने  निःसन्देह  पेपरों  का  एक  सेट  दिया  उनमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  को  बताए  गए  इरादों
 का  उल्लेख  है  जिससे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  जब  तक

 राजस्व  घाटे  और  मुद्रा  नीति  आदि के  क्षोत्र  में  आपके  इरादे  इस-इस  तरह  के  नहीं  होंगे  तब  तक  हम  कुछ
 नहीं  देंगे  । इसलिए  तदनुसार  आप  अपने  इरादे  बनाओ  ओर  हमें  अपने  पेपर  दो  ।  हो  सकता  है  27  अगस्त
 तक  उन्हें  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  वे  पेपर  भारत  सरकार  के  वित्त  मन्त्रालय  से  विश्व  बेंक  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  पास  इधर-उधर  कई  बार  गए  हों  ।

 लेकिन  उससे  पहले  ऋण  आना  शुरू  हो  गया  कुछ  अन्तरिम  ऋण  अनेक  रूप  में  आना  शुरू
 हो  गया  है  ।  स्पष्ट  हैं  कि  कोई  करार  हुआ  था  और  यह  उसका  अद्यतन  रूप  है  जहां  सरकार  ने  सभी
 आध्थिक  कायंक्रमों  को  यह  कहते  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  समक्ष  रख  दिया  है  कि  हम  आपके  इशारों
 पर  चलते  कृपया  अब  हमें  ऋण  दे  आपने  कुछ  ऋण  पहले  भी  दिया  बाकी  ऋण  अब  दे
 दो  ।

 वित्त  मन्त्री  इस  सभा  में  जो  कुछ  भी  कहते  हैं  अथवा  दावा  करते  हैं  कि  कई  बार  बातचीत  हुई
 इसमें  बिल्कुल  भी  सन्देह  नहीं  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  एक  दिन  सुबह  इस  पत्र  का  प्रारूप  तंयार  किया

 गया  हो  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  को  भेज  दिया  गया  हो  |  इसके  लिए  कितनी  तैयारी  की  गई  :  ?

 यह  उन्हें  बताने  दो  ।  उन्हें  स्पष्ट  करने  दो  ।  उन्हें  इस  सभा  के  समक्ष  कबूल  करने  क्या-क्या
 चीत  हुई  हम  नहीं  जानते  कि  उन्हें  क्या  लिखा  गया  है  ।  विभिन्न  रूपों  में  क्या  कहा  गया  है  ?

 )

 श्रो  मनमोहन  सिह  :  मुझे  यह  कहने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  कि  अन्।र्राष्ट्रीय  मुद्गाकोष  के
 साथ  बातचीत  की  गई  थी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुंद्राकोष  को  दिया  गया  यह  अन्तिम  दस्तावेज

 थ्री  अमल  वक्त  :  अतः  स्पष्ट  है  कि  उसे  एक  सम्मत  दस्तावेज  भेजा  गया  हम  बिल्कुल  यही
 कहने  का  प्रयास  कर  रहे  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  था  कि  यह  हमारी  नीति  हमने  इस  नीति  पर
 निर्णय  लिया  हैं  । इसलिए  हम  आपको  बता  रहे  हैं  कि  यह  हमारी  नीति  है  ।  अतः  आप  हमें  दे  दें'*****

 )

 श्री  सनमोहन  सिंह  :  यह  सत्य  नहीं  ये  हमारी  नीतियां  इस  सभा  में  इन्हीं  नीतियों  पर
 चर्चा  की  गई  औद्योगिक  नीति  तथा  व्यापार  नीति  में  इन्हीं  नीतियों  का  सारांश  दिया  गया

 ये  सभी  बातें  उन  नीतियों  का  मात्र  पुनविवरण

 थी  अमल  दस  :  यह  सत्य  है  ।

 श्री  निर्भेल  कान्ति  चट्ों  :  ये  सभी  बातें  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्रद्राकोष  से  उचित  परामर्श  करने  के
 पश्चात  ही  सामने  आई  हमने  यही  प्रश्न  किया  वह  सब  सत्य  (  व्यवधाल )

 थ्रो  असल  दस  :  वास्तव  में  पत्र  की  अन्तिम  दो  लाइनें  सभी  बातों  को  स्पष्ट  करती  हैं  ।  सब
 कुछ  कहने  के  पश्चात्  अन्त  में  उसमें  यह  दिया  गया  है  कि  :

 336  |



 26  1913  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 अतिरिक्त  सरकार  किसी  भी  ऐसे  उपाय  जो  अन्तर्सष्ट्रीय  मुद्र|कोष  की  नीतियों
 के  अनुरूप  उपयुक्त  को  स्वीकार  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  पयमर्श
 करेगी  ।”

 भारत  सरकार  राष्ट्रीय  और  भारतीय  नीतियों  के  अनुरूप  नहीं  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 कोष  की  नीति  के  अनुरूप  ।

 श्री  मनभोहन  सिह  :  श्री  अमल  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  आपकी  पार्टी  इस
 सम्बन्ध  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसके  बारे  में  बिल्कुल  कुछ  नहीं  जानती  ।  इसमें  काफो  सच्चाई  हैं  ।
 मेरे  बिचार  से  आप  लोगों  को  जो  माक्संवाद  में  विश्वाप्त  रखते  हर  जयह  पद़यन्त्  दिद्याई  देता  है  ।
 आपके  अनुसार  आपकी  पार्टी  के  अतिरिक्त  सभी  बेईमान  हैं  ।  मैं  कहूंगा  कि  यह  एक  साधारण  बात  है  ।

 मुझे  यह  कहने  में  कोई  शर्म  महसूस  नहीं  होती  कि  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  का  सदस्य  है  ।  हम  प्रत्येक
 वर्ष  अनुच्छेद  4  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  परामर्श  करते  हैं  । आपकी  सरकार--जिस  सरकार
 की  आपने  समर्थन  दिया  था--भी  परामशं  किया  करती  थी  ।  मैं  इससे  आगे  नहीं  जाना  चाहता  कि
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  क्या  करना  चाहती  मेरे  विचार  से  आप  अत्यधिक  बोलने  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  अमल  बस  :  मैं  नहीं  जानता  ।  हो  सकता  है  कि  मुझे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  और  विश्व  बैंक
 के  तरीके  की  अच्छी  तरह  से  जानकारी  न  हो  ।  लेकिन  मेरा  विश्वास  है  कि  मैं  वित्त  मन्त्री  से  अधिक
 नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  )

 की  समसोहन  सिंह  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  क्या  करना  चाहती  मैं  वह  भी  आपको
 बताऊंगा  |

 श्री  अमल  मैं  नहीं  निश्चित  रूप  से  कुछ  रहस्य  प्रकट  हुए

 )

 श्री  निर्मल  कासन्ति  चटओं  :  वित्त  मन्त्री  ने  हैरान  करने  वाला  वक्तब्य  दिया  है  ।

 कली  मनमोहन  सिह  :  आप  चरित्र  हनन  कर  सकते  हैं  ।  जब  आप  ऐसा  कहते  हैं  तो  यह
 जनक  लगता  हैं  ।

 श्री  निमंल  कान्ति  लट््यो  :  में  इसे  आश्चयंजनक  वक्तव्य  तब  कहता  हूं  जब  ब्वाप  हमें यह  कहते
 हैं  कि  हमें  हर  जगह  षडयन्त्र  दिलाई  देता  है  ।

 क्या  यह  उनका  अन्तर्राष्ट्रीय  घटनाओं  का  अध्ययन  है  कि  षडयन्त्र  नहीं  होते  ?  क्या  यह्ु  उनका

 चटनाओं  का  अध्ययन  है  कि  लेटिन  अमरीका  जो  कुछ  हुआ  है  वह  बिना  किसी  षडयन्त्र  के  हुआ  है  और

 क्या  विश्व  बैंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  ही  एजेंसियां  ढा०  सिह  आपको  इन  बातों

 की  जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  दक्षिण-दक्षिण  रिपोर्ट  के  बारे  में  क्या  है  ?
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 थ्रो  सनमोहन  सिह  :  यदि  आपने  यह  पढ़ी  होती  तो  आप  यह  सब  नहीं  कहते  आपने
 इंसे  नहीं  पढ़ा

 ह

 श्रो  सफहीन  चोधरी  :  वित्त  मन्त्री  क्या  मैं  कुछ  जानकारी  प्राप्त  कर  सकता

 हूं  ?  क्या  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  और  विश्व  बैंक  को  प्रजातन्त्रीय  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव
 किया  है  ?

 शो  मनसोहन  सिह  :  हमने  हमेशा  यही  कहा  है  कि  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  को  जारी  रखा
 जाना  चाहिए  |  हमारा  हमेशा  यही  दुष्टिकोण  रहा  है  ।

 श्री  अमल  दश्त  :  मैं  नहीं  जानता  ।

 री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  इसका  मतलब  यह  है  कि  आप  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  यह  एक
 प्रजातान्त्रिक  संस्था  नहीं  है  ।  आप  इसी  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  श्री  दत्त  को  अपनी  बात  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 क्रो  अमल  दस्त  :  मैं  इम  बात  से  अनभिज्ञ  हूं  जिसे  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छी  तरह
 बताया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  सदस्य  के  रूप  में  भारत  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  म्ुद्राकोष  से  विभिन्न
 मामलों  पर  परामश  करती  इस  बारे  में  मैं  नहीं  जानता  कि  भारत  सरकार  किस  सीमा  तक
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  की  सलाह  लेती  है  और  अन्य  मामलों  में  इसे  कहां  तक  कार्यान्वित  करतो  यदि
 वे  ऐसा  करते  हैं  तो  उन्होंने  इस  सभा  को  इससे  अनभिनज्न  रखा  है  |  काफी  समय  के  पश्चात्  हमें  सुस्पष्ट  __
 वित्त  मन्त्री  से  यह  एता  चला  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  लगातार  बातचीत  अथवा  सलाह  होती
 रहती  भारत  सरकार  ने  उनकी  सलाह  ली  है  और  तदनुसार  अपनी  नीतियां  बनाई  हैं  और  हम
 स्वयं  कठिनाई  की  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं|  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  काफी  समय  के  पश्चात
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  को  दिए  गए  पत्र  में  आधिक  संकट  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  स्वीकार  किया  गया
 है  और  यही  बात  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  को  भेजे  गए  पत्र  में  दोहराई  गई  है  ।  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 घाटे  की  ब्यवस्था  जिसने  अनेक  वर्षों  से  हमारी  अथंव्यवस्था  को  बन्धक  रखा
 की  प्रवृत्ति  को  बदलने  के  लिए  हमने  निर्णायक  रूप  से  कार्य  किया  है  ।  ये  वित्तीय  घाटे  मुद्रास्फीति के  मूल  कारण  हैं  और  निरन्तर  भुगतान  सन्तुलन  घाटे  के  लिए  भी  उत्त  रदायी  हैं  ।””

 इसलिए  हम  वर्ष-द-वर्ष  राजीव  गांधी  सरकार  की  आलोचना  कर  रहे  थे  और  उस  समय  यहां बैठे  हुए  ये  महानुभाव  बया  कह  रहे  थे  ?  वे  टस  बजट  का  स्मर्थन  कर  रहे  वे  उस  घाटे  का  समथंन
 और  उसकी  प्रशंसा  कर  रहे  थे  ।  ओर  अब  वित्त  मन््त्री  उनके  बचाव  के  लिए  आए  हैं  और  यह  कह  रहे
 हैं  कि  ये  मुद्रास्फीति  के  मूल  कारण  हैं  ।  हमने  इस  सभा  में  विपक्ष  की  तरफ  से  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  सुना

 है  ।  यह  सब  ठीक  है  ।  आपने  अपना  दृष्टिकोण  बदल  लिया  है  ।  क्या  आपने  देश  को  बताया  कि  जहां  तक
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  की  शर्त  का  सम्बन्ध  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  रूूण  उद्योगों  का  सम्बन्ध  है
 रोजगार  अथवा  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  आपने  दृष्टिकोण  बदला  क्या  आपने  देश  के  लोगों  को
 बताया  है  कि  आपने  इन  सभी  महत्वपूर्ण  मामलों  में  अपना  दृष्टिकोण  बदल  लिया  है  ?  आपने  उन्हें  नहीं
 बताया  है  |  वे  बताना  ही  नहीं  चाहते  ।  वे  इन  सभी  नीतियों  को  छिपाना  चाहते  हैं  वे  कम  से  कम
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 अब  उन्हें  बताने  के  लिए  आगे  क्यों  नहीं  आते  ?  निष्क्रण  नीति  का  क्या  हो  रहा  है  ?  क्या  वे  उस

 प्रयोजनाथं  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  धन  लेने  पर  सहमत  हो  गए  हैं  ?  क्या  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  वे

 क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?  नहों  !  यह  बताना  उनके  लिए  अनर्थ  होगा  ।  इसलिए  वे  नहीं  बतायेंगे  ।  हमने
 मूल्यन  का  विरोध  किया  था  लेकिन  इतना  अधिक  नहीं  क्योंकि  उस  समय  देश  संकट  में  था  ।  इसलिए

 हमने  पूर्णतया  विरोध  नहीं  किया  ।  यह  इसीलिए  कि  उस  समय  उन्होंने  यह  बताया  था  कि  देश  संकट  में

 है  ।  नि:सन्देह  हम  नहीं  जानते  ।  हो  सकता  है  कि  मूल  राशि  पर  ब्याज  के  भुगतान  पर  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाध्यता  में  कोई  चुक  हो  ।  फिर  देश  संकट  में  पड़  और  फिर  कोई  भी  ऋण  नहीं  देगा  ।  हमें
 कोई  अनुभव  नहीं  इस  देश  को  इसका  कोई  अनुभव  नहीं  है  ।  लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री
 ओर  यहां  बहुत  से  लोग  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  बहुत  से  लेटिन  अमरीकी  देशों  ने  भुगतान  करना  बन्द
 कर  दिया  है  ।  उन्होंने  एकपक्षीय  रूप  से  ही  ऋण-स्थगन  की  घोषणा  की  है  और  बे  पुनः  अन्तर्राष्ट्रीय
 वित्त  पोषण  विश्व  में  वापिस  आ  गए  हैं  ।  इसलिए  वहां  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 ही  सनसोहन  सिह  :  आप  सभा  को  यह  भी  बता  दें  कि  इसके  परिणामस्वरूप  उन  देशों  के  साथ
 क्या  हुआ  ।  उन्हें  बहुत  सी  कठिनाई  झेलनी  पड़ी

 आओ  अमल  दक्ष  :  वे  देश  वापिस  आ  गए  हैं|  मैं  उनका  इतिहास  नहीं  जानता  ।  मुझे  वित्त  व्यवस्था
 अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  बित्त  व्यवस्था  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  नहीं  है  ।

 भी  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  क्या  आप  हमें  यह  जानकारी  देंगे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  व  अन्य
 ऋणी  देशों  के  साथ  क्या  हुआ  ?

 क्री  मनमोहन  सिंह  :  मैं  निश्चय  ही  ऐसा  करूंगा  ।  )

 श्री  अमल  दत्त  :  उन्होंने  अन्तर्राष्टीय  मुद्राकोष  को  आश्वस्त  कर  दिया  उन्होंने  हमे  यह्द
 आश्वासन  इस  कागज  में  दे  दिया  है  कि  वह  मुद्रास्फीति  से  निपटने  जा  रहे  हैं  ओर  इससे  निपटने  के
 साथ  वह  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  से  भी  निपटने  जा  रहे  हैं  ।  क्या  वह  ऐसा  वित्तीय  घाटा  8.4
 प्रतिशत  से  नीचे  लाकर  6.5  प्रनिशत  करके  करने  जा  रहे  हैं  ?  6.5  प्रतिशत  एक  निर्णायक  अंक  है  जिसे
 स्पष्ट  रूप  से  कई  स्थानों  पर  दोहराया  जाता  और  वही  इस  वर्ष  1991-92,  का  लक्ष्य  भी  है  ?  अगले

 यह  केवल  5  प्रतिशत  होने  जा  रहा  है  ।

 इसके  साथ  ही  सरकार  की  सामाजिक  बाध्यता  का  दूसरा  हिस्सा  जरूरतमन्द  तथा  गरीब
 लोगों  को  आवश्य  *  बस्तुओं  की  आपूतति  के  प्रभावशाली  प्रबन्ध  के  जरिए  रोटी  उपलब्ध  कराना  इस
 प्रयोजन  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सरल  और  कारगर  बनाना  होगा  ।  लेकिन  इसके  अभी
 कोई  भी  लक्षाण  नहीं  दिखाई  पड़  यद्यपि  हम  ऋण  ले  रहे  लेकिन  हमारी  नजर  में  हमारे  पास  '

 उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा  पर  है  जो  2600  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  10,000  करोड़  रुपए  हो  गयी  है--इस
 माह  के  अन्त  तक  इसके  0,000  करोड़  रुपए  हो  जाने  की  सम्भावना  हमारी  नजर  इसी  पर  टिकी

 हुई  है  ?  लेकिन  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  का  क्या  हुआ  ?  कया  ओर  »हूं  आ  रहा  है  ?  कहीं  पर  कुछ
 इस  तरह  कहा  गया  था  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  से  बाजार  में  और  गेहूं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कह
 किया  गया  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।  कीमतें  अभी  भी  बढ़  रही  कार्यान्वयन

 बुरी  तरह  से  शिथिल  पढ़ा  हुआ  है  ।
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 जहां  तज्ञ  कुछ  अक्छछा  और  सकारात्मक  करने  सम्बन्धी  आपके  उद्दश्यों  का  सम्बन्ध  आपने
 क्या  किया  है  ?  जमांखोरों  तथा  मुनाफांखोरों  को  किस  तरह  दण्डित  किया  जा  रहा  है  ?  मैंने  इन  अखबारों
 से  यह  बयाभ  निकाला  है  कि  जमाखीरों  तथा  मुनाफाखोरों  को  दण्डित  किया  जाने  बाला  है  |  अभी  तक

 किन  जमाखोरीं  तथा  मुनाफाखीरों  को  दण्डित  किया  गया  है  ?  अभी  तक  कुछ  भी  तो  नहीं  हुआ  है  ।
 सभी  लीग  तंथा  खासतो र  से  व्यापारी  यह  समझ  रहे  हैं  कि  यह  सरकार  व्यापारियों  तथा
 पतियों  के  प्रति  नरम  है  ।  केवल  यही  मह  सरकार  तो  कर  चोरी  करने  बालों  के  प्रति  भी  दयालु

 कर  संग्रहण  में  वृद्धि  करने  में  सक्षम  होने  का  उनका  एक  कार्यक्रम  होने  के  तथ्य  के  बावजूद
 भी  वह  ऐसा  कर  कर  पाने  में  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  वे  अपने  लक्ष्यों  से  काफी  पीछे  हैं  जिनका  प्रक्कलन
 स्वयं  उन्होंने  ही  किया  क्या  उन्होंने  ये  प्राककलन  बिना  कुछ  सोचे  समझे  किए  थे  ?  ओर  अगर  ऐसा
 नहीं  ती  फिर  इसका  कया  कारण  है  ?  क्या  यह  जात  इस  सदन  का  जानने  का  अधिकार  नहीं  यह
 कंसे  हुआ  कि  अप्रेल  से  सितम्बर  तक  संप्रहीत  किया  गया  अप्रत्यक्ष  उनके  प्रावककलन  से  1900

 करोड़  रुपए  कम  था  ?  उनका  प्रत्यक्ष  कर  संग्रहण  भी  कम  है  ।  कितना  कम  यह  मुझे  नहीं  लेकिन
 दोनों  का  सम्रहण  उनके  प्राक्कलन  से  कम  1990-91  का  सशोधित  बजट
 लन  10,772  करोड़  रुपए  हो  गया  है  ।  इसे  7,719  +  रोड़  रुपए  तक  स्थिर  रखने  की  बात  कही  जाती

 थी  ।'  सितम्बर  के  अन्त  शायद  ही  यह  10,37  करोड़  रुपए  से  अधिक  हुआ  है  ।

 इसके  उपचार  का  तरीका  क्या  है  ?  तरोका  यही  है  कि  खत  में  कटोती  की  जाए  आप  कितनी
 कटीती  सकते  हैं  ?  लेकिन  आप  जो  कर  सकते  हैं  वह  भी  कर  पाने  में  सक्षम  नहीं  हुए  आप  खर्च
 में  कटौती  करने  में  असफल  क्यों  हो  रहे  हैं  ?  सरकार  ने  पूर्व  में  बताया  था  कि  खर्च  में  पांच  प्रतिशत  तक
 की  कटोती  की  जाएगी  ।  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  सीमा  तक  इसे  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?
 सरकार  के  क्रियाकलाप  से  जो  कुछ  मैं  देखता  हूं  उसमें  लगता  है  कि  वह  इस  पांच  प्रतिशत  कटौती  को
 भी  प्रभावी  नहीं  बनः  रही  हैं  ।  लेकिन  विच्वार  यही  है  कि  खर्च  मैं  अभी  ओर  भागे  कटोती  को  जाए  ।
 आप  अपने  घाटे  को  6.5  प्रतिशत  तक  कंसे  कम  अ।प  अपने  खज्र  में  कंसे  कटोती  करेंगे  ?

 को  निभल  कांति  चठ्झों  :  सरकार  के  आकार  में  कमी  करके  ।

 झ्ली  अमल  दत्त  :  वे  चयनित  उद्योगों  में  सरकार  की  इव्वटी  लाग्त  को  हटाने  जा  रहे  दे
 अयनित  उद्योग  कौन-कौन  से  हैं  ?  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  यह  चयन  कंसे  ओर  किस  आधार  पर  किया
 जाने  वाला  है  ।  उन्हें  कौन  खरीदने  जा  रहा  है  ?  मैं  सोचता  हूं  कि  पारस्परिक  कोष
 सर्बोत्तम  तरीका  है  ।  पर  मैं  नहीं  सोचता  कि  वे  अन्य  लोगों  को  आकर्षित  करेंगे  ।  तत्पश्चात्  सी०  सी०
 एस  ०  को  समाप्त  किया  जाएगा  तथा  उवंरक  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  वस्तुओं  को  दी  जाने
 बाली  राजसहायता  को  या  तो  समाप्त  किया  जाएगा  अथवा  उसे  कम  किया

 घ  यह  एक  लम्बी  कहानी  है  |  जो  कुछ  हुआ  वह  निर्णय  न  ले  सकने  वाली  सरकार  की  विलक्षਂ
 भ्रणाली  के  कारण  हुआ  है  |  उबरक  राज  सहायता  की  संगणना  से

 में  निवेश  लागत  के  आधार  पर  की  जा  रही  एक  वर्ण  से  भी  ज्यादा  बीत  चुके  हैं  ।  निबेश  लागत  के
 आधार  पर  उवंरक  सबसिडी  की  संगणना  की  जा  रही  है  ?  लेकिन  उस  आधार  पर  भी  तो  भुगतान
 नहीं  किए  जाते  सरकार  कई  तरीकों  से  ध्यान  बचा  सकती  है  ।  वे  ऐसी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर
 ले  सकते  है  जिसको  वे  निभाते  नहीं  हैं  ॥  सरकार  की  लेखा  प्रणाली  ऐसी  है  कि  वह  बगेर  भुगतान  किए  ही
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 उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लेती  जा  सकती  है  ।  जब  मुद्रा  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  तो  उस  मुद्रा
 की  उस  विशेष  वर्ष  लिए  बचत  हो  जाती  है।इस  आधार  पर  सरकार  निश्चित  रूप  से  आगे  बढ़ती  जा
 रही  है  ।

 उर्वरक  के  बारे  में  मेरे  सामने  एक  ऐसा  मामला  आया  जिसे  मैंने  उवंरक  विभाग  तथा  प्रधानमंत्री
 के  साथ  भी  लेकिन  कोई  नतीजा  नहीं  निकला  ।  सुपर  फास्फेट  को  गरीब  किसानों  की  खाद  कहा
 जाता  है  क्योंकि  इसके  एक  थैले  की  कीमत  लगभग  65  रुपए  है  जबकि  डो०  ए०  पी०  तथा  अन्य  फास्फेंट

 युक्त  खादों  की  कीमत  “00  रुपए  ५ति  थेला  अथवा  कुछ  इसी  प्रकार  ही  है  ।  80  एककों  में
 65  एकक  बन्द  होने  की  कगार  पर  हैं  और  अन्य  पहले  ही  सिर्फ  एक  निर्णय  के  कारण  बन्द  किए  जा  चुके
 हैं  जो  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  विलम्बित  किया  जा  रहा  उबंरक  मन्त्रालय  दावा  करता  है  कि  उन्होंने
 वित्त  मन्त्री  से  परामर्श  किया  है  जिन्होंने  अपनी  संस्तुति  दे  दी  इन  एककों  को  बम्द  करना  ही

 लेकिन  हुआ  क्या  ?  एक  एकक  द्वारा  लगभग  35  टन  फास्फेट  युक्त  उबंरकों  का  उत्पादन  किया  जा

 चुका  था  |  इस  निर्णय  के  कारण  समूचे  उत्तर  भारत  के  किसानों  को  हानि  उठानी  पड़ी  ।

 इनमें  80  एकक  रूग्ण  हो  गए  और  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  की  नीति  का  अनुसरण  हमांरी
 सरकार  कर  रही

 हम  सरकार  से  हमेशा  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  वह  चुनिन्दा  नीति  का  अनुसरण  लेकिन

 वह  चुनिन्दा  नीति  को  स्वीकार  करना  ही  नहीं  चाहती  है  ओर  अव्यवस्थित  ढंग  से  सब  कुछ  करते  रहना
 चाहती  है  '

 सरकार  की  मुद्रा  नीति  ऋण  पर  कुछ  अंकुश  लगा  रही  है  लेकिन  बिना  किश्ली  चयन
 उन  लोगों  को  भी  जो  निर्यात  करने  तथा  मुद्रा  अजित  करने  में  सक्षम  हैं--जो  इस  समय  दुलंभ  मुद्रा  के
 रूप  में  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  फे  लिए  बहुत  ही  आवश्यक  है--ऋण  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  हमारी  बेकिंग
 प्रणाली  ऐसी  है  कि  हंम  पहले  प्रत्येक  ऋण  पर  कमीशन  देने  पर  सहमत  हुए  बिना  ऋण  प्राप्त  ही  नहीं
 कर  सकते  हैं  ।  इस  तरह  से  वे  इस  नीति  को  क्रियान्वित  करने  जा  रहें  क्या  वह  उस  अशेव्यवस्था  को
 सभझ  नहीं  पाए  हैं  जो  उन्हें  अकले  श्री  वी०  पी०  सिंह  से  ही  नहीं  वरन  श्री  राजीब  गांधी  तथा  श्रीमत्तो
 इन्दिरा  गाँधी  से  उत्तराधिकार  में  मिली  है  ?  इन  सभी  क्षेत्रों  में पनपा  भ्रष्टाचार  केवल  आज  ही  पैंदाइश
 नहीं  यह  एक  लम्बी  अथधि  का  तथ्य  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  इस  नीति  को  कंसे  क्रियान्वित
 यह  सब  सँड्धान्तिक  है  और  कुछ  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 रक्षा  व्यय  के  बारे  में  काफी  बातचीत  की  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  रक्षा  व्यय  हम  रक्षा
 आवश्यकताओों  को  प्रभावित  किए  भारी  कटौती  कर  सकते  हैं  ।  हम  बहुत  सारा  व्यर्थ  का  ख्  करते
 हैं  तथा  हमारे  पास  ऐसे  बहुत  सारे  हथियार  हैं  जो  बिल्कुल  ही  ब्यर्थ  1987  में  लोक  लेखा  समिति
 ने  जगुआर  विमानों  को  प्रोप्ति  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  दी  थी  ।  करीब  '500  करोड़  रुपए  उमपर  खर्च
 किए  गए  थे  ।  लोक  लेखा'समिति इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  थी  कि  यह  सारा  धन  व्यं  चला  गया  क्योकि  ये
 विमान  पुराने  पड़च्चुके  थे  ।  इस  तरह  की  खरीद  है  जिसे  सरकार  प्रोत्साहित  करती  है  तथा  जिसका
 समथ्थंन  करती  ओर  अब  उन्होंने  एक  समझौता  किया  है  जिसके  अन्तगंत  करीब  1100  करोड़
 रुपए  की  लागत्त  से  भारतीय  रेलों  के  लिए  विद्युत  इंजनों  की  खरीद  की  मैं  नहीं  जानता  कि
 वित्त  मन्त्री  महोदय  क्या  कर  रहे  मुझे  नहीं  पता  कि  उन्होंने  भी  इस  १२  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  है

 341
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 अथवा  नहीं  ।  लेकिन  पिछले  रेल  मन्त्रालय  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  भारत  के
 उन  क्षेत्रों  मे ंजहां  बिजली  के  ये  इंजन  चलाए  जाने  हैं  बिजली  का  उत्पादन  इतना  कम  है  कि  उन्हें  चलाने

 के  लिए  वहां  पर्याप्त  रूप  से  विद्युत  उपलब्ध  नहीं  हो  पाएगी  लेकिन  वे  फिर  भी  उन्हें  खरीदने  जा  रहे  हैं
 क्योंकि  उसमें  उन्हें  कमीशन  जो  मिलेगा  ।

 सरकार  देश  के  अन्दर  लोगों  को  ब्याज  के  भुगतान  में  बिलम्ब  की  धोषणा  करके  तथा  अन्य  कई
 साधनों  द्वारा  इस  विषोय  घाटे  को  भी  कम  कर  सकती  क्यों  नहीं  कर  सकती  थी  ?  आप  कहते  हैं  कि
 आप  इस  वर्ष  भुगतान  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा  ये  भुगतान  अगले  वर्ष  आप  कहते  हैं  कि आप  इन

 भुगतानों  को  पुनर्निर्धारित  करेंगे  ।  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  उन्होंने  इसके  बारे  में  सोचा  भी  नहीं  है  !
 क्योंकि  यह  वह  वर्ग  अथवा  समूह  है  जो  उनके  समथंक  हैं'****ਂ

 थी  सनसमोहन  सिह  :  श्री  अमल  दत्त  ब्याज  भुगतान  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  वित्तीय
 बैंकों  तथा  बीमा  कम्पनियों  को  जाता  है  ।  यदि  इस  सुझाव  का  अनुसरण  किया  जाता  हैं  तो  ये

 सभी  रूग्ण  हो  जाएगी  तथा  सभी  प्रणालियां  ढह  जाएंगी  ।

 थी  अमल  दक्त  :  समस्त  प्रणाली  पहले  ही  रग्ण  हम  कर  अपवंचन  के  भौर  बेंकों  द्वारा  कपटी
 कम्पनियों  को  धन  उधार  देने  के  एक  के  बाद  एक  मामले  सामने  लाए  उन्होंने  क्या  किया  ?  हर

 हम  उन्हें  ज्ञापन  देते  रहे  लेकिन  उन  ज्ञापनों  का  कया  हुआ  जिन  पर  केवल  एक  संसद
 सदस्य  के  बल्कि  दस-बारह  संसद  सदस्यों  के  हस्ताक्षर  थे  ?  उत्तर  यह  दिया  जाता  है  विचा
 धीन  हैं  ।”  छह  माह  बाद  सभी  भूल  जाते  लेकिन  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  हमने  एक  कम्पनी  के
 सम्बन्ध  में  ज्ञापन  दिया  था  जिसके  बारे  में  आठवीं  लोक  सभा  में  काफी  उत्तेजना  फंल  रही  अर्थात

 इस  कम्पनी  को  प्रोग्रेसिव  कंसट्रक्सन  कम्पनी  कहा  जाता  उस  कम्पनी  में  बैंकों  से कई  सो  करोड़  रु०

 लिए  है  ।  उन्होंने  बेंकों  को  धोग्ा  दिया  आयकर  को  धोखा  दिया  है  तथा  काय॑  नहीं  किया  है  ।  ऐसा
 इसलिए  क्योंकि  वह  प्रोग्रेसिव  कम्पनी  थी  ।  चार  या  पांच  माह  मेरे  विचार  से  इस  सरकार

 द्वारा  सत्ता  संभालने  के  तुरन्त  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  गया  संसद  में  प्रश्न  विगत  सत्र  और

 इस  सत्र  के  दौरान  भी  पूछे  गए  सर्देव  यही  उत्तर  आता  है  कि  चल  है
 ।'

 जांच  कितनी
 लम्बी  चलेगी  ?  इस  इस  तरह  धोखाधड़ी  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं
 की  जा  रही  है  |  केवल  यहीं  उनको  प्रोत्साहित  भी  किया  जा  रहा  है  ।  उनमें  अच्छे  सम्बन्ध  हैं  ।

 उनको  सरकार  में  प्रोत्ताहन  दिया  जा  रहा  वे  व्यक्ति  जिनके  सत्ताधारी  दल  में  कतिपय
 सम्बन्ध  उनको  अधिक  निर्माण  काय॑  भ्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।  उन्होंने  हाल  ही
 में  300  करोड़  रुपए  का  एक  निर्माण  कार्य  प्राप्त  किया  है  और  उन्होंने  संग्रहण  अग्रिम  धनराशि  या
 उसी  तरह  की  कुछ  50  करोड़  रुपए  की  धनराशि  प्राप्त  की  हैं  ।  इन  व्यक्तियों  को  तो  सरकार  द्वारा

 प्रोत्साहित  किया  जाता  है  और  वे  बचत  कहां  से  करेंगे  ?  बचत  करने  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 वे  कहते  हैं  कि  अवमूल्यन  से  हमारे  निर्यात  में  बुद्धि  और  आयात  में  कमी  होगी  ।  आयातों  को
 +म्र  करना  ही  घटित  हुआ  है  ।  निर्यात  से  कमाई  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  बल्कि  इसमें  कमी  हुई  है  ।

 वे  जो  कुछ  पहले  से  ही  खरीद  रहे  उससे  अधिक  हमारे  उत्पादनों  को  नहीं  खरीद  रहे  हैं  ।

 वे  अब  केवल  कम  कीमत  प्रदान  कर  रहे  जिसके  हमें  वस्त्रो  के  हीरे  और

 जवाहरात  के  निर्यात  और  विभिन्न  अन्य  निर्यातों  से  कम  घन  प्राप्त  हुआ  इन  दो  मदों  को  मैंने
 ससाचाउपत्रों  में  देखा
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 __//  सभापति महोदय फ७फ७फ्््् ९तछफ  और  ऊु़

 सभापति  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहे  हैं  या और  आगे  जारी

 रखेंगे  ।

 झो  अमल  दक्त  :  मैं  जारी  रखूंगा  |

 47.00  मभ०  प०

 मैं  अपना  भाषण  आज  समाप्त  करने  की  अपेक्षा  कल  जारी  रखना  पसन्द

 श्री  रंगराजन  कमारभंगलस  :  सभा  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  आज  हम  देर  तक  बंठेंगे  और

 इसे  समाप्त  करेंगे  ।

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 झरी  बसुदेव  आचाय  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  आज  हम  7  बजे  तक  बेठेंगे  और

 कल  तब  तक  जब  तक  यह  समाप्त  होगा  )

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  मुझें  लेद  में  इसे  पूर्णतया  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  । यदि  सभा

 अब  स्थगित  होती  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  तब  अन्य  दलों  के  सदस्यों  को  भी  यह  समझ

 लेना  चाहिए  कि  यदि  सभा  अब  स्थगित  होती  तो  निश्चय  ही  ये  समस्त  सावंजनिक  क्षेत्र  को  बहस  से

 वंचित  हो  जाएंगे  ।  )

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 7.02  सम०  प०

 सहोदय  पीठासोन

 थी  रंगराअन  कुमारभंगलम  :  यदि  आज  आप  इस  पर  बहस  समाप्त  नहीं  करना  चाहतें  हैं  तो
 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  इसका  निर्णय  माननीय  सदस्य  आज  इसको  समाप्त  नहीं  करना  चाहते
 हैं  ।  मैं  इसमें  असहाय  हूं  ।

 थी  बसुदेव  आचाय॑  :  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  आज  हम  7  बजे  तक  बेठेंगे  ओर  कल  इसके
 सम्ताप्त  होने  तक  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  समझ  लें  कि  ये  विषय  विधि  और  व्यवस्था  की  आर्थिक
 औद्योगिक  नीति  और  विदेश  मन्त्रालय  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  के विषय  सदस्यों  के  कहने

 पर  लिए  गए  थे  ।  और  इसके  हमें  कतिपय  विधेयक  पास  करने  हैं  जो  अत्यधिक  महत्  रण
 और  सदस्य  चाहते  हैं  कि  वे  विधेयक  पास  किए  जाने  चाहिए  ।  पे

 यदि  आप  सहयोग  नहीं  तो  अन्य  विषयों  पर  चर्चा  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  या  तो
 आप  सहयोग  करके  सभी  विषयों  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  या यदि  आप  सहयोग  नहीं  करते  तो  केबल
 कुछ  ही  विषयों  पर  चर्चा  क्रिसमस  के  कारण  सत्र  को  बढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।  उ  तर-वों  क्षेत्र  के
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  अहमद  से  सहमत  लेकिन  सर्दंव  सदस्यों  को  अपना  भाषण  समाप्त
 करने  के  लिए  कहना  अच्छा  नहीं  लगता  ।  अब  श्री  अमल  दत्त  ।

 श्री  अमल  वत्त  :  वे  विभिन्न  उद्देश्य  जिनके  कारण  सरकार  ने  अवमूल्यन  किया  उनमें  से
 कौन  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  धन  प्राप्त  करने  में  सफल  रहे  हैं  ?  अन्य  को  असफल  नहीं  कहा  गया

 है  ।  हम  निर्यात  बढ़ामे  में  सक्षम  नहीं  रहे  हैं  ।  लेकिन  आयात  कम  किए  गए  इनमें  से  एक  कारण  है
 डालर  या  विदेशी  मुद्रा  के  मूल्य  में  वृद्धि  है  जिससे  आयात  काफी  महंगे  हो  गए  उसमें

 आयातों  को  कम  करने  में  वेश  के  अस्दर  सरकार  की  ऋण  नीति  सक्षम  रहीं  अब  ऋण  पत्र
 उपलब्ध  नहीं  ऋण-पत्र  सौ  प्रतिशत  लाभ  को  खोले  नहीं  जाਂ  सकते  विदेशी  मुद्रा  भण्डार
 में  इसी  तरह  से  वृद्धि  हुई  इसलिए  नहीं  कि  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  इसलिए  कि  आयातों  में
 कमी  की  गई  यदि  हम्म  अपनी  घरेलू  मौद्रिक  नीति  द्वारा  आयातों  को  कम  कर  सके  तो  उसे

 किए  ब्रिना  भी  अपनाया  जाना  चाहिए

 मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  और  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  इस  बात  को  समझे  कि
 निर्यात  में  बुद्धि  क्यों  नहीं  हुई  है  |  मैंने  स्वयं  इसका  व्यक्तिगत  अध्यवन  किया

 इस  विषय  पर  मैंने  उच्चायुक्त  लंदन  में  रहने  वाले  अपने  लोगों  उच्चायोग  से  और
 वाणिज्यिक  सहचारी  से  भी  बात  की  सभी  मेरी  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  रुपए  का  मूल्य  कम  करके
 अधिक  निर्यात  संभव  नहीं  है  क्योंकि  व्यापानी  बाजार  में  500  प्रतिशत  का  भिर्यात  करना  चाहते  हैं  ।
 अगर  आप  किसी  चीज  का  निर्यात  100  रु»  में  करते  हैं  तो  वे  उसे  500  Go  में  उससे  कम  में
 नहीं  ।  अवमूल्यन  से  यदि  आप  100  रुपए  की  बजाय  कीमत  को  कम  करके  80  रुपए  कर  दें  तब  भी
 उनकी  कीमत  500  रुपए  अथवा  उसके  लगभग  ही  रहती  इससे  मारकिट  में  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा
 क्ष्योंकि  व्यापारियों  की  ब्रिक्री  का  ढग  ही  ऐसा  है  ।  इसकी  अतिरिक्त  कीमतें  इतनी  बढ़  रहीं  हैं  कि  आप
 प्रगति  नहीं  कर  मकते  ।  दूसरे  देशों  के  लोगों  ने  अपने  निर्यात  को  अवशूल्यन  करके  नहीं  बल्कि  व्यापार
 करने  के  तरीकों  को  अपना  कर  बढ़ाया  है  |  वही  जापानियों  ने  किया  है  और  अब  बही  कोरिया  के  लोग
 कर  रहे  हैं  ।  फरन्तु  वह  भारतीय  कार्यक्रम  में  बिलकुल  नहीं  विदेशी  बाजार  में  किस  प्रकार  पहल
 करनी  इसका  पता  नहीं  है  और  न  ही  यह  स्पष्ट  है  |  हममें  आपसी  समझ  नहीं  है  ।

 हमारे  देश  से  सबसे  अधिक  निर्यात  चाय  का  होता  हमने  चाय  निर्यात  सम्बन्धी
 समस्याओं  की  जांच  की  वर्ष  1951  में  चाय  का  निर्यात  200  मिलियन  किलोप्राम  था  और  1981
 में  भी  200  मिलियन  किलोग्राम  40  वर्ष  पूर्व  200  मिलियन  किलोग्राम  चाय  की  तुलनी  में  वर्ष
 1951  में  केवल  80  मिलियन  किलोग्राम  चाय  का  निर्यात  ब्रिटेन  को  किया  गया  था  ।  क्यों  हुभा

 था  ?  ऐसा  इस  कारण  हुआ  क्योंकि  भारत  सरकार  चाय  बोड्ड  के  जरिए  अन्धाधुन्ध  चाय  के  निर्यात  को
 बढ़ावा  दे  रही  थी  |  वह  क्या  कर  रहे  थे  ?  वह  भारत  की  चाय  का  प्रचार  कर  रहे  थे  ।  वह  इसे  व्यापार
 मेले  ओर  हर  जगह  ले  जा  रहे  थे  और  भारतीय  चाय  मुफ्त  में  पिला  रहे  मैंने  पूछा-कि  गृहणी  जिसे
 भारतीय  चाय  पसंद  किस  तरह  पंस।री  की  दुकान  पर  जाकर  भारतीय  चाय  की  मांग  करती  उन्होंने
 कहा  और  कोई  रास्ता  नहीं  इस  पर  किसी  ने  विचार  नहीं  किया  ।  बाणिज्य  सचिव  ने'इस  पर  बिचार
 नहीं  चाय  बोड  के  चेयरमेन  ने  उस  पर  विचार  नहीं  किया  ।  वे  ब्रिटेन  के  लोगों  में  भारतीय
 चाय  के  प्रचार  के  ए  करोड़ों  रुपए  खर्च  कर  रहे  उसका  कोई  ब्रांड  नाम  नहीं  बे  ब्रांड  की
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 मांग  नहीं  कर  सकते  थे  ।  वे  कैसे  भारतीय  चाय  की  पहचान  करेंगे  ?  कोई  भी  पनसारी  और  व्यक्ति

 इस  बात  की  परवाह  नहीं  करता  कि  बिना  ब्रांड  के  वस्तुओं  को  कंसे  बेचा  जाता  इस  यह

 अस्पष्ट  भारत  में  विपणन  की  बात  स्पष्ट  नहीं  अवमूल्यन  से  कभी  भी  निर्यात  नहीं

 बढ़ाया  जा  सकता  ।

 अब  मैं  अनिवासी  भारतीयों  से  पूंजी  आकर्षित  करने  की  ओर  आपका  धयान  दिलाना  बाहता  हूं  ।
 उसे  क्या  हुआ  ?  अमरीका  और  कनाडा  में  अनिवासी  भारतीयों  को  उनके  बैंकरों  ने  बताया  है  कि
 भारत  में  जोख्विम  काफी  अधिक  है  ।  ५दि  भारत  आपको  ।2  प्रतिशत  ब्याज  दे  रहा  है  तो  उसमें  से  आप

 5  प्रतिशत  जोश्विम  का  अलग  निकाल  दें  ।  तब  यह  7  प्रतिशत  होता  आपको  इतना  अमरीका  ओर
 कनाडा  में  भी  मिल  रहा  है  |  ब्रिटेन  में  आप  इससे  भी  ज्यादा  ले  रहे  हैं  ।  तो  आप  भारत  क्यों  जाते  हैं  ?

 इस  प्रकार  वहां  जोखिम  हैं  ।  इसे  कैसे  दूर  किया  जा  रहा  है  ?  प्रश्न  केवल  यही  नहीं  है  कि  हमारे  पास  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  का  भण्डार  है  क्योंकि  वह  कभी  भी  खजचे  हो  सकता  है  ।  प्रश्न  तो  देश  की  समस्त  राजनैतिक

 समस्त  आ्थिक  स्थिति  से  भी  जुड़ा  वे  अल्प  मध्यम  कालीन  के  लिए  नहीं  कह  रहे
 वे  ऐसा  करने  में  विफल  रहे  हैं  ।  व ेअनिवासी  भारतीयों  को  डालर  अथवा  पॉंड  अथवा  अच्छी  ब्याज

 दरें  देकर  भारत  में  विदेशी  मुद्रा  आक्थित  करने  में  समर्थ  नहीं  यही  वह  चीज  है  जिसे  हमने  पिछले
 वर्ष  त्रो  दिया  है  जिसे  हम  पुनः  प्राप्त  कर  सके  ।  इसे  हमने  नहीं  बनाया  यही  मध्यपूर्वी  देशों  में  रहने
 बाले  भारतीयों  द्वारा  भेजा  गया  घन  है  ।  इराक  की  लड़ाई  के  कारण  इसे  छोड़  दिया  गया  और  इसे
 स्थापित  क्रिया  जा  रहा  है  क्योंकि  भारतीय  जा  रहे  उनके  लिए  यह  बात  मायने  नहीं  रखती  कि  उस
 देश  में  वे  कैसा  जीवन  जियेंगे  ।  वे  जा  रहे  हैं  और  अपना  धन  वहां  से  भेजेंगे  ।  इस  प्रकार  उस  तरह  से
 सरकार  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  स्थिति  में  कुछ  राहत  पहुंचेगी  ।

 यह  सरकार  इसका  सामना  कंसे  करेगी  ?  आई०  एम०  एफ०  रिपोर्ट  के  जिस  पर  विश्वास
 करना  सच्चाई  यह  है  कि  181  से  लेकर  1989  तक  के  आठ  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  28
 बिलियन  डालर  बाहर  गए  हैं  ।  यह  राशि  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कम  और  आयात  के  सम्बन्ध  में  ज्यादा
 मूल्यों  के  रूप  में  बाहर  गई  थी  ।  इस  प्रकार  व्यापारी  अपना  धन  बाहर  निकालते  वे  अपना  धन  बाहर
 क्यों  निकालते  हैं  ?  क्योंकि  बे  ज्यादा  सुरक्षित  हैं  ।  वे  सोचते  हैं  कि उनका  धन  बिदेशों  में  अधिक
 सुरक्षित  है  ।  उस  प्रवृत्ति  का  सामना  वह  कंसे  करंगे  ?  यही  वह  प्रवृत्ति  है  जो  यू>ोप  में  पहुंच  गई
 प्रत्येक  देश  इससे  कुछ  हृद  तक  ओर  सबसे  ज्यादा  तीसरे  विश्व  के  देश  प्रभावित  हुए  लोगों  को  तीसरे
 विश्व  के  देशों  द्वारा  अपना  घन  इसमें  लगाने  पर  विश्वास  नहीं  वे अपना  घन  बाहर  निकालते  हैं  ।
 और  फिर  वे  यूरोप  के  कुछ  बैंकों  में  जाते  हैं  ।  वहां  पर  वे  अपना  घन  अमरीका  तक  ए'हुंचाने  का  माध्यम
 चुनते  हैं  और  वहां  से  हमारा  धन  अमरीका  पहुंच  जाता  है  जोकि  28  बिलियन  डालर  यह  एक
 महत्वपूर्ण  अंश  है  जिसकी  अमरीकी  सरकार  आज  मांग  कर  रही  है  क्योंकि  यूरोप  की  इस  यूरो-डालर
 कम  वस्था  ने  गुमनामी  ला  दी  है  ।  सातवें  दशक  के  अन्त  से  बैंक  ने  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  पेट्रो-डालर
 थ  अन्य  भेजना  शुरू  कर  दिया  गुमनामी  देने  और  उच्च  प्राप्तियों  की  इस  व्यवस्था  के  विक्षद्ध  वह
 कंसे  लड़ेंगे  ?  इस  तरह  कई  लोगों  ने  धन-बाहर  निकाला  हम  स्विस  बैंक  की  बात  करते  हैं  ।  स्विस
 बैंक  ज्यादा  सुरक्षा  प्रदान  करते  हैं  क्योंकि  ये  यूरो  डालर  बैंक  जेसे  बेक  आफ  क्रेडिट  एण्ड
 कभी  अपने  चहेते  को  इस  तरह  अन्धाधुन्ध  ऋण  देने  के  कारण  समाप्त  हो  जाते  न  केवल  व्यापारी
 अपितु  तीसरे  विश्व  के  राजनीतिज्ञ  भी  अपना  धन  निकाल  रहे  स्विस  बैंक  खुश  हो  सकता  है  ।  मैं
 नहीं  अपने  पास  इतना  अधिक  घन  आने  से  उन्हें  खुश  होना  ही  चाहिए  ।  किन्तु  वहां  के  लोग
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 बहुत  खुश  नहीं  हैं  ।  हाल  ही  के  प्रकाशन  में  उन्होंने  कहा  कि*  ने  स्विटजरलेंड  में  27  बिलियन  डालर

 अथवा  इसके  लगभग  की  राशि  जमा  की  परन्तु  अन्य  लोगों  ने  भी  घन  निकाला  वह  कहते  हैं*

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अन्य  लोगों  के  नामों  का  उल्लेख  न  करें|  इसकी  अनुमति  नहीं  आप
 इस  देश  में  दूसरे  देशों  के  राष्ट्र  पतियों  के  नामों  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  |  उसकी  अनुमति  नहीं  है  ।
 इसे  कार्यवाहौ  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 को  अमल  दत्त  :  और  उन्होंने  बताया  हैਂ  ***'2.5  मिलियन  फ्रेंक  जमा  करने  पर  (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  कायंवाही  व॒त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किए  जाएंगे  ।

 )

 श्री  असल  दर  :  इन  सभी  नेताओं  के  यहां  चित्र  हैं
 ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  बहुत  ही  अनुचित  है
 *'

 )

 ह  क्रो  अमल  दस्त  :  वह  इसे  दोबारा  होने  से  कंसे  रोकेंगे  ?  इसे  रोकने  का  क्या  तरीका  है  ?  यह
 ड्थिटज  रलेंड  की  एक  बहुत  प्रसिद्ध  पत्रिका  है  और  यह  इस  पत्रिका  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।  मैं  उन्हें  यह् '
 दिखा  सकता  हूं  ।  यदि  वह  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस  पत्रिका  के  विषद्ध  कायंबाही  करने  दी  जाए**

 श्री  भीवल्लभ  पाणिग्नही  :  क्या  हम  इस  तरह  की  बातों  के  लिए  समयोपरि  बैठ  रहे  हैं  ?

 )

 थ्री  असल  वत्त  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सारी  या  काफी  कुछ  व्यका  हस  धन  को
 प्राप्त  करने  से  शांत  हो  आज  देश  इस  तरह  की  बातों  के  कारण  ही  दुःख  भोग  रहा

 )
 थी  भोबल्लभ  पानिपग्नहो  :  इस  तरह  के  भाषण  के  लिए  अतिरिक्त  समय  तक  बंठना

 उचित  नहीं  है  )

 शो  अमल  दत्त  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह  इस  पत्रिका  में  प्रकाशित  हुआ  थदि  वह  यह  वादा
 बरिं  कि  इसे  दोबारा  होने  से  रोकेंगे  तो  मैं  उनका  समर्थंत

 कं
 जध्यक्ष  महोदय

 :  कृपया  एक  मिनट  ।  परम्परा  यह  है  कि  हम  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यहां  आरोप
 नहीं  लगाते  जो  यहां  उत्तर  देने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  है  और  यह  कार्यवाही  बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 होगा  ।

 $

 ““
 जो अक्स-दक्त  :  मैंने कोई आरोप  नहीं  लगाए  में  दिखा  रहा  हूं  कि  वे  यह  कह  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार  को  भाहिए  कि  इस  पतिका  के  विदद्ध  कार्यवाही
 4.  .

 परे
 हे  iy  ः्््

 च्च्न्न््ण
 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  17  1991

 अध्यक्ष  महोबय  :  आचाय॑  आपको  उनके  लिए  वकालत  करने  की  जरूरत  नहीं  है'*ਂ

 ,....  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  शांत  हो  हमने  इस  वाद-विवाद  का  आयोजन  नीतियों  पर
 चर्चा  परामशं  देने  और  आलोचना  भी  करने  के  लि

 काश
 गया  न  कि  आरोप  लगाने  के  लिए

 जिसे  इस  सभा  में  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।  यदि  आप  विदेशी  महानुभावों  का  आदर  नहीँ  करते
 यदि  आप  उन  लोगों  का  आदर  नहीं  करते  हैं  जो  आपके  आरोपों  का  सही  उत्तर  देने  के  लिए  यहां  उपस्थित
 नहीं  तो  यह  सही  नहीं  है''*

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुत्तेमवार  आप  बात  को  क्यों  बढ़ा  रहे  मैंने  उपचारात्मक  कार्यवाही
 की  है  |  हां  श्री  अमल  दत्त  क्या  आपने  अपनी  बात  सम्राप्त  कर  ख्री  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्त  क्या  आपने  भाषण  समाप्त  कर  लिया  है  ?

 कली  असल  दस  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन््त्री  महोदय  का  व्यापारियों  क्वासਂ  विभिन्न
 साधनों  के  जरिए  देश  से  धन  ले  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कायेक्रम  वित्त  मन्त्री  महोदय  का

 राजनीतिज्ञों  और  नौकरशाहों  द्वारा  देश  से  धन  बाहर  ले  जाकर  उसे  स्विस  बैंकों  तथा  अन्य  सभी  यू  रोपीय

 बैंकों  में  छिपाने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  है  ?  सरकार  की  क्या  नीति-.है  ?  क्या  कदम  उठाए

 हैं  ?  आपकी  क्या  नीति  यह  28  बिलियन  हालर  का  मामला  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की

 अपनी  रिपोर्ट  है  |  इसे  रोकने  के  लिए  आपका  क्या  कार्यक्रम  है  ?  यदि  आप  यह  नहीं  कर
 सकते  त्रे  सब  कुछ  बेकार  हो  जाएगा  ।  आप्रकी  सभी  नीतियां  बेकार  हो  जाएंग्रे  ।  मुक्के  इतना  हो
 कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  का  कुछ  भी  रिका््  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सभा  बुधवार  ।8  1991  को  !।  बजे  म०  पृ०  पुनः  होने  के

 लिए  स्थगित  होती

 7.22  भ०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  बृधवार  18  1991/27  1913  के  ग्यारह
 बजे  सम०  प्ू०  तक  के  लिए  स्वणित  हुई  ।

 है  तन  नननन  ननान  नम

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 मुद्रक  :  दि  इण्डियन  देहली  ।/
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 (8  1994  प्रतिलिप्पयधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों
 के  नियम  379  शोर  382  के  झ्ंतगंत  प्रकाशित  भ्रोर
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